भारतीय शासन विधान 


[ नवीन भारतीय संविधान का अबतक के संशोधनों से युक्त 
तुलनात्मक अध्ययन | 





द लेखक :-- 
श्री शिवदेव उपाध्याय “सतीश” 
बी० ए० बी० एछ० 
( भू० पू० सम्पूदक “विश्वमित्र” ) 


प्रकाशक 


१६५।१ हरिसन रोड, 
कलकृत्ता-७ 





सर्वाधिकार संरक्षित 
प्रथम संस्करण 
विजयादशमी 
२००८ 


मूल्य साढ़े तीन रुपये 


मआुद्रक-- 
रुलियाराम गुप्ता 
दि बह्भल प्रिंटिंग बक्से 
नं० १, सिनागोग स्ट्रीट, 
कलकता [रः 


अस्तावना 


.._ खतंत्र भारत का संविधान बिगत २६ जनवरी १६४० ई० से 
कार्यान्वित हुआ दै। विश्व के प्रमुख देशों के विधानों की तुलना 
में हमारा विधान जटिछुतम एवं विशालूतमं हैं; ऐसा हमारे संवि- 
विधान के कतिपय आठोचकों का सत है। कतिपय आलोचकों 
के मतमें हमारा संविधान अमेरिका, ब्रिटेन तथा अन्य देशों के 
विधानों का अनुकरण मात्र है। इस प्रकार की ओर भी कितनी 
हो आलोचनाएँ भारतीय संविधान की कीजाती हैं। भारतीय 
संविधान ढेखक-समिति के अध्यक्ष डा०.अम्बेदकर ने इन आलो- 
चनाओं का उत्तर देते हुए कहा था कि, “विगत २०० व्ों के 
अन्तर्गत इतने संविधानों की रचना हुईं है और उनके विभिन्न 
पहलुओं पर इतने विभिन्न दृष्टिकोणों से विचार किया जाचुका है 
कि संविधान-विषयक किन्हीं नये सिद्धान्तों का प्रतिपादन अथवा 
किप्ती सबंथा नूतन संविधान की रचना न तो सम्भव है ओर न 
आवश्यक ही” । त्रिटिश शासन के अन्तर्गत भारत में इतनी 
जटिल ओर इतनी व्यापक समस्याएँ खड़ी कर दी गयीं, कि उन 
सब के खमाधान के प्रयास में विधान को जटिछू और विशाह 
होने से भी बचाया नहीं जासकता था। संविधान के कतिपय 
उपबन्ध' निश्चय ही छोड़े जासकते थे और कतिपय विषयों का 
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उल्डेख भी संविधान द्वारा नहीं, प्रथत अधिनियमों द्वारा किया 
जासकता था फिर भी संविधान में उनका उह्केख उस्चे केवल 
विशालकाय बनाता है, दोषपूर्ण नहीं । ऐसे विषयों का डल्लेख 
प्रस्तुत पुश्तक में यथा स्थान कर दिया गया है । 

भारतीय संविधान एक विशद्‌ लेख्य है ओर अन्य देशों के 
संविधान का कोरा अनुकरण नहीं, प्रत्युत भारतीय परम्परागत 
छोकतंत्रात्मक सिद्धान्त के अनुरूप ही दै। भारतीय शासन नीति 
के आचार्यों ने राजतंत्र के साथ गणतंत्र के अद्भुत सामझस्य की 
कल्पना की थी ओर नीचे से--प्राम पंचायतों से उठते हुए उच्च 
राजनोतिक सत्ता सआ्वाछन की कहपना आज जो वेधानिक विकास 
अथवा राजनोतिक चेतना की चरम सीमा बतायी जाती है, उसे भी 
प्राचोनकाल में अनेक अच्चछों एवं प्रदेशों में कार्यान्वित किया 
जाचुका था ओर भारतीय शासन नोति के अनेक ग्रन्थों में उसका 
विशद्‌ वर्णन है। नागरिकों के मौलिक अधिकार, मतदान की 
गूद शल्ाकाएँ, राष्ट्र ओर राष्ट्र के संविधान के श्रति शासक का 
निष्ठा-निवेदूबन, आदि अनेक विषयों का निविवाद उल्लेख 
महाभारत तथा शासन नीति विषयक अन्य अन्थों में है। 
संत्रि परिषद्‌ का उदाहरण भी संसार को ब्रिटिश मंत्रि-मण्डछ- 
प्रणाली की देन नहीं दे, भारत के प्रायः सभी महत्व के शासन- 
नीति के अन्थों में इसका उल्लेख है। कारूचक्र से जिस प्रकार 
भारत ओर चीन के स्थान पर रोम ओर ग्रीस सभ्यता के आदि 
अबतक के गौरवमय आसन पर आसीन होचढे, उसी प्रकार 
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भारतीय शासन नीति भी केवछ कतिपय पुरातत्वान्वेषियों की 
खोज की सामग्री बन गयी। होन सांग, फाह्यान; मेगस्थनीज ओर 
बनियर जैसे पर्यटकों तथा शोपेनहर जेसे दाशनिकों की बात अछग 
है, अधिकांश विदेशी इतिहासकारों ने तो भारत को काँगो-जसा 
नरभक्षक देश ही बना डाला और अँगरेज लेखकों की चाटुकारी 
करनेवाले अमेरिकन ओर फ्ान्सीसी छेखकों ने इस भारत-भूमि 
को सांपों, सिंहो' और विषले कीटाणुओ' का ही देश घोषित कर 
दिया । विदेशी शासन के अनेक अभिशापों की भाँति ही यह 
भी एक अभिशाप रहा है; जिससे भावी इतिहासकार इस देशको 
मुक्त करेगा | द 


नवीन संविधान द्वारा भारत पूर्ण खतंत्र गणराज्य है। 
संविधान द्वारा राजनीतिक सत्ता का श्रोत जनता है और नाग- 
रिको' के मौलिक अधिकारो' की सुरक्षा के लिये निश्चित उपबन्ध 
तथा उनके उपभोग की सुविधा के लिये संविधानिक उपचार भी 
संविधान में दिये गये हैं। ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल तथा भारत के 
बीच में केवल शाही राजमुकुट ही एक शट्डछा हे जिसके द्वारा 
भारत ब्रिटिश राष्ट्मण्डल से संयुक्त है। तो कया ऐसी स्थिति 
में विधानतः भारत पूर्ण स्वतंत्र राष्ट्र कहा ज्ञायगा १ राज़ मुकुट 
की शूड्डछा द्वारा ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में आबद्ध क्या वह साम्रा- 
ज्यान्तर्गत उपनिदेश की ही स्थिति में अब भी नहीं है ९ कति- 
पय आलोचको' का यह कथन दै। ऐसे आालोचक केवल 
शाब्दिक युद्ध कर रहे हैँ। ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल की तो बात ही क्या; 
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खय॑ ब्रिटेन में द्वी सम्नाट की कया स्थिति है ? अनेक वर्ष पूर्व 
बेगहाट ने लिखा था कि पालेमेण्ट से बिना परामश किये ही 
साम्राज्ञी तविक्टो रिया, आरक्षी बलो का विधघटन कर सकती थी, 
युद्ध छेड़ सकती थी, प्रत्येक बागरिक को सामन्‍त और प्रत्येक्न केदी 
को मुक्त कर सकती थीं। किन्तु मेग्नाकार्टा से लेकर अच्त में 
शासन और राजनीतिक सत्ता का श्रोत पाल्मेण्ट और जनता में 
इस प्रकार हत्तान्तरित होता गया कि उन दोनो की उपेक्षा 
करनेवाड़े राजमुकुटो' को धूलि-धूस रित होना पड़ा है और राजाओं 
को फाँसी के फन्‍्दे में शान्ति मिढी अथवा शरणार्थी के रूप में 
विदेशो' में आश्रय। इसीलिये वततमान स्थिति का डल्लेख 
करते हुए सिडनी छो ने लिखा है कि शाही राजमुकुट “केबल 
एक सुविधाजनक कार्यकारी कहपना है।” मुनरो ने इसीलिये 
लिखा दे कि शाही मुकुट “एकक्ृत्रिम अथवा वेधानिक व्यक्तित्व है, 
यह न तो मूत्िमन्त है ओर न नाशवान” ओर इसीडिये कहावत 
प्रचलित दे कि “राजा मर चुका है, राजा चिरजीबी हो ।” फिर 
भी अँगरेज जाति ने राजतंत्र को सुरक्षित रखा है और इसके 
अनेक कारण हैं, ज्ञिनका विशेष उल्लेख यहाँ अनावश्यक है | 
ब्रिटिश राष्ट्मण्डल के छिये इसकी कया आवश्यकता है, इस 


सम्बन्ध में जेनरछ स्मट्स ने एक बार कहा था, “ब्रिटिश राष्ट्र- 
मण्डल को आप गणतंत्र नहीं बना सकते ।” किन्तु वस्तुतः वधा- 
निक स्थिति राष्ट्रमण्डलू के राष्ट्रों की यह है कि वे पूर्ण स्वतंत्र हें 
ओर ब्रिटेन उनमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर संकता। शाही राज- 
मुकुट केवल सांकेतिक आड्डछा दै- प्रतीक मात्र है। 
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भारतीय संविधान के अनेक अंशो की आलोचना प्रस्तुत 
पुस्तक में यथा स्थछ की गयी है और उसमें हमारा दृष्टिकोण 
सर्वथा रचनात्मकरहा है। अनेक ख्लो' पर अल्य देशो' के वेधानिक 
उपबन्धों' के साथ भारतीय संविधान के उपबन्धों का तुरूनात्मक 
अध्ययन भी किया गया है। हिन्दी में राजनीतिक साहित्य का 
आज मी अत्यन्त अभाव है। किन्तु जिस संविधान का सम्बन्ध 
देश के कोटि-कोटि नश्नारियो' से हो, उसकी अधिकाधिक जानकारी 
प्रत्येक नागरिक के लिये आवश्यक ही नहीं; अनिवाय है। प्रस्तुत 
प्रकाशन द्वारा इस अभाव की कितनी पूर्ति हो सकेगी, यह हम 
नहीं कह सकते, किन्तु ऐसे अनेक ग्रन्थों की आवश्यकता 
हे जो इस विषय पर अधिकाधिक प्रकाश डाल सकें। भ्रस्तुत 
' पुस्तक में संविधान के प्रामाणिक हिन्दी अबुवाद से ही 
उद्धरण मूछत: उठाकर देदिये गये हैं। ऐसा इसलिये किया गया 
हे कि मूल की प्रामाणिकता अल्लुण्ण रहे ओर पाठक संविधान की 
भाषा ओर शब्दावढ्ली से अवगत हो सकें। अनेक ख्थछो' पर 
उनकी दुरूहता निश्चय ही नये पाठको' के लिये निरुत्साहजनक हे, 
किन्तु उनसे सम्पर्क स्थापित करना आवश्यक है। विधेयक, 
आयुक्त, आरक्षक, निगम, निकाय, पत्तन प्रन्यास, निवृत्ति वेतन, 

. परिवहन, पारण, प्रतिवेदन, भागिता, रूपांकन, वित्त, विधि ओर 
: संहिता जेप्े शब्द जो आज अपरिचित हैं, वही अभ्यासगत होजाने 
पर कल सरछ होजायेंगे, किन्तु यदि उन्हें सरल रूपान्तर में 
ही सदा प्रचलित करने का प्रयत्न किया जाय, तो मूछशब्द्‌--जो 
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वर्षा के परिश्रम से, पारिभाषिक रूप में सारे भारत में प्रचलित 
करने के लिये निकाले गये हैं-सदा अपरिचित ही, अतः दुरूह 
बने रहेंगे। देश का जब राष्ट्र के रूप में गठन हुआ तो उसकी 
राष्ट्रभाषा भी उसे ग्राप्त हुईं, अतः राष्ट्रभाषा के प्रामाणिक पारि- 
भाषिक शब्दो' का प्रचकन आवश्यक हे और इसी दृष्टि से 
संविधान के उपबन्धो' को अविकल रूप में भारत सरकार द्वारा 
प्रामाणिक हिन्दी संस्करण से उद्धृत किया गया हे । साथ ही उनकी 
दुरूददता का ध्यान रखते हुए अपने शब्दों में उन्हें स्पष्ट करने की 
भी चेष्टा की गयी हैं ओर आवश्यकता समभने पर तत्सम्बन्धी 
आलोचनात्मक टिप्पणियाँ भी दी गयी हैं । 

देश ओर विदेश के अनेक विधानवेत्ताओ' के प्रामाणिक 
अन्थो', सरकारी एवं गेर-सरकारी प्रकाशनो' तथा संविधान- 
सम्बन्धी संसद की रिपोर्टो का हमने स्थछ-स्थछ पर उपयोग 
किया है। अनेक स्थछो' पर सरकारी प्रकाशनों' के प्ृरष्ठ-कप्रष्ठ 
उद्धरण में दिये गये हें; क्‍योंकि उन्‍हें ही साधारणतः प्रामाणिक माना 
जाता है। कांग्रेस के इतिहास एवं भारत सरकार के वार्षिक 
विवरणो' तथा समय-समय पर प्रकाशित दोनेवाली सरकारी 
पुस्तिकाओ' से भी सामग्रियाँ ली गयी हैं ओर ऐतिद्दासिक पृष्ठ- 
भूमि की तेयारी में अनेक ऐतिहासिक एवं वेधानिक ग्रस्थो' की 
सामग्रियो' की खोज करनी पड़ी हे। इस प्रकार संविधान-सम्बन्धी 
इस प्रकाशन को पूर्णतः प्रामाणिक एवं उपयोगी करने का प्रयत्न 
किया गया है; ओर हमें विश्वास हे कि इस विषय की अभिरुचि 
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रखनेवाके इसे उपयोगी पायेंगे। जिन अधिकारी विद्वानों की 
रचनाओ' के उद्धरण प्रस्तुत पुस्तक में हैं, उनके प्रति हम हृदय से 
आशभारी हैं । 

..._ भारतीय शासन विधान भारतीय संविधान का एक आठछो- 
चनात्मक एवं तुलनात्मक अध्ययन हे। यह अपने में सवथा पूर्ण 
हे, यह हमारा दावा नहीं है, किन्तु इस दिशा में यह एक ऐसा 
श्रयास हे, जिसकी उपयोगिता में भी हमें सन्देह नहीं हे। हमारा 
विश्वास हे कि ऐसे अधिकाधिक प्रकाशनों की हिन्दी में बहुत 
बड़ी आवश्यकता हे। इस शासन विधान के प्रकाशक श्रीबलदेव 
दासजी अग्रवाल ने जेसा उत्साह और जेसी सहृद्यता इसके प्रकाशन 
में दिखायी हे, उम्तके प्रति आभार प्रदर्शन करते हुए हमें आशा हे 
कि हम शीघ्र ही कुद्ध और उदच्चकोटि का राजनीतिक साहित्य 
माँ भारतो के चरणों में अर्पित कर सकेंगे । 


8, अपर चितपुर रोड, 
से ट ९ | 
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भारतोय शासन विधान 
पॉतहासिक प्रष्ठ-सूमि 

सम्पूर्ण श्रभुत्व सम्पन्न छोऊतंत्रात्मक गणराज्य मारत के बर्ते- 
सान संविधान का, वस्तुतः शाब्दिक अर्थों' में, कोई वेधानिक 
प्रष्ठभू मि--कोई वेधानिक इतिहास नहीं है। भारत के सांस्कृतिक 
विकास के अल्तगंत प्राचीन शासन-नीति के मनु, शुक्राचाय, 
बृहस्पति, कोटिल्य, द्योतमुख, चारायण एवं किल्लल्क जेसे आचायो 
ने जिन शासन-व्यवस्थाओं के, अधिक्ाधिक छोगों के अधिका- 
थिक कल्याण-साधन के आधार को अंगीकृत किया था, वह 
वस्‍्तुतः छोक तंत्रात्मक ही था ओर इसलिये जिस विश्व-विधान 
पर आधारित विश्व व्यापी सरकार की कल्पना आज की ज्ञाती 
दे, उसके प्रवर्तक हिन्दू शासन नीति के आचार्य रहे हैं और 
इसी लिये उन्होंने 'महते जान राज्याय' जेसे सावभौम राज्य की 
कल्पना को थी। अतएव वरतेमान संविधान को आत्मा उसी 
आदश से अमुप्राणित है ओर धर्म निरपेक्ष राज्य की कल्पना भी 
उक्त छक्ष्य से असंगत नहीं । कह ..72 

किन्तु ज्ञिन अर्थों में बेधानिक विकास केः इतिहास को 
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संविधान का आधार कहा जाता है, वेसी बात नहीं। भारत 
का वतमान संविधान इस दृष्टि से अनूठा है और प्रथम बार जन- 
सत्ता के आधार पर, उसी की प्रेरणा से इसकी रचना हुई है । 
वर्तमान संविधान के पूत्र के वैधानिक विकास का इतिहास भारत 
में त्रेटिश शासन-नीति के आवश्यकता-जनित परिवतनों का ही 
इतिहास दै। ईह्ट इण्डिया कम्पनी के समय से लेकर १६३५४ के भार- 
तीय विधान तक भारत के ब्रिटिश शासकों ने इस देश में ब्रिटिश 
साप्राज्यवाद को सुदृढ़, सुसंगठित एवं सुव्यवध्थित करने की दृष्टि 
से जब-जब जसी-जंसी आवश्यकताएँ समझी, तब-तब वसी ही 
व्यवस्थाएं चालू कीं। ऐसी स्थिति में भारतीय शासन विधान 
का इतिहास इस देश में ब्रिटिश शासन नीति का द्वी इतिहास हे, 
इसका सम्बन्ध वास्तविक जन-सत्ता से बहुत कम रहा दै। यद्यपि 
जनसत्ता के संचालन की गति विधि एवं उसकी शक्ति से ब्रिटिश- 
शासन नीति का इतिहास प्रभावित हुए बिना नहीं रहा है। कभी 
तो भारतीयों का सहयोग अनिवाय होने के कारण और कभो उसे 
विवशतः प्राप्त किये ब्रिना, शासन तंत्र के व्यथ प्रमाणित होने की 
. आशंका से दक्त नीति में परिवतेन करने पड़े हैं ओर वतमान 
संविधान यद्यपि एकमात्र भारतीय इच्छा का प्रतिफल है, फिर 
भी इसे सम्भव होने के कारणों में अस्तंगत ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
की परिस्थितिजन्य विवशताएँ नहीं रही हैँ---ऐसा कहना असंगत 
होगा। इस प्रकार भारतीय छोकमत का इतिहास भी, जो उसके 
विभिन्न आन्दोलनों द्वारा अभिव्यक्त हुआ है; वतमान संविधान 


हेतिहासिक पृष्ठभूमि. ३ 


शो प्रृष्ठभूमि है। साथ ही, भारत की परम्परागत व्यवस्थाओं ने 
भी भारत-सम्ब्न्धी नीति को प्रभावित किया है, भले ही, जेसा 
कि सर तेजबहादुर सभ्रू ने, तत्कालीन भारत सरकार के वर्षों 
कानून-सदत्य होने के अनुभवों के पश्चात्‌ कहा था कि “भारत 
सम्बन्धी त्रिटिश नीति, न तो नई दिल्‍छी में और न हो शिमछा 
में, बल्कि हाइट हाल ( लन्दन ) में निर्धारित होती है ।” माल के 
महकमे, सुरक्षामूलक्क कायवाहियां एवं सीमान्त सम्बन्धी नीतियों 
का निर्धारण हमारी परम्परागत स्थितियों तथा स्थानीय आव- 
श्यकताओं के अनुसार करना पड़ा है, जिसका कि श्रीरल्न स्वामी 
ने अपनी रचना ( 80776 +7]767068 57986 7798060 ॥|6 
उिलंगंड #वकांजां508007 47 767७ ) में बिशद उल्लेख 
किया है। प्रोफेसर कावेल ने टेगोर व्याख्यान माढा-- ७2078 
(8ए 4600प7/2४--के सिलछिले में यह तो ठीक ही कहा था 
कि “विदेशी शासकों ने एक अनोखे देश की विदेशी जाति पर 
शासन करने के लिये जो प्रयोग किये.” उन्हीं का यह्‌ इतिहास है, 
परन्तु उनका यह कथन तथ्य॑पूर्ण नहीं कि इस इतिहास का “उन 
राष्ट्रीय संस्थाओं से कोई सम्बन्ध नहीं जो स्वतः उत्पन्न हुई ।” 
इन संस्थाओं की प्रेरणाओं ने भारत में ब्रिटिश नीति को कितना 
प्रभावित ओर वस्तुतः कितना परिवर्तित किया है, इसका कतति- 
पय उह्हेख यथा-स्थान किया गया है। १६०८, १६१६ और 
१६३४ के शासन विधानों के कार्यान्बित होने का इतिहास उक्त 
तथ्य का साक्षी है । 
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भारतकी श्री-सम्रद्धि ओर विदेशी 


मुग्लों का शासनकाछ था। भारत अपनी श्री-समृद्धि कौ 
चरम सीमा पर था ओर पय्येटकों की कद्ठानियां विदेशियों की 
रिप्सा भारत के प्रति जञागुत कर चुकी थीं। प्रागैतिहासिक काल 
से ही भारत विविध वस्तुओं के निर्माण की का प्राप्त कर चुका था 
और इतिहास साक्षी है कि भारत के ऊनी, रेशमी बख्थ, घातु के बतन, 
इत्र, रंग, दीरे, जवादरात, दरेस, जरदोजी के काम, इस्पात आदि 
विभिन्न पदार्थ अनेक देशों की राजधानियों में चर्चा के विषय 
हो रहे थे। भारतीय बस्तुएँ अनेक देशों में ज्ञाती ओर भारत 
लोगों के श्राकषण का केन्द्र बन रहा था। प्राचीन भारत की 
श्री-समृद्धि का वर्णन करते हुए थाटन ने लिखा है :-- 


“ज्ञीछ नदी की उपत्यका पर पिरामिड के सिर ऊंचा करने के 
पहले ही, ओर युरोपीय सभ्यता के पीठिका-छरूप यूनान ओर रोम 
के निवासी जब जड्ढलों में ही मारे-मारे फिरते थे, भारत तभी से श्री 
ओर सम्रद्धि का केन्द्र था। व्योग धन्धों में ठीन उसकी विशाल 
जनसंख्या थी, छहलहाने वाली हरीभरी फसक किसानों को' 
निदह्ाल कर देती थी और कठोर वस्तुओं को भी कला-कोशछ से 
सम्पन्न शिहपी अद्वितीय सुन्दरता ओर नफासत के साथ बुन 
देते थे। स्थापत्य कछा के शिब्पियों ने बास्तु-निर्माण की दिशा 
में वह दक्षता श्राप्त कर ढी थी कि उनके कुशल ढ्वाथों द्वारा निर्मित 
शिल्प हजारों वर्षों के भाड़ भंबाड़ के बाद भी, ज्यों-के-त्यों खड़े 


भारतीय श्री-समद्धि ० 


रहे--प्राचीन भारत निश्चय ही असाधारण श्री-सम्रद्धि से सम्पन्न 
था।” प्रद्यात इतिहासकार लेकी मे ( तांड४07ए ०0॥ #88- 
पते व र07]कि एशआएएए ए०. में. 9. 88 ) 
लिखा है - “सत्तरहबीं शताब्दी के अन्तिम दिनों में सस्ते और 
सुन्दर द्रेस, छींट, मठमछ और तंजेब का इस विशाल परिसाण 
में इल्ललंड में आयात हुआ था कि वहां के ऊनी और रेशमी 
बस्नों की स्थिति सयावह हो उठी थी ।” इस प्रकार की साम्पत्तिक 
अवध्था से प्रभावित होकर ओर अनेक प्रकार की भारत- 
सम्बन्धी कहानियों से आकर्षित होकर विदेशियों ने भारत में 
आनेका क्रम बन या ओर यह दिलचस्पी न केबल ब्रिटेन, फ्रान्स 
अथवा अन्यान्य देशों के नागरिकों की हुई, बल्कि उक्त देशों की 
सरकारों ने भी दिलूचस्पी दिखलायी | जो देश भारत में विशेषतः 
दिलचस्पी हेने छगे, उनमें ब्रिटेन, फ्रान्स और हार्ड प्रमुख रहे 
ओर कुछ काल तक तो उनमें भारत पर प्रभुत्ब स्थापित करने 
अथवा उसे अपने प्रभाव-क्षेत्र में छाने के छिये प्रतिस्पर्धा चली 
आर फलत: अनेक युद्ध भी उनमें हु: ओर अन्वत:ः फान्स ओर 
पुतंगाल के अस्तर्गत कतिपय अँचलों के अतिरिक्त ब्रिटेन को ही 
भारत पर अविकार ओर अन्‍्ततः प्रशुत्व स्थापित करने में 
सफलता मिली । 

मुगल-सम्राट जहांगीर के शासनकाल में पहला अंगरेज् राजदूत 
बिलियम हाकिन्स हिन्दुस्तान में आया ओर जहांगीर के दरबार 
में कई वर्षो' तक रह्दा | सर टामस रो दूसरा अंगरेज दूत था जो 
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इद़लंड के तत्कालीन राजा जेम्स के आदेश से भारत थआया। 
सर टामस अत्यन्त चतुर व्यक्ति था। सम्राट तथा उसके द्र- 
बारियों को उसने बहुत-छी कीमती चीजे नजर कीं। जहांगीर 
को व्यक्तिगत रूप में प्रसन्न करने में उसने खफलता पायी और 
उसले बम्बई प्रान्त के सूरत नगर में अंगरेजों को अपनी व्यापारी 
कोठी बनाने की आज्ञा दे दी । उस समय मुगल शासनकाल अपने 
ऐश्वय एवं वेभव के चरम शिखर पर था। 


अगरेजों का आगमन--- 


सर टामस रो जिस समय भारत आया था उस समय 
इड्जलेंड में इस्टइण्डिया कम्पनी की स्थापना हो चुकी थी । इल्जलेंड 
के ओद्योगिकों, वाणिज्य-व्यदसायियों ने उक्त कम्पनी की स्थापना 
पूब में वाणिज्य व्यवसाय की दृष्टि से की थी और १६०० ई० में 
तत्कालीन साम्राज्ञी महारानी एलिजाबेथ की स्वीकृति से पालमेण्ट 
द्वारा स्वीकृत रायछ चाटर के अधीन कम्पनी को अपने उह श्यों 
की पूति का अधिकार प्राप्त हो गया। कम्पनी पर केवल यह 
प्रतिबन्ध छंगा दिया गया कि वह अपने छाभ का निर्धारित अंश 
सरकार को देती चले। उक्त चाटर के अनुसार सब प्रथम 
१६०१ में एक जहाज़ लेकर कंपनी के कमचारी भारत में आये। 
इंस्टइण्डिया कम्पनी-- 
. इस्टइण्डिया कम्पनी ने किस प्रकार अपना विकास किया और 
किस प्रकार उप्तने न केवछ व्य।पारिक, बल्कि राजनीतिक क्षेत्रों पर 


ईस्टइण्डिया कम्पनी ' हर 


भी अपना प्रभाव स्थापित कर अन्ततोगत्वा भारत में ब्रिटिश 
शासन को स्थापना का वह कारण बनी, यह इतिहास की सामग्री 
है ओर भारत में वेधानिक प्रगति का सूत्रपात भी इसी से होता 
है। यहां उसका विशद्‌ उल्लेख असम्भव होगा किन्तु इतना 
उद्लेख आवश्यक होगा कि इस्टइण्डिया कम्पनी को यद्यपि अपने 
देश का रायल चाटर प्राप्त था, छगयभग एक हजार प्रमुख व्यव- 
सायी ओर ओयद्योगिक उसके साथ थे ओर किसी प्रकार की बाघा 
डसे अपने देश के शासकों की ओर से नहीं थी, फिर भी 
भारत में उसे अन्य विदेशियों से कड़ी वाधाएँ मिलीं। अन्य 
युरोप-निवासी भी समान रूप से भारत की ओर आकषित थे 
ओर भारत के साथ सम्पक स्थापित करने के लिये न केवल 
इच्छुक थे, बढ्कि प्रयन्नशील भी थे। पन्द्रहवीं शताब्दी के अन्त 
में १४६६ ई० में ही पुतेंगाल के नाविकों का एक दछ भारत की 
ओर चल पड़ा था ओर १४६८ में सुप्रसिद्ध नाविक वास्को डिगामा 
स्वयं भारत की खोज में आया। पुतंगाल की नौ-शक्ति उस 
समय अदूभुत थी । १६१० ई० में गोवा उनका श्रमुख व्यापो- 
रिऋ केन्द्र बबा और तब से आज्ञतक, भारतीय स्वाधीनता' के 
पश्चात्‌ भी, बहू राजनीतिक डउलमेनों और अंशतः कूटनीतिक 
कुचक्रों का केन्द्र बना हुआ है। अलब्ुकक पुतंगालियों के वायस- 
राय के रूप में ही नहीं, उनके सोभ/ग्य के रूप में भी भारत आया 
था, क्योंकि वह अत्यन्त कुशछ शासक ओर उससे भी कुशल 
व्यवद्वारिक व्यक्ति था, भारतीयों को अपनी ओर आकषित करने 
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में उसने बड़ी सफछता पायी। किन्तु ईस्टइण्डिया कम्पनी के 
संचालक भी कम चतुर नहीं थे। दोनों में प्रतिह्वन्द्रिता चलछा 
करती । १४८० ई० में पुतंगाछ और स्पेन के युद्ध तथा उसके 
पश्चात्‌ ही वक्त देशों के राजा फिलिप के इद्चलेंड पर विजय प्राप्त 
करने के विफल प्रयास के परिणामस्वरूप पुतंगालछ की सामुद्रिक शक्ति 
छिलन्न-भिन्न हो चली ओर इंस्टइण्डिया कम्पनी का एक प्रबछ विरोधी 
मोर्चा टूट चछा। किन्तु अभी डच और फूान्सीसी मो्च मौजूद 
थे। अनेक छोट बड़े संघषो' के पश्चात्‌ अन्ततोगत्वा ईस्टइण्डिया 
कम्पनी के हाथ में ही भारत के वाणिज्य-व्यवसाय को प्रधानता 
रही। धीरे-घोरे कम्पनी की व्यापारिक कोठियाँ मछली पट्म, पटना, 
ओर आगरा में खड़ी हो गयीं और १६६० ई० में उसने तत्कालीन 
नवाब से मामूली मूल्य पर काली घाट, गो विन्दपुर ओर सूतावती 
नामक तीन गांव खरीद लिये ओर इन्हीं तीनों को मिलाकर 
कलकत्ता नगर की स्थापना की और फोटबिलियम के निर्माण का 
कार्यारम्भ कर दिया गया । 


कम्पनी शासन के क्षेत्र में -- 


इस प्रकार ईस्टदृण्डिया कम्पनी ने वाणिज्य-व्यवसाय के लिये 
अपनी स्थिति सुदृढ़ की ओर तत्कालीन मुगल शासक ने उसे न 
केवल वाणिज्य के लिये, बल्कि अपने क्षेत्रों की सुब्यवत्था का भी 
अधिकार प्रदान कर दिया। कम्पनी के लिये यह सुविधाएँ 
मूल्यवान थीं और इसी अधिकार का विकास आगे. चलकर 


ईैह्टइण्डिया कम्पनी - पु 


बहुत व्यापक रूप में हुआ। मुगल साम्राज्य का अन्तिम प्रतापी 
सम्राट ओरंगजेब जबतक जीवित था, तबतक कम्पनी ने केवल 
बाणिज्य-व्यवस्ताय तक ही अपनी गतिविधिको सीमित रखा, 
केबल जल-दस्युओं से अपने व्यापारिक जहाजों की रक्षा के लिये 
उसे सीमित सेन्‍्य रखने की आवश्यकता थी । किन्तु औरंगजेब के 
. अन्त के साथ मुगल साम्राज्य की सी कमर टूट गयी। इसके 
अन्त का प्रारम्भ तो उसके जीवनकाछ में, और अधिकांशव 
उसकी धर्मान्थ नीति के कारण ही, हो चढा था। मुगल सत्ता 
अब छिन्न भिन्न हो चछी | आन्तरिक कलह और वाह्य आक्रमण-- 
दोनों ही ने उपके मूल पर कुठाराधात किया और स्वतः अत्यन्त 
पक्त्रि आचरण रखनेवाले औरंगजेब की शाखन-सम्बन्धी संशय 
धूर्ण नीति के परिणामस्वरूप श्थिति सदा के छिये प्रतिकूछ हो 
चली थी। ओरंगजेब स्वयं भी; अपने जीवनकार में ही ऐसे 
कारुणिक अन्त की कहपना करके कांप उठा था। भरने के 
यहले अपने पुत्र मुअज्ञम के नाम उसने जो पत्र लिखा था, उसमें 
उसने लिखा था--“मानब जाति के प्रति मेंने प्रतिक्षण अन्याय 
किये हैं ओर उन्हीं अनन्त पापों का दुवेह भार लिये में इस लोक 
से परलोक जा रहा हूं। भगवान मुझे मेरे इन पापों का दण्ड 
अवश्य हो देगा, इसे में भछीभांति जानता हूं |” 


देश की आन्तरिक स्थिति-- 


ओर भगव।न ने ओरंगजेब्र के पापों का दण्ड न केवछ उसे, 


_ भारतीय शासन बिधान 





बल्हछि सारे देश को दिया। जेसा कि--फान्स के राजा लुई ने 
कहा था कि मेरे बाद ही अछय होगा--“.७[087 778 ॥80 
१०।०४०७' उसी प्रकार ओरंगजेब के बाद भारत में राजनीतिक 
_दुस्वस्था बढ़ने छगी। श्रजा असन्‍्तुष्ट थी, उत्तराधिकारियों में 
किसी प्रकार की क्षमता नहीं । राजपूत ओर सिख मुगलकालीन 
धर्मान्ध नीति के कारण असन्‍्तुष्ट एवं छुब्घ थे ओर उघर मराठे 
थे जो शिवाजी के नेतृत्व में राज सत्ता प्राप्त करने के लियें तत्पर 
थे। फिर भी समस्त विरोधियों का कोई संयुक्त मोर्चा नहीं था । 
परिणाम इसका यह हुआ कि मुगछ शासनोत्तर अव्यवध्ष्याओं 
का उपयोग पारस्परिक वमनस्य के कारण भारतीय नहीं कर 
सके और विदेशियों का प्रतिरोध करने में उन्हें सफलता नहीं 
मिली । इसलिये जसी परिश्थिति थी, उसमें विदेशियों की 
पारस्परिक प्रतिद्न्द्रिता ही एकसात्र बाधा थी और जब इंस्टइण्डियाः 
कम्पनी के विरोधी निबेछ हुए तो कम्पनी को अपना काय-बिस्तार 
करने में स्वतः सुविधाएं मिल गयीं । 


0 
फलतः कम्पनी का कायक्षेत्र उत्तरोत्तर विस्तृत होता गया और 
भरे ५ ध्् + लक फ 

शने: शन: अधिक्राधिक अंचल उसके प्रभावक्षत्र में आते गये। 
वाणिज्य-व्यवसाय के अतिरिक्त कितने द्वी अंचछ उसके शासना- 
धीन होते गये । अतः जहां कम्पनी के कार्या' से उसके संचालक 
सन्तुष्ठ थे, वहीं अनेक छोगों ने कम्पनी के कार्या को और भी 
. व्यवस्थित करने एवं उसे ब्रिटिश द्वितों के अनुकूल नियंत्रित करने 
की इच्छा से उसे नियमवद्ध करने का उपाय निकालना चाहा। 


प्रथम वेघानिक प्रयोग ११ 


कम्पनी की आय का श्रोत भी अब केवल वाणिज्य-व्यवसाय नहीं 
था | १७६६ में उप्तने बंगाल की दीवानी अपने हाथ में ली थी ओर 
तत्कालीन व्यवस्थाओं के कारण उसे येनकेन प्रकारेण कर-बसूली 
से प्रचुर छाभ द्ोने लगा था। इसी प्रकार के छाभ की प्रेरणा से 
उसने दूसरे प्रान्तों पर भी लिप्सा की दृष्टि दौड़ायी ओर दूघरे 
प्रान्‍्तों में भी इसका श्रयोग करना चाहा। उधर कम्पनी के 
कमचारी स्वयं भी अर्थ लोलुप हो चले थे और उनकी दृष्टि अपने 
अधोनस्थ नागरिकों को सुख-सुविधा की ओर नहीं थी, बल्कि 
वे केवल आर्थिक दृष्टिकोण से ही अपनी नीति निर्धारित करते थे। 


प्रथम वंधानिक प्रयोग-- 


ब्रिटेन के स्वार्थ निहित वर्ग ने इस दुरबस्था को न कैवलछ 
कम्पनी के, बल्कि भ'रत-सम्बन्धी ब्रिटिश हितों के प्रतिकूछ पाया। 
अत: उसने सुव्यवस्थ। के नाम पर जहां कम्पनी के अधिकारों 
को नियंत्रित किया। वहीं बसे यह भी यश प्राप्त करने का 
सुगम मार्ग सिल गया कि नागरिकों की सुख-सुविधा के नाम 
पर उन्हें ओर भी आकर्षित क्रिया जासकता है और तत्कालीन 
दुर्बत्थाओं में सुव्यउस्था सबसे अधिक आकषण की वस्तु थी। 
बंगाल के तत्कालीन गवनर ने इन्हीं भावनाओं से प्रेरित होकर 
११ नबम्वर १७७३ हे० को एक पत्र लिखा जिसमें उसने स्पष्ठ 
लिखा कि “कम्पनी के शासनाधीन अंचलों की शासन स्थिति 
अत्यन्त अव्यवध्थित है।” ब्रिटिश छोकमत भी कम्पनी के 


श्र भारतीय शासन विधान 
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कार्यो से क्षुब्य था, अतः पाल्मेण्ट ने परिस्थिति की वास्तविक- 
ताओं को हृद्यंगम करते हुए १७७३ में एक नयी व्यवस्था की जो 
आगे चलकर रेगुलेटिंग ऐक के नाम से ग्रसिद्ध हुईं। भारत में 
ब्रिटिश शासन नीति के इतिहास का रेगुलेटिंग ऐक: प्रथम 
अध्याय है । 


रेगुलेटिंग ऐक्ट--- 


रेगुलेटिंग ऐक्ट ( ०४ पाँ७0४8 &0०॥ ) द्वारा इेस्टइन्डिया द 
कम्पनी को प्रथम वार राजनीतिक अधिकारों की स्वीकृति प्राप्त 
हुईं ओर इसी के द्वारा सब प्रथम उसे कानूनी कार्यों का भी 
अधिकार प्रदान क्रिया गया। शासन व्यवस्था के लिये चार 
सदस्यों की एक कोंसिल के साथ एक गबनर जेनरल को नियुक्ति 
की गयी । एक्र सर्वोच्च ल्यायालय - सुप्रीम कोट की भी स्थापना 
की गयी । सुप्रीम कोट के लिये इस बात की हिदायत नहीं थी 
कि वह किस कानून के अनुसार न्‍्याय-शासन संचालित करे। 
उक्त व्यवस्था द्वारा एक प्रकार से दघ शासन प्रणाली को. 
स्थापना हुई क्‍योंकि व्यापारिक तथा आशिक क्षेत्रों में कम्पनी 
के संचालकों को ही सारी सत्ता सोंपी गयी, जब कि अन्य शासन 
सम्बन्धी व्यवस्थाओं का अधिकार सपरिषद्‌ बंगाल के गवनर- 
जेबरल को दिया गया। बम्बई और मद्गास प्रान्तों का शासना- 
धिकार भी बंगाल के गवनर-जेनरल के ही आधीन कर दिया 
गया। बारेन हेस्टिंग्स उक्त ऐक के अनुसार प्रथम गवर्नर जेनरढ 


रेगुलेटिंग ऐक १३ 


बनाया गया। द्वध शासन प्रणाली का खबसे बड़ा दोष यह था 
कि जिन दो विभागों में व्यवस्थाएँ की गयीं, उनके अ धिकारों 
को पूर्णतः स्पष्ट नहीं किया गया, अतः समय-समय पर एक 
विभाग के अधिक्वारियों द्वारा दूसरे विभाग के अधिकारों में 
हस्तक्षेप होने छगा। परिणाम यह हुआ कि कार्य संचाढन सम्बन्धी 
असुविधाएं होने ढगीं। यह भी निश्चित नहीं किया गया 
था कि अधीनश्थ प्रजा का शासन किस कानून द्वारा हो, और 
उधर सर्वोच्च न्यायारुय के न्यायाधीशों को भारत के हिएि 

मुखलिम नागरिकों के धर्मा की जानकारी नहीं थी, अत: वे अपने 
देश ककानूनों के अनुसार ही न्‍्याय-व्यवस्था चछाते थे। प्रजा में 
इससे असन्‍्तोष हुआ और उधर द्वोध शासन प्रणाली के भी 
कुपरिणाभ स्पष्ट हो चले थे, अतः पालमेण्ट ने पुनः नयी व्यव- 
सथाओं को ओर ध्यान दिया और तत्काछीन ब्रिटिश प्रधान मंत्री 
जेम्स फाक्स ने पाल्मेण्ट में एक नया विधेयक उपस्थित क्िया। 
साधारण ( कामन्स ) सभा ने तो इस पर स्वीकृति देदी, किस्तु 
सरदार सभा ( छाड्स ) में इसका घोर विरोध हुआ, अतः इस 
प्रश्न पर फाक्स मंत्रिमन्‍्डछू की स्थिति जटिल हो उठी और अन्द 
में उसे पद-त्याग करना पड़ा। इड्गडलेंड के बादशाह स्वयं भी 
फाक्स के इण्डिया बिछ! के विरोधी थे। इसके पहले ५७८९ ई० 
में न्‍्याय व्यवस्था में कतिपय सुधार कर दिये गये थे। इस 
ऐकः के अनुसार हिन्दू-मुसलिम प्रजा के मामलों में उन्हीं के 
वेयक्तिक कानूनों के अनुसार न्याय होने ढगा था और भूमि-कर- 
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सम्बन्धी विषयों के लिये एक रेवेन्यू बोड की भी स्थापना हो 
चली थी, किन्तु स्थिति को देखते हुए ओर भी व्यापक व्यवस्थाओं 
की आवश्यकता थी, अतः फाक्पत ने उक्त इण्डिया बिछ उपधस्थित 
किया था, जिसे उसके पदत्याग के पश्चात्‌ पिट ने उपस्थित किया 
ओर स्वीकृत होने पर वह कानून शि॥08 ॥709 ० के 
नाम से विख्यात हुआ | 


“पिटका इण्डिया ऐक्ट--- 


इस्च ऐक द्वारा रेगुलेटिंग ऐेक के दोषों का परिहार करने का 
प्रयत्न किया गया। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी एक्र बोड 
आधद कन्टोछ--नियंत्रण समिति की स्थापना । वारेन हेस्टिंग्स ने 
गवनर जेनरल को हेसियत से काशी नरेंत चेत सिह तथा अवध 
को बेगमों के साथ ज्ञेसा दुव्यंबहार किया था ओर अन्यान्य 
राज्यों के साथ उसने जसी स्वेच्छाचारिता का नम्न प्रदर्शन किया 
था, उसकी न केवल इस देश में, बल्कि इद्जछंड में भी भारी भत्सना 
की गयी ओर त्रिटिश छोकप्रत अत्यन्त क्षुब्ध हुआ। ब्रिटिश 
जनता को इस बात की आशंका होने छगी थी ड्वि यदि भविष्य 
में भी ऐसी ही स्वेच्छाचारिताओं की पुनराबृत्ति की गयी तो भारत 
में ज्रिटिश सत्त। के दृढेकरण के बजाय उसके मूछ पर ही कुठारा- 
घात हो सकता है | इसलिये उक्त ऐक: द्वारा यह स्पष्ट कर दिया 
. गया कि बोड आव कन्ट्रोल की आज्ञा के बिना किस्ती भो देशी 
राज्य पर न तो आक्रमण किया जा सकता है ओर न सन्धि। 


'पिट का इण्डिया ऐक १४ 


गवनर जेनरढ बोडे की अनुमति के अभाव में सभी के साथ 
निरपेक्ष नीति का अवरूम्बन करे। बोर्ड आब कन्ट्रोल के लिये 
$ सदस्यों की नियुक्ति हुई और उन्हें भारत की राजनीतिक 
समस्याओं के अध्ययन एवं उनपर सम्राट को डचित परामर्श देने 
का उत्तरदायित्व सोंपा गया । बोर्ड और कम्पनी के संचालकों 
में मतभेद होने की स्थिति में सम्राट को अन्तिम निर्णयात्मक 
अधिकार दिया गया और उन्हें इस बात का भी अधिकार द्यिा 
गया कि वे गवर्नर जेनरछ को उचित समभने पर वापस भी 
बुठा सके। गवनर जेनरढ की परिषद के सदस्यों की संख्या 
धटाकर ३ कर दी गयी ओर सपरिषद्‌ गवर्नर जेनरर को आन्ल- 
रिक मामलों में ओर भी विस्तृत अधिकार प्रदान किये गये । 
इक्त ऐक: द्वारा कम्पनी पालंमेण्ट के अधीनस्थ कर दी गयी 
ओर पालमेण्ट ने भारत के राजनीतिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप 
का अधिकार प्राप्त कर लिया, साथ ही इससे भारत में ओर भी 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद के विस्तार एवं विजय पर प्रतिबन्ध छगां 
दिया गया। वस्तुत: अब ब्रिटिश छो रूमत विजित अंचछों की 
स्थिति को ओर भी घुदृढ़ एवं सुसंगठित करने के पक्ष में हुआ | 
बोड आव कन्ट्रोल का गठन कई दृष्टियों से बहुत महत्त्वपूर्ण था। 
उसके पास कम्पनी के संचालक भारत सम्बन्धी गुप्त खरीते भेजा 
करते ! इसी बोड के अध्यक्ष के कार्य एवं पद के अनुरूप आगे 
चलकर “भारत मंत्री” के पद एवं काय का विकास हुआ। 
न्याय व्यवस्था-सम्बन्धी परिवतनों पर भी यहां दृष्टिपात 
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कर लेना चादहिये। एक विदेशी जाति जब दूसरी विभिन्न 
विदेशी जातियों पर शासनाधिकार प्राप्त करती है, तब न्याय 
सम्ब॒न्धों व्यवस्थाओं को लेकर उसकी कठिनाइयां अत्यन्त जटिल 
होती हैं। उक्त ऐक तक स्थिति यह हुई कि बंगाल, बम्बई और 
मद्रास को तान प्रेसिडेन्सियों के तीन कानूनों का प्रचछून उक्त 
प्रान्तों की व्यवस्था पिका-सीमा के अन्तर्गत किये गये। तीनों 
प्रेसिडेन्सी नगरों के छिये अंगरेजी कानूनी व्यवस्था चांलू की 
गयी ओऔर किसी भी अन्य अंचल के छिये आवश्यकतानुसार 
अड्जरेजी कानूनों के प्रचलन करने के अधिकार पर स्वीकृति प्रदान 
की गयी। हिन्दुओं ओर मुसलमानों के छिये उन्हीं के निजी 
कानूनों को स्वीकृति से उनमें भी सन्‍्तोष हुआ ओर अदालतों की 
सहायता के लिये संस्क्ृतज्ञ पंडितों एवं मोलवियों की नियुक्ति भी 
हुईं ओर कभी-कभी आवश्यकता पड़ने पर, विषय विशेष अथवः 

प्रसंग विशेष पर बाहरी तदह्निषयक विशेषज्ञों की सहायता लेने को 
भी व्यवस्था की गयी। . 


१८१३ का चाटर ऐक्ट--- 


 ईटइण्डिया कम्पनी के लिये १८१३ ईस्वी में एक नये अधि- 
कार पत्र को स्वीकृति पालामेण्ट ने दी । इसके अनुसार चाय 
को छोड़कर अन्य सभी बस्तुओं के व्यापार का अधिकार इड्डलेंड 
के समस्त व्यापारियों को देदिया गया। कम्पनी हे हाथ 
से भारत का शासन सम्बन्धी अधिकार इद्भलंड के राजः 


१८३३ का अधिकार-पत्र १७ 


को हस्तांन्तरित कर दिया गया। राजा की अनुमति के बिना 
वह किसी अंचल विशेष पर भी शासन नहीं कर सकती थी। 
केवल चीन के स्राथ कम्पनी को व्यापार करने का एकाधिपट 
दिया गया। कम्पनी पर यह भो प्रतिबन्ध छगाया गया कि 
वह प्रति वर्ष एक छाख रुपया शिक्षा के लिये व्यय करें। इस 
चाटर द्वारा गवनर जेनरछ को अपनी परिषद्‌ के निर्णयों को भी 
अमान्‍्य ठहराने का भी अधिकार दिया गया। इसी के अन्त- 
गत कर छगाने तथा उसकी वसूछी से इन्कार करने पर दण्ड 
विधान की भी व्यवस्था की गयी | 


१८३३ का अधिकार-पत्र-- 


असा कि छाडे मेकाले ने कहा है -/१८३३ का अधिकार-पत्र, 
१७८४७ से १८६८ तक जितने भी नियम बनाये गये उन्रमें १८३३ 
का अधिकार-पत्र सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अनुसार आधिक 
क्षेत्र में भी कम्पनी की सत्ता अत्यन्त सीमित कर दी गयी ओर 
समस्त भारत के लिये एक केन्द्रीय व्यवस्थापिका के गठन का 
निश्चय किया गया। गवनेरों के हाथ के व्यवध्थापक अधिकार 
रुपरिषद गवनर जेनरछ को हस्तान्तरित कर दिये गये ओर 
उप्तीको सभी व्यक्तियों, न्‍्यायारूयों, स्थानों एवं क्षेत्रों के लिये 
विधान व्यवस्था करने का अधिकार दिया गया। चीन के 
साथ कम्पनी के व्यापार का एकाधिपत्य समाप्त कर दिया गया। 
कम्पनी के अधीनत्थ समस्त भूमि का एकमात्र स्वत्वाधिकारी 

२ 


१८ भारतीय शासन विधान 


सम्नाट तथा उसके उत्तराधिकारी घोषित किये गये | गवनेर जेनरल 
के सहायताथ एक न्याय सदधस्‍्य की नियुक्ति का नियम बनाया 
गया ओर भारतीय विधान-कानूनों में संशोधन करने के लिये एक 
कमीशन की नियुक्ति हुई और उक्त छाडे मेकाके, न्याय सदस्य 
एवं उक्त कमीशन के अध्यक्ष नियुक्त हुए। छाड मेकाले ने 
भारतीय कानूनी स्थिति को पूर्ण रूपेण व्यवस्थित करने की चेष्टा 
की । इसो अधिकार-पत्र के अन्तर्गत पादरियों की भी नियुक्तियां 
हुई । उक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त अधिकार-पत्र द्वारा इस बात 
की भी घोषणा की गयी कि नौकरियों के लिये रूप, रंग, घधम, 
जाति किसी प्रकार का भी भेद नहीं माना जायगा। इस 
घोषणा के परिणामस्वरूप भारतीयों के विशक्लोभ एवं असब्तोष के 
निराकरण की कहपना की गयी थी। 


१८५३ का चाटर ऐक्ट-- 


उक्त अधिकार-पत्र द्वारा गवनेर जेनरलू की परिषद्‌ तथा उसके 
न्‍्याय सदस्य के अधिकारों की सीमा ओर भी विस्तृत करदी गयी। 
सरकारी कमचारियों की नियुक्ति संचालकों के हाथ से छीन ली 
गयी । गवनर जेनरल की कायकारिणी परिषद में ६ और सदस्य 
बढ़ाये गये। इण्डियन सिविल सबिस का द्वार प्रतियोगिता के आधार 
पर खभी के लिये मुक्त कर दिया गया। वेघानिक विकास की दृष्टि 
से उक्त अधिकार-पत्र का सहत्व इसलिये भी बहुत अधिक है 
कि व्यवस्थापिका की कार्य प्रणाली में भी उससे मौलिक परिवतंन 


विकास और अधिकार १६ 


हुए। इसके अजुसार परिषद द्वारा स्वीकृति व्यवस्थाओं पर 

गवर्नर जेनरलछ की अन्तिम स्वीकृति अनिवाय कर दी गयी और 

गुप्त रूप से चल्नेवालीं का्यवाहियों का स्वरूप सा्वजनिक 
॥। रे रे 

हुआ ओर प्रस्तावित व्यवस्थाओं का अन्तिम निर्णय बेयक्तिक मत 

पर निभर न रहकर उस्ते प्रबर समिति (80]906 (/0777776९) 

के हवाले करने का नियम बनाया गया। 


विकास और अधिकार-- 


साछ भर बाद ही १८४४ में एक और अधिकार-पत्र स्वीकृत 
हुआ जिसके अनुसार गवनेर जेनरछ को; कम्पनी के संचालकों 
तथा नियंत्रण समिति की सहमति से घोषणा द्वारा कम्पनी के 
किसी भी अंचल अथवा क्षेत्रीय प्रबन्ध को स्वतः अपने हाथ में 
छेने का अधिकार दे दिया गया। 

इस प्रकार ईस्टइण्डिया कम्पनी ने आशिक क्षेत्र में जिन 
ब्रिटिश स्वार्था' का बीज्ञारोपण किया था; उनका फल ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद के शिलारोपण के रूप में प्रकट हुआ। ब्रिटिश 
कूटनीतिज्ञों ने आथिक क्षेत्रों की अपनी विजय को राजनीतिक 
मोर्च के छिये उपयोग किया और भारतीयों के सामने यह बात 
अस्पष्ट नहीं रह गयी कि ब्रिटेन उत्तरोत्तर सम्पूर्ण भारत को 
अपने प्रभुत्व के अन्तगंत छाने के छिये प्रयन्नशील दहै। प्रथम 
गवनर जेनरल बारेन हेस्टिग्स की नीति से भारतीय श्षुब्ध थे ही 
छा डलहौजी ( १८४८--४६ $० ) जब गवरनर जेनरठ बनकर 
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आया, तब उसने ऐसी नीति अपनायी कि भारतीयों की रद्दी-सही 
आशा भी जाती रही । असनन्‍तोष की आग चारों ओर सुलछुग 


. रही थी। गरम राख में बारूद ढेंकी हुई थी, केवछ चिनगारी 


छगाने को देर थी। हिन्दू और मुसछमान सभी ब्रिटिश शासन 
पद्धति से विश्लुब्ध थे। इसके कारणों का विध्तृत उद्लेख यहां 
अप्तण्भव है, किन्तु सिपाही विद्रोह के नाम से १८४७ ई० में 
भारवोय स्वतंत्रता का जो प्रथम संग्राम हुआ. उसकी राजनीतिक 
प्रतिक्रियाएँ व्यापक हुई । अंगरेज शासकों ने भारतस्थित अपने 
स्वार्थो' को छुरक्षा के लिये अफगानिध्तान तथा ब्रह्मा के सीमाचतों 
तक जाकर युद्ध किया था ओर देश के अन्तर्गत मराठों, सुल्वानों, 
राजों, महाराजों सभी को एक-एक करके पदानत किया था। 
बारेन देस्टिंग्स यदि मदान्ध कूटनी तिज्ञ था तो डलहौजी अपनी इस 
मूढ़ नीति का उपाखक कि वह भारत में अपने को उस उत्तरदायित्व 
को लेकर उतरा हुआ मानने छूगा था, जिसे उपनिवेशों के प्रसंग में 
श्वेतांगों का उत्तरदायित्व ( '/४॥6 7887?8 3प्66॥ ) कहा 
जाता है। स्वेच्छा अथवा अनिच्छा द्वारा वह अंगरेजी शासन 
का बोक भारत पर छादना ही चाहता था, क्योंकि उसके कल्या- 


. णकारी होने में उसद्धा आन्तरिक विश्वास्र था । 


भारतीय स्वाधीनता का प्रथम प्रयास-- 


यह मनोवृत्ति थी जिसकी प्रतिक्रिया भारतीयों पर अत्यन्त 
दूषित हुईं ओर भारत में विदेशियों के आगमन के पश्चात्‌. 


भारतीय स्वाधीनता का प्रथम प्रयास २१ 


सम्भवत: पहली बार सभी शक्तियों ने मिठढकर और खुलकर 
ब्रिटिश लिह के दाँत उद्ाड़ने का प्रयज्ल किया। अंगरेज इति- 
हासकार इस युद्ध को गदर! और 'विप्छब' शब्दों से सम्बोधित 
करता है, किन्तु विफल होने पर भी इसके कारण हो ब्रिटिश 
राजनीतिज्ञों को भारत में नवीन शासनसुधारों की आवश्यकता 
अतोत हुई । इस बिद्गरोह के पश्चात्‌ १८४८ में जो नया ऐक 
स्वीकृत किया गया, वह शासन सम्बन्धी सुविधाओं के 
अतिरिक्त समयानुकूछ प्रगतिशीछ नहीं था, फिर भी इसके पश्चात्‌ 
ही तत्काछीन साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया की भारत प्रसिद्ध 
घोषणा हुई शोर १८६१ ई० में जो शासन विधान स्वीकृत किया 
गया; वह भारत के वेधानिक इतिहास में महत्व का स्थान रखता 
है। १८५८ की व्यवस्था के अन्तर्गत एक भारत परिषद का 
गठन १५४ सदस्यों को लेकर किया गया जिसके ७ सदस्यों के कम्पनी 
के संचालकों द्वारा मनोनीत तथा ८ के सम्राट द्वारा नियुक्त होने की 
व्यवस्था की गयी । भारत के शोसन से सम्बन्धित एक राज्य 
सचिव की नियुक्ति की गयी ओर नियम बना दिया गया कि 
आरत परिषद्‌ के कम-से-कम ६ सदस्य ऐसे होने चाहिएँ जिन्हें 
भारत में १० वर्षा का अनुभव हो । राज्य सचिव को परिषद 
की सहमति से शाखन करने का अधिकार दिया गया और उच्हीं 
के अधीनस्थ सपरिषद गवनर जेनरर को भारत पर शासन करने 
का उत्तरदायित्व सोंपा गया। यह व्यवस्थाएँ इसलिये की गयीं 

कि उक्त ऐक के अन्तर्गत कम्पनी के हाथ से भारत पर शासन 


श्र _भारतीय शासन विधान: 


करने का सम्पूर्ण अधिकार छीन लिया जाय ओर अब वह एक 
मात्र सम्राट के अधीनस्थ कर दिया गया। 


महारानी विकटोरिया की घोषणा--- 


१९८४८ ई० की वेधानिक व्यवस्था ऐसी न थी कि उससे सभी 
सम्बद्ध दलों को सन्‍तोब होता । इसलिये ब्रिटिश सरकार ने 
इस बात को आवश्यक समझता कि भारत सम्बन्धी ब्रिटिश 
सरकार की नीति का स्पष्टीकरण कर दिया जाय। इस दृष्टि से 
तत्काछीन साम्राज्ञी महारानी विक्टोरिया ने सारतीय जनता 
तथा दूसरे लोगों के सम्बन्ध में घोषणा करते हुए कहा कि, 
“भगवान की कृपा से देश में आन्तरिक शान्ति की स्थापना होते 
ही हमारी आन्तरिक कामना है कि भारत की स्वंतोमुखी उन्नति 
के लिये पुनः प्रयल्ल किया जाय, जनता की हिताथ सावेजनिक 
सुविधाएँ प्रदान की जायें ओर जनता की मंगल कामना को ही. 
शासन प्रबन्ध का आधार बनाया जाय। जनता का हित ही 
हमारा हित हो, उसके सनन्‍तोष को ही हम अपनी सुरक्षा और 
उसकी क्ृतज्ञता को ही हम अपना गौरव अनुभव करें। यह भी 
हमारी कामना है कि हमारी प्रज्ञा को बिना किसी जाति अथवा 
घम के भेद-साव के सभी सरकारी नोकरियों को अपनी शिक्षा तथा 
योग्यता द्वारा प्राप्त करने की सुविधा हो, हमारी अ्जा के धार्मिक 
विचारों एवं विश्वासों में किस्ती प्रकार का हस्तक्षेप न करने के 
लिये हमारे सरकारी कमंचारियों को कठोर आदेश है। हमें 


इण्डिया कोंसिल ऐक १८६१ २३ 


अपने साम्राज्य विस्तार की भी इच्छा नहीं है। हमें अपनी मान- 
मर्यादा के अनुसार ही अन्य देशी नरेशों के भी सम्मान का 
ध्यान हे |” 


इण्डिया कोन्सिल ऐक्ट १८६१--- 


अपने पिछले अनुभवों के आधार पर और नागरिकों में व्यापक 
असब्तोष देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने शासन-संचालन में भार- 
तीयों के सहयोग को अनिवाय सममा | शासन-सम्बन्धी जटिछ- 
ताएँ भी बढ़ती चल रही थीं, अतए्व १८६९ ई० में एक नया विधान 
इण्डिया कोंसिल ऐकः के नाम से घोषित किया गया। इसके अनु- 
सार मद्रास और बम्बई के गवनरों को अपने क्षेत्रों में कानून बनाने 
एवं उन्हें कार्यान्वित करने को पूर्ण क्षमता देदी गयी | केबछ भूमि- 
कर, डाक तार विभाग, फोजदारी के कानून, मुद्रा एवं मुद्रा नीति, 
सेनिक एवं नोसेला-सम्बन्धी विषय, वेदेशिक सम्बन्ध तथा 
भारतीय प्रज्ञा के आचार-व्यवहार, रीवि-रिवाज के सम्बन्ध में 
गबनेर जनरल की स्वीकृति के बिना गवनरो' को नियम-कानून 
बनाने का अधिकार नहीं दिया गया। भारत-मन्त्री की मार- 
फत सम्राट को सरकार को जिन मासलो में हस्तक्षेप करने का 
अधिकार था, उच्र विषयों में गवनर जेनररू की श्वीकृति के बिना 
नियम-कानून बनाने का अधिकार नहीं था। प्रान्तीय व्यवस्था- 
पिका के कानूनी कार्यो, को सुगम बनाने की दृष्टि से एक ऐडवोकेट 
जेनरल की नियुक्ति हुईं। गवनर की सलाह के लिये कम 


श्छ फ भारतीय शासन विधान 


से कम चार आर अधिक-से-अधिक आठ सदस्यों की एक परि- 
बद का भी गठन हुआ। इनमें आधे खद्स्यों के गेरसरकारी होने 
की व्यक्षस्था की गयी। व्यवस्था क्ीदृष्टि से गबनर जेनरक को 
अन्य प्रान्तो' के निर्माण एवं उनके हछिये लेफ्टोनेन्ट गवनर 
नियुक्त करने का अधिकार भी दिया गया. गबनेर जनरल 
की कार्यक्षारिणी परिषद में ऋम-से-कम ६ ओर अधिक-से-अधिक 
बारह सदस्यों का विधान किया गया; जिनपें अधिक सदस्यों का 
गेर सरकारी ओर गेर सरकारी सदस्यों में कुडु का भारतीय होना 
अनिवाय कर दिया गया। इस प्रकार नियमतः प्रथम बार 
भारतवासियो को शासन में भाग छेने का अधिकार प्रदान 
किया गया। किन्तु वे कुथ भी प्रभावशा छी काम करने में अस- 
मथ थे क्योंकि उन्हें केवछ विचारविनिसय का ही अधिकार था। 
उल्हें जांच-पड़ताछ करने, अभियोग रखने तथा आथिक व्यवस्था 
पर कुछ भी बोलने के अधिकार से बंचित कर दिया गया था। 
एक दूसरा दोष यह भी था कि एकमात्र मनोबीत होने के कारण 
वे निर्वाचित सदस्यों की भांति छोकमत का प्रतिनिधित्व करने में 
असमर्थ थे। परिषद्‌ का काम बस्तुतः केवछ उच्हों बातों पर 
स्वीकृति देने का था जिल्‍्हें सरकार उपस्थित करती थी। गबनर 
जेनरकरू को कोन्सिक की बातों को स्वधा उलछट देने का भी 
अधिकार था। उत्त ऐक द्वारा प्रथम बार किसी भी आकस्मिक 
संकटकाल में गवनर जेनरढ को छः मास के छिये आइडिमेन्स 
 निकाछने का अधिकार प्रदान किया गया | 


असन्‍्तोष ओर जन-जागरण २५ 


न्याय विभाग में भी उक्त ऐक द्वारा मौछिक परिवतेन किये 
गये। कलकत्ता. सद्रास ओर बम्बई में उच्च व्यायारूयों - हाई 
कोट की स्थापना कर सुप्रोम कोट, सदर दीवानी और फोञदरी 
. शदालतों को तोड़ देने की व्यवस्था की गयी । 

प्रधान विचारपति के अतिरिक्त अधिक-से-अधिक पहद्द्रह 
अन्य विचारपतियों की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी। इसी के 
अन्तर्गत १८६४ में इलाहाबाद हाई कोट की भी स्थापना की 
गयी । इस प्रकार १८६१ का वर्ष वेधानिक ग्रगति के छिये 
अत्यन्त महत्वपूर्ण रदह्दा | 


असन्तोष और जन-जागरण-- 


छाड भेकाले ने भारत में अंगरेजी शिक्षा के बहश्यों पर 
प्रकाश डाछते हुए एक बार कहा था कि--“अपनी शिक्षा हारा 
हमें ऐसे भारतीयों को उत्पन्न करना है जो जन्म से भारतीय 
. किन्तु विचारधारा में हमारे दृष्टिकोण के हों। किन्तु अंगरेजी 
शिक्षा प्राप्त बुद्धिजीबी भारतीय इस ब।त का अनुभव करने छगे 
थे कि योग्यता एवं क्षम्रता रखते हुए भी उन्हें शासन में भाग 
लेने के अधिकार से बंचित किया जाता है। इसके कारण उनमें 
आन्तरिक असन्तोष परिव्याप्त था। उधर जनता १८४७ के विप्छव 
सें विफल प्रथास होने पर भी अंगरेज्ञी शासन के साथ अपना 
मानसिक सामझस्य स्थापित करने में असमथ थी । फरतः सभी 
धर्मों की मनोवृत्तियां अभिव्यक्ति चाह रहों थीं। अमेरू साबे- 
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जनिक संस्था एँ स्थापित होने छगीं। बम्बई, सद्रास ओर कलकतें 
. में कई संस्थाएँ स्थापित हुईं । श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी एवं आनल्‍्द 
मोहन बोस ने १८७६ में कलूकत्ते में त्रिटिश इण्डियन एसोसिये- 
शन नामक संस्था की स्थापना की, जिसके उहंश्य थे भार- 
तीय छोकमत को शिक्षित करना; भारतीयों को शासन के योग्य 
बनाना एवं वध उपायों द्वारा भारत में ओऔपनिवेशिक स्वराज्य 
स्थापित करना । अन्य प्रान्तों के लोग भी इसमें सम्मिलिंत हुए । 

किन्तु सबसे महत्वपूर्ण जिस संस्था का जन्म्र उन दिनों हुआ 
वह इण्डियन नेशनछू कांग्रेस राष्ट्रीय महासभा थी। इसके 
जन्मदाता एक अंगरेज सिविलियन मि० हाम थे। एक अजीब 
सी बात माल्म होती दे कि अंगरेजी शासन के दोषों के प्रक्षालन 
तथा स्वायत्त शासन के पक्ष में छोकमत की सृष्टि करने के लिये 
एक अंगरेज ने ही राष्ट्रीय महासभा ज्ञेसी संस्था को जन्म दिया | 
किन्तु राजनीतिक विचारधारा का ज्ञसा उम्र प्रवाह था और रूस, 
ब्रिदेन तथा अफगानिस्तान को लेकर अन्‍्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति जिस 
प्रकार विषम हो चली थी उसे देखते हुए भारतीयों को असन्तुष्ट 
रखना भयावह सम्मावनाओं के लिये कारण उत्पन्न करना था। 
इस लिये विवेकशीलता के नाते मि० छा ने एक ऐसे राजनीतिक 
यन्त्र की आवश्यकता का अनुभव किया जिसके द्वारा छोक- _ 
मत को व्यक्त कर सरकार को प्रभावित और भारतीय महत्वा- 
 कांक्षाओं को सन्तुष्ट करने का प्रयज्ल किया जा सके। इन्हीं 
प्रेरणाओं के फलस्वरूप कांग्रस की स्थापना हुईं। उस समय 


_१८६२ का भारतीय परिषद विधान २७ 


किसे ज्ञात था कि यही कांग्रेस ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भारत 
में सवेथा ध्वस्त एवं देश को विदेशी शत्ता से मुक्त करेगी | सम्पूर्ण 
प्रभुत्व सम्पन्न छोकतन्त्रात्मक गणराज्य भारत का वर्तेमान संवि- 
धान इसी कांग्र स के प्रयासों का परिणाम है। तो इस प्रकार 
छोकमत जाग्रत करते हुए उसका प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्थाओं 
के कार्यों से प्रभावित होकर ब्रिटिश सरकार को पुनः शासन- 
विधान में ऐसे परिवतनों की आवश्यकता महसूस हुई कि 
भारतीयों को अपेक्षाकृत अधिक शासनतंत्र के सम्पक में छाया 
जाय। इसलिये १८६२ इ० के शासनविधान के पश्चात्‌ ९१८६६, 
१८७० ओर १८७४ के शासन विधानों को भी अपर्याप्त समझते 
_ हुए ब्रिटिश सरकार ने १८६२ ६० में जया इण्डिया कोंसिल 
ऐक: खीकार किया। यह्‌ ऐकः पहले की सभी व्यवस्थाओं से 
अधिक व्यापक था । द 


१८६२ का भारतीय परिषद विधान--- 


१८६१ है० की व्यवस्था के अन्तर्गत जितने मनोनीत सद्श्य 
होते थे, उनकी संख्या में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय दोनों परिषदों 
में वृद्धि कर दी गयी। केन्द्रीय परिषद्‌ में कम-से-कम १० और 
अधिक-से-अधिक १६ तथा मद्रास, बम्बई ओर बंगाल की प्रान्तीय 
परिषदों में अधिक-से-अधिक २० तथा युक्त प्रदेश आगरा ओर 
अवध की परिषद के लिये अधिक-से-अधिक २० सदस्यों की 
व्यवस्था की गयी। सपरिषद राज्य (भारत ) सचिव की 


२८ _भारतीय शासन विधान 


स्वीकृति से गबनेर जेनरढू को सदस्यों को मनोनीत करने का 
अधिकार दिया गया। पंजाब णोर बर्मा की परिषदों में प्रत्येक 
के लिये £ सदस्य मनोनीत करने का अधिकार भी सोंपा गया। 
निर्वाचन सम्बन्धी अधिकार यद्यवि इसमें स्वीकार नहीं किया 
गया था. किन्तु प्रकारान्तर से इसे इस प्रकार सिद्धालतः स्वीकृति 
मिल गयी कि व्यापार, शिक्षा, अर्थ तथा ऐसे कतिपय बिषयों 
के मान्य क्षेत्रों को अपना प्रतिनिधि चुनकर भेजने का अधि- 
कार प्रदातल कर दिया गया था. यद्यपि उक्त प्रतिनिधियों 
को स्वीकार करलेने की वाध्यता गबनेर जेनररू के छिये नहीं 
थी। सदस्यों को प्रश्न करने तथा विवाद में भाग हेने की स्वाघी- 
चता अधिक मिल गयी थी, ओर वाषिक्‌ आयव्यय--बजट भी 
परिषद्‌ में उपस्थित करने का नियम बना दिया गया, किन्तु 
सदस्य फेवछ तह्िषयक विवाद में भाग के सकते थे, वोट नहीं 
दे सकते थे। इस प्रकार मताधिकार प्राप्त न होने पर भरी 
सदस्यों को आलोचना द्वारा अपना स्पष्ट मत प्रकट करने का 
अधिकार प्राप्त हो गया थधा। अन्य विषयों में मत-विभाजन 
का अधिकार था। भारतीय सदस्यों के अधिकारों की जो सीमा 
निर्धारित की गयी थी, उसे देखते हुए यह कहने की आवश्यकता 
नहीं कि भारत का छोकमत उससे सन्‍्तुष्ट नहीं हो सकता था। 
देश में स्वायत्त शासन के पक्ष में बुद्धिजीवी समुदाय हो चढा 
था ओर जनता आथिक्क संकट सें अ्रस्त थी, अतः सवसाधारण के 
मनोभाव भी ब्िटिश सरकार की नीति के कठु विरोधी होरहे थे। 


-माले-मिण्टो-सुधार_ ५... 


माले-मिण्टो-सुधार--- 


मालछ-मिण्टो-सुधार का महत्व वेधानिक इतिहास की दृष्टि से स्वतः 
जितना है, राष्ट्रीय जन-जागृति के इतिहास के रूप में भी उतना ही। 
अनेक राष्ट्रीय एवं अन्तर-राष्ट्रीय परिस्थितियां थीं, जिनसे विवश 
होकर उक्त सुधारों के छिये ब्रिटिश सरक्कार को वाध्य होना पड़ा! 
१८६२ ई० की व्यवस्था से तो छोग असन्‍्तुष्ट थे ही, डघर भार- 
तोयों के सम्मान पर आघात करनेवाली विदेशी मनोवुत्तियाँ 
नप्न रूप में प्रकट होने छूगी थीं। देश में भारी अशान्ति के 
कारण स्पष्ट हो रहे थे। कलकत्ता, गया और बनारस में साम्प्र- 
दायिक उपद्रव हो चले थे; १८६५ में मालावार में मोपछा-विद्रोह 
हुआ ओर आशिक स्थिति उत्तरोत्तर भयावह होती चली जाती 
थी। अन्त में अनेक अंचलों में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो गयी. 
थी। 2१८६६ में छाड कजन भारत के वायसराय होकर आये 
ओर १६०० में ही गुजरात में भीषण अकाल पड़ा। उत्तरी 
सीमाल्‍्त पर अवस्थित खेबर की घाटी तीरा के अफरीदियों ने 
रोक छी तो पूव में ब्रह्मा, चीन और स्याम के सीमान्तों के निप- 
टारे का सवाकहू उठ खड़ा हुआ। छाड कजन के लिये तिब्बत पर 
बढ़ते हुए रूसी प्रभाव का भी सामना करना पड़ा और १६०६ में 
रूस-जापान युद्ध में जापान की विजय का प्रभाव समस्त एशि- 
याई देशों पर पड़ा ओर सखवंत्र छोगों में मंतरिक बल का संचार 
होता दिखायी पड़ा । 
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बंग-भेंग-- 


ऐसी बिकट स्थिति थी जिसमें छाडे कजन ने अपनी घोर 
अहमन्यता में बंगाल के विभाजन को योजना उपस्थित कर दी। 
कजन हठधर्मी था ओर भारतीयों के प्रति उसकी वेयक्तिक घारणा 
भी बड़ी ही तुच्छ थी, जेसा कि कलकत्ता विश्व-विद्यालय के 
दीक्षान्त-समारोह पर भाषण करते हुए उसने स्पष्टतः भास्तीयों 
की नतिकता पर आक्रमण किया था और सभी को मर्यादाहीन 
एवं मिथ्या प्रछापी कह डाछा था। १६ अक्दुवर १६०५ में कर्जन 
ने बंगाठ को विभाजित कर आप्वाम के स्राथ उसे संयुक्त कर पूर्वी 
बंगाल का एक पृथक प्रान्त ही बना डाछा । सारे बंगाल ने एक 
स्वर से इसका विरोध किया ओर उस वर्ष काशी में होनेवाली 
काँग्रेस के २९ वें अधिवेशन में बंग-भंग का विरोध किया गया 
ओर १६०६ में कांग्र स ने पुन: अपनी नीतिका स्पष्टीकरण करते 
हुए प्रस्ताव स्वीकृति किया जिसमें कहा गया कि “इस देश के 
शासन में देश के लोगो' का न तो कुछ हाथ हे ओर न तो 
सरकार देशबवासियो' के आवेदनों-निवेदनों पर कुछ ध्यान ही 
देती है, यह देखते हुए बंग-भंग के विरुद्ध बंगाल में चलनेवाढा 
वहिष्कार का आन्दोलन न्‍्यायसंगत था; भर है ।” इस प्रकार 
..न कैब एक प्रान्त ने; बल्कि सारे देश ने एक स्वर से कर्जनकाण्ड 
का विरोध किया। स्वदेशी आन्दोलन प्रान्तव्यापी नहीं, देश- 
ब्यापी हो चछा। सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, दादाभाई नोरोजी, बाल 
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गंगावबर तिछक, छाछा छाजपत राय, विपिनचन्द्र पाठ उस समय 
के तेजस्वी नेता थे ओर सभी छोग अपने-अपने प्रभाव-श्षेत्रों में 
तथा सम्मिछित रूप से समस्त देश में जन-जागरण का शंखनाद 
कर रहे थे। दादाभाई अब ओपनिवेशिक स्वराज्य' नहीं, 
एकमात्र सवराज्य! का मंत्र फूकने छऊगे ओर लछोकमान्य तिलक का 
बह प्रसिद्ध नारा कि ्वराज्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है,” 
सारे देश में प्रतिध्वनित होने छगा । राष्ट्रीय प्रवाह उद्दाम वेग से 
. चलने छगा, और इधर विदेशों में रहनेवाले भारतीयों ने स्वाधीनता 
के हेतु क्रान्तिकारी कार्यों में अपनी आहुति देने की तयारी करली 
ओर इधर ब्रिटिश सरकार भी छोकमत पर दमन-चक्र चढछाने 
छगी । १६०७ में राजनीतिक सभाश्रों पर प्रतिबन्ध छूगाने के 
छिये नये कानूनों का निर्माण हुआ ओर उम्र विचार के छाछा 
काजपत राय ज्ेसे नेताओं का निर्वासस कर सरकार देश में 
आतंक उत्पन्न करने छगी। १८ जूछाई १६०८ को छोकमान्य 
तिछक को छ वे का कारागार का दण्ड दिया गया । समाचार 
पत्रों ने जन-जागरण का समर्थन करना प्रारम्भ किया तो उन्हें भी 
दबाने का प्रयत्न प्रारम्भ हो गया। श्री अरविन्द घोष तथा 
उनके सहकमियों को अलछीपुर बम केस में घसीटा गया । खुदीराम 
बोस ओर कन्हाईछाल दत्त इसी युग के अमर शहीद थे । 

इस प्रकार छाडे कजन की नीति के भयावह परिणाम पए्पष्ट 
होने छगे किन्तु कज्नन अपनी आंखों यह सब दृश्य देखने के 
लिये यहां न रह सका। भारतीय सेना के प्रधान सेनापति 
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छाड किचनर से मतभेद होने के कारण उसे १६०४ में ही अपने 
पद से त्यागपत्र देकर स्वदेश चढ्ा जाना पड़ा । 


राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति-- 


इस प्रकार की राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिष्थिद्ियों में एक 
विशेष परिवतेन ब्रिटिश राजनीति में भी हुआ, जिसने इतिहास 
की धारा को पुनः दूखरे मार्ग से प्रवाहित कर दिया । १६०५४ ई० 
में पाल्मेण्ट के साधारण निर्वाचन में वहां का अनुदार दुछ परा- 
... जित हुआ ओर शासन-पृत्र उदार दुछ के हाथ में आया। और 
भारत में कजन के पश्चात्‌ छाडे मिण्टो वायखराय बनकर आये। 
छाड माल उन दिनों भारत सचिव थे और भारतीयों की महत्वा- 
कांक्षाओं को सन्‍्तुष्ट करने के लिये छाडे मिण्टो की नीति का 
उन्होंने श्रमथन किया। इन्हीं दोनों व्यक्तियों के संयुक्त प्रयत्न 
से भारत सम्बन्धी सुधारों की छानबीनकर अपने सुक्काव उपस्थित 
करने के छिये एक समिति गठित की गयी ओर उसके पश्चात्‌ 
१६०६ मैं जो इण्डिया कोंसिल एक पालमेण्ट ने स्वीकार किया, 
बह उन्हीं के --माछ-मिण्टो छुधार के नाम से विख्यात हुआ। 
. भारत में वघानिक विकास की दिशा में उस समय निम्चय ही 
यह एक प्रगतिशीछ कदम था, यद्यपि सारत के उदार दलियों के 
अतिरिक्त न तो जनता को और न प्रगतिशीरू विचारधारा के 
प्रतिनिधियों को ही यह पसन्द आया। भी फिर वधानिक 
विकास की दृष्टि से यह ऐतिहाधप्िक महत्व की ज्यवस्था थी 


नये सुधारों की रूपरेखा रेड 


क्योंकि इसके अन्तर्गत अनेक राजनीतिक विषयों के सम्बन्ध में 
न्‌ केबल ब्रिटिश सरकार का मन्तव्य स्पष्ट होता था, बल्कि 
महत्व के वंधानिक ग्रश्नों पर उसके सिद्धान्तों का सी स्पष्टीकरण 
उससे हुआ। उक्त सुधारों में आधारित कतिपय छिद्धान्तों का 
आगशे की राजनीति एवं शासन व्यवस्था पर भी अत्यधिक प्रभाव 
 पड़ा। आज भारत जिस साम्प्रदायिक आधार पर दो भागों 
में विभाजित है, उसका सूत्रपात भी उन्हीं सुधारों में किया 
गया, उत्तरदायित्व इसका छखनऊ पेकः के नाते भारतीय 
नेताओं पर जितना नहीं, उतना सार्ल-मिण्टो सुधार की 
साम्प्रदायिक निर्वाचन प्रणाली पर है। 
नये सुधारों की रूपरेखा-- क्‍ 
माल-मिण्टो सुधारों के अन्तर्गत केन्द्रीय एवं व्यस्थापिका 
परिषदों की स्रीमा कुछ विस्तृत हुईं। केन्द्रीय व्यवस्थापिका के 
सदस्यों को बज्नट पर भी अपना सन्तव्य व्यक्त करने की सुविधा 
मिल गयी और उन्हें इल़ बात का भी अधिकार मिकछ गया कि 
जनता के कल्याण के सम्बन्ध में वे अपना मत व्यक्त कर सकें। 
परिषदों की सदस्य संख्या में भी वृद्धि हुईं। इम्पीरियलछ की सिल- 
केन्द्रीय व्यवस्था पिका परिषद्‌ के कुछ ६० सदस्यों में २७ निर्वा- 
चित स्रद्स्यों को संख्या निर्धारित कर दी गयी। ३३ मनोनीत 
सदस्यों भें भी ४ गेरसरकारी सदस्यों के मनोनीत करने की 
व्यवस्था की गयी। प्रान्तीय परिषदों का भी गठन इस प्रकार 
रे 
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का किया गया कि गेर सरकारी सदस्य ही बहुसंखयक हों, यद्यपि 
सरकार द्वारा मनोनीत गर सरकारी सदस्य प्रायः सरकारी 
सदस्यों की भांति ही थे। गवनेर ञेनरछ की शासन-परिषद्‌ 
तथा बेंगाछ, सद्रास और बम्बई के गवनरों की शासन परिषद म॑ 
भी एक-एक सारतीय सदस्य रखने को व्यवस्था की गयी। रायपुर 
( बंगाल ) के छाडे सिन्हा सब प्रथम भारतीय थे जिन्हें गवनेर 
जनरर की शासन परिषद का सदस्य नियुक्त किया गया। 
व्यवस्थापिका परिषदों में पूरक प्रश्नों तथा गेर सरकारी प्रस्तावों 
को उपस्थित करने का भी अधिकार सदस्यों को दिया गया, यद्यपि 
स्वीकृति होने पर भी उन्हें मान्यता प्रदान करने के लिये सरकार 
के लिये कोई वाध्यता नहीं थी। प्रतिनिधियों के चुनाव के लिये 
अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली निश्चित की गयी, केवछ मुसलमानों, 
जमीन्दारों तथा सिखों को प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा अपने प्रति- 
निधियों के चुनाव की सुविधा प्रदान की गयी। निवाचन-द्षेत्रों 
तथा प्रणालियों की ऐसी व्यवस्था की गयो दि राष्ट्रीयता के 
आधार पर प्रतिनिधि चुनाव छड़ने की स्थिति में ही न आ सके 
ओर साम्प्रदायिक मतभद उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाय | इसके लिये 
गेर सरकारी सदस्य तथा नगरपालिका ओर जिला बोडे के 
सदस्यों के छिये एक व्यवस्था की गयी ओर उघर जमीन्दार वर्ग 
तथा मुसलमानों के लिये प्रथक निर्वाचनक्षेत्र और प्रणाली | 
कारपोरेशन, विश्वविद्यालय, वाणिज्य संस्थान, पोट टृप्ट और 
व्यापारिक वर्ग के लिये विशेष निर्वाचन क्षेत्रों का निर्माण 
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किया गया। पंजाब में खिखों के छिये एक सबंधा एथक निर्वा 
चलन क्षेत्र बनाया गया। 


देश को प्रतिक्रिया-- 


इस प्रकार उदार दल द्वारा घोषित उक्त सुधारों को इतने प्रति- 
बन्धों के साथ कार्यान्वित करने की व्यवस्था की गयी कि वाह्य- 
रूप में अपेक्षाकृत प्रगतिशील एव आकषक होते हुए भी वास्तविक 
रूप में उससे भारतीयों का कुछ भी हित खाधन न हो सके। 
व्यवस्थापिका परिषदों के अधिकार धोषणा के अनुसार तो जन- 
द्विताय उपयोगी प्रतीत होते थे किन्तु गबनर जेनरछ की शासन 
परिषद्‌ का उसके कायो' पर इतना नियंत्रण था कि व्यवस्थापिका 
परिषद गर सरकारी बहुमत बना सकने की स्थिति में भी अपने 
निर्णयों को कार्यान्वित करने में सवथा असखंमथ थीं। देश भर 
में कतिपय इने-गिने पदछोल॒पों के छिये बेयक्तिक मान-मर्यादा 
वृद्धि का साधन इससे भल्ठे ही प्राप्त हो गया हो, किन्तु सब 
साधारण के लिये उक्त सुधारों की कोई खास उपयोगिता नहीं 
थी। यही कारण था कि दक्त सुधारों का देश ने स्वागत नहीं 
किया ओर वेयक्तिक स्वीकृति के अतिरिक्त किसी भी दर को 
उससे आन्तरिक सन्‍्तोष नहीं हुआ। भारत के जिस उदार दछ 
को सल्तुष्ट करने का उप्में प्रयत्न किया गया था, उश्चके भी केवल 
उन्हीं व्यक्तियों ने उसे प्रतिवाद के साथ केवछ इस भावना से 
अस्वीकार नहीं किया कि जो कुछ प्राप्त हो, उसे छेते हुए ओर के 


३६ _ भारतीय शासन विधान 





डिये प्रयत्नशीछ रहो । वस्तुस्थिति वास्तव में यह थी। फिर भी ब्रिटिश 
सरकार अपने शासन झुधारों की प्रशंसा का ढोल सदा ही पीटती 
रही, यहां तक कि इसके १०० बष बाद १६०६ ई० में ३ दिप्लम्बर 
को ब्रिटिश सम्राट की ओर से भारत की वेधानिक प्रगति के 
सम्बन्ध में निकलनेबाड़े एक विवरण से कहा गया था क्ि-- 

४१७७३ ओर १७८४ ई० में जो विधान व्यवस्थाएँ की गयीं 
थीं, उनका छब्य ईस्टइण्डिया कम्पनी के अधीनस्थ सुव्यवस्थित 
शासनप्रणाली की स्थापना करना था। ९८३४ ई० की व्यच- 
स्थाओं द्वारा भारतीयों के लिये सरकारी नोकरियों का द्वार मुक्त 
कर दिया गया। १८४८ ईं० की व्यवस्थाओं ने कम्पनी के 
शासनाधिकार को सम्राट को हस्तान्तरित कर दिया। उसी के 
द्वारा जनता को अत्यधिक अधिकार दे दिये गये, जिनका उप- 
योग वह आज भी करती है। १८६९१ ई० की शासन-व्यवस्था 
द्वारा प्रतिनिधिमूछक शासनग्रणाली का श्रीगणेश हुआ ओर १६०६ 
की शाप्तन व्यवस्था ने भारतीयों के शासनाधिकार की सीमा 
बहुत विस्तृत कर दी ।” 


३०० वर्षो में एक सदस्य--- 


किन्तु भारत के वेधानिक विकास-सम्बन्धी जिन तथ्यों का 
ऊपर उल्लेख है, वे कुछ ओर ही कहानी कहते हैं। ईस्टइण्डिया 
कम्पनी का पहला जत्था १६०१ में भारत में उतरा और ९६०६ 
के शासन सुधारों के अन्तर्गत एक--ओर पहला भारतीय गवनेर 


_३०० वर्षा में एक सदस्य ! क्‍ ३७ 


अनरल की शासन परिषद का सदस्य हो सका | ३०० वर्षो के 
बाद एक भारतीय को शासन परिषद्‌ में बंठने - निर्णय करने के 
लिये नहीं, कबछ विचार विनियस करने का अधिकार देना 
निश्चय ही ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत भारतीय शासनपद्धति के 
विकास का एक अनोखा इतिहास है। ओर मज्ा यह है कि 
ब्रिटिश साम्रज्यवाद के किसी पेशेवर प्रचारक का नहीं, स्वयं 
सम्राट का यह दावा है !| 


दूसरा अध्याय; 
माण्टेग्यू-चेम्सफोड योजना 


माष्टम्यू-चेम्सफोडे योजना के अनुसार १६१६ में भारत में 
नया शासन-विधान छामू किया गया। तत्काछोन त्रिटिश सरकार 
ने किन अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समस्याओं के समाधान की प्रेरणा से 
उक्त योजना के निर्माण एवं उसे कार्यान्वित करनेकी आवश्यकता 
का अमसुभव किया, इसका संक्षिप्त उल्लेख आवश्यक है। ओर इस 
सम्बन्ध में सबसे उल्लेखनीय घटना प्रथम महायुद्ध द्वारा उत्पन्न 
स्थिति थी। १६१५४ में जिस प्रथम विश्वव्यापी युद्ध की घोषणा 
हुई, उच्च में भारत ने ब्रिटिश सरकार के युद्ध-प्रयाख में इच्छा-पूर्वक 
पूर्णरूपेण भाग छिया । स्वयं गांधीजी ने न केवछ अपनी वेयक्तिक 
सेवाएँ अर्पित कीं, बह्कि उन्होंने सहायता देने की भावना से 
स्वयंसेवक दुछ का भी गठन किया। गाँधीजी ब्रिटिश साम्राज्यवाद 
के कभी समर्थक नहीं रहे; किन्तु केवछ मानबोचित भावनाओं 
को प्रेरणा से संकटग्रस्त त्रिटिश सरकार के साथ सहयोग देने के 
लिये उद्यत हो गये थे। उघर मित्र-शक्तियों द्वारा--जिनमें ब्रिटेन 
प्रमुख था- इस युद्धसम्बन्धी उह्दं श्यों की घोषणा भी हुई थी । अमे- 
रिका के तत्कालीन (राष्ट्रपति उड़ो विल्सन ने स्व-भाग्य निर्णय के 
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सिद्धान्त की दुहाई दी थी ओर ब्रिटिश अधिकारियों ने अपनी भावी 
नीति का स्पष्टीकरण करते हुए घोषणा की थी कि-“एकता, 
स्वतंत्रता तथा स्वभाग्य निर्णय के सिद्धान्त को स्वीकार करते हुए, 
उसे ही कार्यानिव्त करने की दृष्टि से” दक्त युद्ध किया जा रहा 
है। युद्धों का अन्त सदा के लिये कर दिया जाय और संसार में 
गणतंत्र को सुरक्षित किया जाय! यह दक्त युद्ध का महान्‌ छक्ष्य 
घोषित किया गया था। एशिया ओर अफ्रिका की रंगीन 
जातियों ने श्वेत सभ्यता का कूटनीतिक प्रयोग अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र 
में अबतक नहीं देखा था, इसलिये उनमें अपने भावी भाग्य के 
प्रति उक्त घोषणाओं में आकर्षक आश्वासन पाने पर मित्र शक्तियों 
को विजय के छिये स्स्व बलिदान कर देने की भावना उद्ध छित 
हो उठी | 

मित्र राष्ट्रों ओर ब्रिटेन की यह तो घोषणा थी, किन्तु काय में 
इसको कुछ भी अभिव्यक्ति न पाकर भारतीयों का विश्लुब्ध होना 
स्वाभाविक था। भारतीय छोकमत जाग्रत हो चछा था और 
लोकमान्य तिलक ने स्व॒राज्य को अपना जन्मसिद्ध अधिकार 
मानते हुए उसे लेकर ही रहने का मंत्र फंक दिया था। डा० एनी 
बीसेन्ट ने होम रूल का नारा उठाया था ओर उधर माडरेट भी 
थे, जो शासन व्यवस्था में भारतोयों को यथासाध्य अह्पतम 
अधिकार देने को ब्रिटिश नीति के क़टु आछोचक द्वो चले थे॥ 
इन सब भावनाओं का सम्मिलित परिणाम यह था कि ब्रिटिश 
सरकार की भारत-सम्वन्धी शासन नीति के प्रति सभी दल अस- 
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स्तुष्ट थे ओर ब्रिटिश सरकार ने इस बात को अनुभव किया कि 
* भारतीयों की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को लेकर आश्वासन 
देना अनिवाय दै। इस दृष्टि से ब्रिटिश सरकार को ओर से 
२० अगस्त १६१७ को पालमेण्ट में एक घोषणा की गयी। दक्त 
घोषणा में तत्कालीन भारत सचिव साण्टेग्यू ने भ्रारतीयों को 
क्रमिक स्वायत्त शासन का अधिकार देने को नीति को स्वीकार 
किया। इस प्रकार “ब्रिटिश साम्राज्य के एक अविभाधश्य अंग 
ब्रिटिश भारत में क्रमशः उत्तरदायित्वपूर्ण शासनंप्रणाली कली 
स्थापना” की नीति की घोषणा प्रथम बार ब्रिटिश सरकार की 
ओर से की गयी और इसलिये उक्त घोषणा का शासन विधान 
के विकास की दृष्टि से यथष्ठ महत्व है। उक्त घोषणा में कहा 
गया था कि :- 

“ब्रिटिश सरकार की यह नीति है, जिससे भारत सरकार 
भी पूर्णतः सहमत है कि भारत के प्रत्येक शासन विभाग में 
आरतीयों का ऋमिक सहयोग प्राप्त किया जाय और भारत में 
उत्तरदायित्वपूर्ण शासनप्रणाली का उत्तरोत्तर विकास्व किया 
जाय, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत रहते हुए ब्रिटिश 
भारत में स्वायत्त शासनप्रणाडी की स्थापना की जा सके | उसका 
यह निश्चय है कि इस दिशा में यथा सम्भव शीघ्रता के साथ 
ठोस काय किया जाय । इस नीति को क्रम-क्रम से कार्यान्वित 
किया जायगा। भारतीयों के हित एवं उन्नति का उत्तरदायित्व 
ब्रिटिश सरकार तथा भारत सरकार पर ही है अत: बही निर्णय 
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करेंगे कि कूब और कितनी प्रगति इस दिशा में की जाय । जिन 
छोगों पर यह जिम्मेदारियां डाी जायंगी, उन्हें उनका पाछन 
करने के लिये सहयोग प्रदान किया जायगा और साथ दी यह्द 
भी देखा जायगा कि उन्होंने अपने उत्तरदायित्वों का किल्ल 
रूप में पाउऊन किया और उन पर कहांतक विश्वास किया जा 
सकता है |” 

उक्त घोषणा की कतिपय पंक्तियां जो ऊपर दी गयी हैं, वद्दी 
स्पष्ट करती हैं कि भारतीयों की योग्यता तथा उत्तरदायित्व 
के प्रति उनकी आस्या के सम्बन्ध में त्रिटिश शासक सेव संशयशील 
रहे और उन्हें न तो उनकी योग्यता में विश्वास रहा ओर न उनके 
प्रति उनकी विश्वासपूर्ण भावना ह्वी रही। और इस भावना के 
साथ जो शासन विधान छामू हुआ, वह भारतीयों के छिये कितना 
सन्‍्तोषप्रद हो सकता था। और वास्तव में कैसा हुआ. यह 
सवे विदित है । 

उत्त धोषणा के पश्चात्‌ भारतमंत्री भारत आये और तत्कालीन 
बरायसराय लाड चेम्सफोर्ड के खाथ भारत श्रमण करने तथा 
जनता के तथा कथित खम्पक में आने और उसकी राजनीतिक 
महत्वाकांक्षाओं का अध्ययन करने के पश्चात्‌ उन्होंने १६१८ में 
अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की। तत्पश्चात्‌ छाड साउथबरो की 
अध्यक्षता में मताधिकार समिति, लन्दन स्थित छाड क्र, की 
समिति, भारत सरकार के सुधार खरीते, छाड सेल्बोन की अध्य- 
शंता में संयुक्त भ्रवर समिति का कायक्रम चल्ला ओर अन्‍्त में 
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१६१६ में शासन विधान पाल्मेण्ट ने रवीकार किया ओर इसी 
वष के अन्त में शाही घोषणा के साथ सम्राट ने उसपर अपनी 
स्वीकृति प्रदान की । इसके छगभग सालभर पश्चात्‌ मतदाता 
सूची का अकाशन हुआ ओर बडक्त विधान के अनुसार ६ फरवरी 
१६२१ को क्यू क आब कनाट ने आरत पधार कर इस्पीरियल लेजि- 
स्लेटिव कोंसिल का उद्घाटन किया। ब्रिटिश सरकार इस बात 
का अनुअव कर रद्द थी कि ग्रस्तुत शासन विधान भारतीयों को 
सम्तुष्ट करने के लिये अपर्याप्त था, इसलिये उसने पुनः आश्वासन 
देना आवश्यक समझा ओर उद्यक महोदय ने उद्घाटन करते 
हुए सम्राट की ओर से सद्भावना प्रकट करते हुए अपनी ओर से 
भी अपील की । उस घोषणा में उन्होंने कहा 
“में जीवन के ऐसे समय पर पहुंच चुका हूं कि मेरी आन्त- 
. रिक अभिलाषा है कि में घाव पर मरहम-पट्टी कर दूँ ओर बिछुड़े 
हुओं को मिला दू । मुझे भय है कि अपने इस प्रिय देश भारत 
में मेरी यह अन्तिम यात्रा हो सकती दे, अतः इस नये विधान 
को कार्यान्वित करते हुए में भावोह छित हो रहा हूं और आप से 
व्यक्तिगत हार्दिक अनुरोध कर रहा हूं, अर यह शब्द आलोचना 
के विषय नहीं, मेरे सच्चे हृदयोद्गार दें कि, गलूतफह मियां 
: दोनों ओर की भूछों के कारण सम्भव हैं! अतएवं भारत के 
एक पुराने मित्र के नाते में भारतीयों तथा अगरेजों--दोनों से 
अनुरोध करता हूं कि आपछोग “बीती ताहि बिसारि दे! , पिछली 
गछतियों और गलतफद्दमियों पर ध्यान न देते हुए उन आशाओं 
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को सम्मिलित सहयोग से चरिताथे कर, जिनका उदय आज से 
हो रहा है ।” 

ड्यूक आव कनाट किन अतीतकाछीन भूछों और गछत- 
फहमियों पर ध्यान न देने का अनुरोध कर रहे हैं ? २० अगस्त 
१६१७ की भावी विधान-विषयक घोषणा तथा ६ फरवरी १६२१५ 
की उक्त अपील के भीतर की अवधि का भारतीय इतिहास रक्त- 
रंजित है। १६१६ म॑ होनेवाली शाही घोषणा के पश्चात्‌ ही 
५६१६ के दिसम्बर में काँग्रेस का अधिवेशन अमृतसर में हुआ। 
अमृतसर कांग्र स ने उक्त योजना को “अपर्याप्र, असन्तोषज्ञनक 
एवं निराशाजनक” कहकर ठुकरा दिया था और यहां तक कि 
लाड चेम्सफोड की वापसी का भी प्रस्ताव स्वीकार किया था। 
अगस्त १६२० में छोकमान्य तिलक की मृत्यु हुई और इसके प्रायः 
महीने भर बाद सितम्बर में कलकत्ते में काँग्रेस का विशेष अधि- 
वेशन हुआ जिसमें गांधीजी की असहयोग नीति पर स्वीकृति 
समिलछी। इसके बाद नागपुर में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन 
हुआ जिसमें गाँधीजी द्वारा प्रस्तावित असहयोग नीति का जोरदार 
समर्थन किया गया। स्थिति का सिंदावछोकन करने के पश्चात्‌ 
भारत सरकार द्वारा प्रकाशित वार्षिक विवरण की कतिपय 
पंक्तियां यों थीं :-- द 

“गरम विचारधारा के कतिपय अग्रणी प्रतिनिधियों के प्रति- 
बाद के होते हुए भी, सितम्बर के विशेष अधिवेशन में परिलक्षित 
भावना के साथ सामंजस्य स्थापित करने में असमथ कतिपय 
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अंमुख व्यक्तियों के कांग्र स से प्रथक होने की स्थिति में भी, गाँधीजी 
को न केवछ अपनी अख्लहयोग नीति को स्वीकार कराने में सफ- 
छता मिलती; बल्शि काँग्रेस के घोषित छक्ष्य में भी ऐसा 
परिवर्तन कराने में वे सफर हुए जिसके अमुख्वार ब्रिटिश-सम्बन्ध 
बनाये रखने की उक्त संस्था की अबतक की घोषित नीति भी 
सबंधा परिवर्तित होजाती थी। साथ ही वधानिक सुधारों के 
छिये बेधानिक आन्दोलन की नीति में भी परिवर्तत किया गया। 
( भारत १६२०; पृष्ठ ६७ ) | 

काँग्रेस के लक्ष्य के सम्बन्ध में जो परिवर्तन किया गया बह यों 
था-“काँग्रंस का लक्ष्य सभी वंध एवं शान्तिपूर्ण उपायों से 
भारतीयों द्वारा प्राप्त स्वराज्य है।? 

नये बेधानिक सुधार अपर्याप्र, असन्‍्तोषजनक एवं निराशा- 
जनक तो थेद्दी, अतः राष्ट्रीय महासभा उन्हें स्वीकार करने में अस- 
मथ थी, किन्तु इश्न बीच में कतिपय घटनाएँ इस प्रकार की हो 
चढीं थीं कि ब्रिटिश सरकार की सद्भावना में देश का विश्वास 
कम हो चछा था । इन बटनाओं के कारण भी नये सुधारों को 
कार्यान्वित करने के अनुकूछ वातावरण नहीं रह गया था। 
११ नवम्बर १६१८ को प्रथम महायुद्ध का अन्त हो गया। किन्तु 
भारत सरकार दमनचक्र चालू रखना चाहती थी। इसलिये 
सर सिडनी रोलट की अध्यक्षता में नोकरशाही के निरंकुश 
कार्या' को कानूनी स्वरूप देने की दृष्टि से एक समिति का. गठन 
किया गया ओर समिति की सिफारिशों के अनुसार जो कानून 
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बनाया गया वह रोलट ऐक के नाम से प्रख्यात हुआ। रौलट 
ऐकः की घाराएँ सवंधा निरकुश थीं ओर उनके द्वारा लेच्छा- 
चारिता के नृशंस काया को कानूनी कवच पहना कर सबथा 
अभेद्य करने का प्रयह्न किया यया था। धाराएँ इतनी व्यापक 
थीं कि किसी भी नागरिक की खतंत्रता सुरक्षित नहीं थी ओर 
.. किस्तीको भी, कहीं भी ओर किसी भी दशा में, बिना किसी 
अपराध के प्रमाणित हुए ही, केवछ सन्देह् पर, अपमानित जीवन 
बिताने के लिये वाध्य किया जा सकता था। इसकी धाराओं 
के सम्बन्ध में स्वयं भारत सरकार के ही वाषिक विवरण की 
निन्‍न पंक्तियां इस विषय को स्पष्ट करेंगी :- 

“अराजकतापूर्ण अपराधों का फेसछा करने के लिये तीन 
हाई कोट के जजो' को लेकर गठित एक सुदृढ़ न्‍्यायारूय की 
स्थापना जो उक्त अपराधों पर तत्काछ विवार कर सके ओर 
जिसके फेप्तले के विरुद्ध कहीं कोई सुनवायी न हो सके । यह 
प्रणाली तभी काम में छायी जा सकेगी, जब गवनेर जनरल को 
इस बात का सनन्‍्तोष हो जाय कि भारत के अंचछ विशेष में 
क्रास्तिकारी ढंग के अपराध प्रचलित हैं। गवनर जेनरकू को 
यदि यह विश्वास हो गया कि अंचछ विशेष में राज्य के घिरुद्ध 
ऐसे अपराध बढ़ सकते हैं तो उसे ओर भी अधिक्लार स्वयं प्राप्त 
कर लेने का अधिकार होगा । जिस अंचछ में ऐसे अपराधों के 
होने की आशंका हो, वहां की सरकारों को तत्पम्बन्धी सन्दिग्ध 
व्यक्तियों से मुचछका छेने, स्थान विशेष में नजरबन्द करने 
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अथवा उनकी गतिविधि को नियंत्रित करने का अधिकार होगा ।” 
( भारत : १६१६ पृष्ठ २६४ ) 

गांधी जी उक्त घाराओं की व्यापकता देखकर चोंक उठे और 
उन्होंने अविलम्ब बिरोध किया। फरवरी १६१६ में रोलट बिल 
कोंसिल में उपस्ित किया गया ओर गाँधीजी ने तत्काल सत्या- 
आह करने की घोषणा को । पहलो माच को उन्होंने एक प्रतिज्ञा- 
पत्र प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने उ्नंछोगों का आह्वान किया 
जो उक्त ऐक के विरोधी हों। जलियांबाछा बाग को प्रसिद्ध 
घटना इसी ऐकः के विरोध के सम्बन्ध में घटित हुई । 
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जिस शासन विधान को पृष्ठभूमि में इतनी मद्वत्वपूर्ण घट- 
नाएं घटित हुईं, उत्तकी व्यवस्थाओं के अन्तर्गत हंथ शाखन- 
प्रणाली को स्थापना की गयी । इप्तकी कुछ प्रमुख व्यवस्थाएं 
इस प्रकार थीं :-- द 

केम्द्रीय शासन--केन्द्रीय शासन व्यवस्था के लिये गवनर 
जेनरढ की परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ८ करदी गयी । 
इनमें ३ सदस्य भारतीय, ३ कम-से-कस १० वर्ष तक सरकारी 
उच पदस्थ तथा १ भारत अथवा इड्भलड के हाई कोट का बेरिस्टर 
हो, ऐसी व्यवस्था को गयी। गबनर जेनरछ का विशेषाधिकार 
सुरक्षित रखा गया। परिषद्‌ के कार्यों को निम्न विभागों में 
विभक्त कर दिया गया ओर उनके लिये एक-एक सदस्य मनोनीत 
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दीपिशेकन न न -+न तलब ५ | विशनाए 


किया गया : (१) राजनीति (२) रक्षा (३) राजस्व (४) वाणिज्य 
(४) न्याय (६) ड्ययोग एवं श्रम (७) यातायात और (८) शिक्षा एवं 
स्वास्थ्य। इसमें प्रथम विभाग गत्रनेर जेनरठ के ही अधीनह्थ 
रखा गया । 

. इम्पीरियछ लेजिस्लेटिव कौंसिल का कार्य दो चेम्बरों में 
विभाजित क्रिया गया (९) राज्य परिषद (२) व्यवस्थापिका 
परिषद्‌। प्रथम के ६० ओर दूसरी के ४४ सद॒ध्य नियत किये 
गये। मताधिकार द्वारा निर्वाचित सदस्यों को संख्या सनोनीत 
सदस्यों से अधिक रखीं गयी । मताधिकार का क्षेत्र भो अपेक्षा- 
कृत व्यापक कर दिया गया। सदस्यों के अधिकारों की वृद्धि 
की गयो। सरकार की आछोचना करने, प्रश्न पूलने तथा जान- 
कांरी प्राप्त करने का अधिकार उन्हें दिया गया, किन्तु साबेजनिऋ 
हित के नाम पर सरकारी सद्स्य प्रश्न विशेष का उत्तर देने से 
इन्कार भी कर सकते थे। बहुमत द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव को भी 
ठुकराने ओर अश्वीक्ृषृत प्रस्ताव को भी कानूनी रूप देकर प्रच- 
लित करने का अधिडार केन्द्र में गवर्नर जेनरछ ओर प्रान्त में 
गवनर को दिया गया। केन्द्रीय और प्रान्तीय विषय प्रथक 
घुथक कर दिये गये | 

प्रान्तीय--आन्तों में 5 घ शासनश्रणाली का प्रारम्भ किया 
गया। केन्द्रीय विषय तो प्रान्तीय से प्रथक कर ही दिये गये, 
साथ ही प्रान्तीय विषयों को भी दो भागों में कर दिया गया। 
कुछ हस्तान्तरित विषय थे और कुछ संरक्षित। स्वायत्त शासन, 
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शिक्षा, खाध्थ्य, हस्तान्तरित विषयों के अन्तर्गत थे, जिनका 
उत्तादायित्व भारतोय मंत्रियों को दिया गया ओर वे इनके छिये 
प्रान्तोय व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थे। शान्ति, व्यवस्था, 
राजस्व, न्याय विभाग संरक्षित विषय थे ओर इनका उत्तर- 
दायित्व गवनर की परिषद्‌ के सदस्यों को दिया गया जो इनके 
ढिये ध्रान्तीय ः्यवस्थापिका के प्रति नहीं, गवनेर के प्रति जिम्मे- 
दार थे। बजट पर मत प्रकाश करने, कटोती का प्रस्ताव करने 
आर मत देने का अधिकार सद्ध्यों को था, किन्तु उनके निर्णय 
की कोई बाध्यता नहीं थी । 

लन्दनश्थित भारतसचिव की परिषद के सदस्यों की संख्या 
८ से १२ करदी गयी और भविष्य में उनके वेतन का उत्तरदा- 
यित्व॒ इड़्छंड के कोष पर डाछ दिया गया। हरून्दन में एक 
भारतीय हाई कमिश्नर की नियुक्ति की भी व्यवस्था, भारतीय 
कोष की जिम्मेदारी पर को गयी । सिविल सबिसों का नियंत्रण 
भारत सचिव के ही हाथ में रखा गया | 

अम्त में इस बात की भी व्यवस्था की गयी कि दस व बाढ़ 
एक कमिशन की नियुक्ति की जाय जो शासन विधान के कार्या- 
न्विव होने की स्थिति का अध्ययन करे ओर इस बात का भी 
छुकाव दे कि क्या भावी शासनसुधार आवश्यक हैं । 
.. कहने की आवश्यकता नहीं कि कतिपय नरम दल के नेताओं 
के अतिरिक्त सभी ने उक्त शासन विधान को निकम्समा सममछझर 
ठुकराया। हंथ शासनप्रणाली भी अकार्यकर प्रमाणित हुई ओर 
विधान कार्याल्वित होने पर सवंथा बिफछ हुआ | 
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भारत-सचिव--भारत-सचिव के पद्‌ एवं अधिकारों का 
उत्तरोत्तर किस प्रकार बिकास होता गया, इस स्थछ पर यहां 
विचार कर लेना चाहिये, क्योंकि उक्त पद पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
की भारत-शासन विधान सम्बन्धी अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थिति 
रही है। ईस्टइण्डिया कम्पनी के हाथ से शासन सत्ता जब 
सम्राट को सरकार ने लेली और भारतीय मामले जब अधिक 
विस्तृत एवं उछनमभनपूर्ण हुए तब ब्रिटिश सरकार के लिये यह 
. आवश्यक हो गया कि एक नया विभाग ब्रिटिश मंत्रिमंडल में 
खोला जाय। १८४८ ई० में प्रथम चार भारत सचिव की 
नियुक्ति हुईं। ब्रिटिश मंत्रिमंडल के ही एक सदस्य को यह 
कायभार सॉपा गया ओर उसे भारत के सम्बन्ध में अत्यन्त 
व्यापक, बल्कि अलद्यन्त निरंकुश अधिकार दिये गये। छोक- 
मत के अंकुश के अतिरिक्त उसकी गतिविधि को नियंत्रित 
करनेबाली कानूनी वाधाएँ न थीं। इसके बाद जितने भी 
शासबघुधार हुए, सभों में इस पद्‌ को भ्रक्कुण्ण रखते हुए उसकी 
शासन परिषद्‌ के सद॒स्यों की संख्या में वृद्धि होती गयी। 
किन्तु इस वृद्धि का कोई प्रभावशाली परिणाम न था, जसे 
स्वेच्छापूवे छ कार्य करने की पूर्ण स्वाधीनता थी । 

१६१६ के शासन विधान के अल्तर्गत भी भारत्‌ सचिव के . 
पद को मर्यादा अश्लुण्ण रही, केवल प्रान्तीय हस्तान्तरितः बिषयों 
में उसे हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रहा, कहना चाहिये, 
कि यह हस्तक्षेप का. अधिकार प्रान्तीय गबनेरों को हस्तान्तरित 
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कर दिया गया। इस विधान के अन्तगंत भारत सरकार के 
प्रतिनिधि के रूप में / वर्षो के लिये एक हाई कमिश्नर की 
नियुक्ति की भी व्यवस्था की गयी; अतः दो प्रतिनिधियों को 
भारतीय कोष से वेतन न देकर, भारत सचिव के छिये ब्रिटिश 
कोष से वेतन देने की व्यवस्था की गयी। विधान के अन्तर्गत 
यद्यपि ऊपरी दिखावे के लिये कतिपय अधिकारों को हस्तान्तरित 
(किया गया ओर रूपरेखा ऐसी रखी गयी कि कहने के लिये 
भारतीयों को बहुत-सा खायत्त शासनसम्बन्धी अधिकार मिला; - 
किन्तु वस्तुतः भारत सचिव ही सारे मौलिक श्रश्नों को स्वेच्छा- 
पूथंक हूल करता था और उसके काय में हस्तक्षेप करने का 
अधिकार भारत को नहीं था । 

गवर्नर जेनरछ ओर वायसराय--भारतीय शासन विधान 
' सम्बन्धी जो विषय सर्वाधिक महत्व का रहा है, वह दे भारत 
सचिव की स्थिति के बाद, गवनर जेनरल एवं वायसराय के पद, 
मर्यादा एवं अधिकार का। ब्रिटिश भारत के शासन के सम्बन्ध 
में नियुक्त गवर्नर जेनरलू/त्रिटिश भारत से प्रथक भारतीय क्षेत्रों 
के सम्बन्ध में सम्राट के स्थान पर, उसके प्रतिनिधि के रूप में, 
बायसराय था। अतः एक ही व्यक्ति गवनर जनरल एवं वायसराय 
के रूप में--दोनों स्थितियों, कतंव्यों, अधिकारों एवं मर्यादाओं 
का पालन करता था। वायसराय की दैसियत से वह शाही 
स्वागत-सम्मान, राजकीय दरबार, क्षमा दान तथा भारतीय 
कानूनों से अछूता था और देशी रियास्ततों के मामले में स्वोपरि 
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था। ओर ब्रिठिश भारत का तो वह सवसत्ता सम्पन्न सर्वोच 
शासक एवं अधिकारी था ही। शासन व्यवस्था तथा अथ्थ 
सम्पन्वी उप्तके सर्वोच्च अधिकार थे, जिन्हें उत्तरदायित्बो' की 
संज्ञा दी गयी । शान्ति ओर सुव्यस्था के उत्तरदायित्व का पालन 
करने के लिये वह कोई भी कार्य करने की क्षमता रखता था और 
अपनी परिषद के मतो' का उल्छंघन करने की उसे पूर्ण स्वाधी- 
नता थी। व्यवस्थापिका परिषदों को बुलाने, भंग करने, 
स्थगित करने निर्वाचन करने ओर अन्त में उसके द्वारा स्वीक्षत 
प्रस्तावों को ठुकराने अथवा ठुकराये जाने पर भी स्वीकार करने 
की क्षमता उसे दी गयी थी। धम, सेना और भारतीय ऋण के 
सम्बन्ध में उप्तकी स्वीकृति के बिना प्रस्ताव उपध्थित नहीं किये 
जासकते थे और आवश्यकता होने पर उसे छ मास के लिये 
अपने ही बनाये हुए कानून को छामू करने का अधिकार था और 
बस्‍्तुतः ऐसे कानूनों --आडिनेन्सो' की अवधि डसकी इच्छा से 
स्वयं बढ़ायी या घटायी जासकती थी। इसी प्रकार आधिक 
मामलछों में वह स्वेसत्ता सम्पन्न व्यक्ति था। डसकी स्वीकृति से 
ही भारतीय आय का कोई भी अंश खर्च किया जासकता था। 
सेनिक मामलो' के लिये प्रधान सेनापति के पद के रहते हुए भी 
वबायसराय का पद उससे ऊपर था । 


तीसरा अध्याय 
विधान का वैधानिक! बिरोध 

भारत के राजनीतिक इतिहास का जो नथा परिच्छेद १६३५ 
के भारतीय शासन विधान से प्रारम्भ होता है उसके पूव की 
घटनाओं पर उच्चका बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है। इस प्रकार 
१६२९ में गाँवीजी द्वारा चलाये हुए आन्दोलन को प्रतिक्रियाओं 
एवं तत्सम्बन्धी घटनाओ' को छेकर १६२२ ओर ६२७ के भीतर 
के दिन अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। उत्त वर्षो की घटनाएँ वाह्म रूप 
में उतनी आकर्षक नहीं, किन्तु उन्होंने एक नये अध्याय तथा 
नयी मनोभावना की स॒ष्टि की ओर उनका परिणाम राजनीतिक 

एवं वधानिक क्षेत्र मं स्पष्टलः परिलक्षित होता दे । 

स्व॒राज्य दल--- . 
माच १६२२ में गाँधीजी गिरफ्तार हुए और ५ फरवरी १६२४ 
को कारावास से मुक्त । इस बीच में न केत्रछ॒ उदार दछषियो वरन्‌ 

कतिपय कांम सजनो' में भी सहयोग-प्रति सहयोग के आधार पर 
: ( ६९७]००७०४४6-००-०७७४७७४०७ ) व्यवस्थापिका परिषदों 
में प्रवेश करने को मनोव॒ृत्ति आयी। उदारदछी जहां विधान 
को कार्यान्वित करना चाहते थे, वहां दूसरे उसे ध्वस्त करने के 
लिये कार्यान्वित करना चाहते थे। देशबन्धु वितरञ्लनन दास 
तथा पंडित मोतीलाछ नेहरू विधान के “वंधानिक” विरोधी थे 
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आर इसी उदद श्य से उन्होंने तहिषयक तदनुकूछ राजनीतिक 
विचार-धारा के काँग्र सजनो को लेकर एक नये दर स्वराज्य 
पार्टी का गठन किया। जून १६२२ में छ॒ननक तथा वर्ष के 
अन्तिम दिनो में होनेब्राी गया कांग्न ख में इस विषय पर काफी : 
बाद-विवाद हुआ ओर यद्यपि गाँधीजी कारागृह में थे, फिर भी. 
उनके कायक्रम के प्रति जास्था अविचछ रही ओर अच्त में . 
अपरिवतनवादियों' को ही विजय रही । द 
गया-कांग्र स के निर्णयो' से असन्‍्तुष्ट व्यक्तियों में असुख थे. 
देशबन्धु दास, पंडित मोतीछाछ नेहरू तथा हकीमस अजमल खाँ। 
९ जनबरी १६२३ को इन्होंने स्वराज्य पार्टी की घोषणा कर दी. 
ओर अगस्त के अन्त म जब मोढाना सुहम्मदअछी . कारागार से 
निकले तो २४५ सितम्बर को दिल्ली में काँप्रेस- का: एकः विशेष 
अधिवेशन हुआ जिसमें मोलछाना ने घोषणा:की-कि यरवदा जेछ:- 
से गाँधी जी द्वारा उन्हें सन्देश प्राप्त हुआ है -जिसके द्वारा गाँधी 
जी ने बहिष्कार नीति का परितद्याग तथा व्यवस्थापिका-प्रवेश का 
सम्रथन किया है |: परिणाम यह हुआ कि स्वराज्य पार्टी को 
काँग्रेस का सम्पूर्ण खमथन प्राप्त हो गया-।... :.. 
 स्वराज्य पार्टी को अपने उद्द श्यों में मध्यग्रान्त तथा - बंगाल: 
प्रान्‍्त में सफछझता मिली ओर. विधान वंधानिक दृष्टिकोण से 
'बिफ़ल रहा; किन्तु दूसरे प्रान्तो' में स्थिति भिन्न रही और व्यव- 
इश्वापिका परिषदो में विधाने को ध्वस्त करने :-सें. सझछता. नहीं 
मिंठढी। फिंर भीःस्वेराज्य पार्टी से अपनीः सीमाओ/ के अल्त- 
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गत महत्वपूर्ण कायं किया और विधान के निकम्प्ेपन पर पूरा 
प्रकाश डाला । भद्र अवज्ञा आन्दोलन ओर वह्दिष्कार की नीति 
का परितद्याग कर दिया गया था अतः राजनीतिक चेतना को 
अक्लुण्ण रखने में स्वराज्य पार्टी का योगदान निश्चय ही बहुत 
महत्वपूर्ण रहा, यद्यपि काँग्रेस क चोटी के कतिपय नेताओं को 
स्वराज्य पार्टी के उद श्यों की सफलता में आन्तरिक विश्वास 
कभी नहीं हुआ। भावी वधानिक विकास के लिये स्वराज्य पार्टी 
के वेधानिक विरोध ने प्रगति के सार्ग को काफी प्रशस्त किया । 


गोलमेज परिषद का ग्रस्ताव-- 


जैसा कि कहा गया है, बहुमत प्राप्त होने पर भी कोकनद 
काँग्रेस ( १६२३ के वार्षिक अधिवेशन ) के निश्चयानुसार 
स्वराज्य पार्टी पद नहीं ग्रहण कर सकती थी, अतः मध्य 
प्रात तथा बंगारू में शासन तंत्र विफल हो चछा ओर 
गवनर को अपने हाथ में आकश्मिक संकट कालीन अधिकार 
लेने पढ़े। प्रान्तो' में उक्त पार्टी की यह साधारण विज्ञय नहीं 
थी। केन्द्र में पार्टो के चोटी के नेता थ। आगे चलकर जिन 
गोलमेज परिषदों का आयोजन ब्रिटिश सरकार को. करना पड़ा; 
उसके सुभाव का श्रेय भो इसी पार्टी को था। फरवरी १६२४ ई० 
में केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद में श्री रंगाचारी ने एक प्रस्ताव. 
उपस्थित झिया जिसका अशशय था कि परिषद्‌ गबनर जेनरल 
से सिंफारिश करे कि वह भारतीय शासन विधान को इस रूप में 


__ राष्ट्रीयता और साम्प्रदायिकता 2५ 


संशोधित करने का प्रयत्न करे कि प्रान्तों को स्ायत्त शासन 
तथा साम्राज्य के अन्तर्गत भारत को पूर्ण ओपनिवेशिक सखराज्य 
का पद श्राप्त हो। दक्त प्रस्ताव पर स्वराज्य पार्टी के नेता पंडित 
मोतीछाल नेहरू ने यह संशोधन उपस्थित किया, और राष्ट्रीय दल 
के सहयोग से, इसे स्वीकृत कराने में भी सफलता प्राप्त की कि 
एक गोलमेज परिषद्‌ बुछायी जाय और देश में पूर्ण स्वायत्तशासन 
प्रणाी की स्थापना की जाय | उन्हीं दिनों, # फरवरी १६२४७ 
को गांधीजी की रिहाई हुई ओर उन्होंने पुनः व्यवस्थापिका 
वहिष्कार के लिये वक्तव्य देदिया, किन्तु स्वराज्य दलियों के 

अनुरोध पर उन्होंने इस बात को आगे नहीं बढ़ाया। 

_ रष्ट्रीयता और साम्प्रदायिकता-- 

आलोच्य अवधि में राष्ट्रीयया की जो लहर सारे देश में 
छायी उसकी धारा का प्रमुख श्रवाह्‌ भारत में विदेशी शासन 
सत्ता के सबथा प्रतिकूल था। बधानिक विरोधों के अतिरिक्त 
जनता के विक्षोभ ने परिस्थिति को भयावनी सम्भावनाओं से 
सन्निहित कर दिया था ओर यद्यपि कतिपय शोचनीय घटनाएँ 
भी घटीं, जूछाई १६२४ में दिल्‍ली तथा नागपुर में स्राम्मदायिक 
उपद्रव हुए, छाहोर, छखनऊ, मुरादाबाद, भागलपुर की स्थिति 
भयावद्द हो चलो थी, ओर सितम्बर तथा अक्टूबर के मद्दीनों 
में पुन: छब॒नऊ, शाहजहांपुर, कोकनाड़ा और इलाहाबाद में भी. 
उपद्रव हुए ।. कोहाट को स्थिति सर्वाधिक भयावह हो चढी 
थी ओर वहां की हिन्दू जनता को स्थानान्तरित कर दिया गया। 
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.. उक्त साम्प्रदायिक उपद्रवों के कारणों का विश्लेषण निर्षिबाद 
रूप से स्पष्ट करता दे कि इस देश में जब-जब राष्ट्रोयता की 
रूहर आयी, ब्रिटिश साम्राज्वादियों ने साम्प्रदायिक अशान्ति 
फेढाकर जनता की विचारधारा को पथ-विमुख करने का प्रयत्न 
क्रिया। हिन्दू-मुसलिस अनेक्य का प्रधान कारण भारत स्थित 
विदेशी सत्ता थी। देश के कर्णघार इस्र तथ्य को हृद्यंगम कर 
चुके थे किन्तु वे इस स्थिति में नहीं थे कि सारे कारणों का निरा- 
करण करसे हुए वे सद्भावन! पूर्ण वातावरणकी रष्ठि कर सक।* 
परिणाम यह हुआ कि जितने भी सास्प्रदायिक एकवासम्मेलन हुए 
वे सफर नहीं हो सके | गाँधीजी ने इसी सिलसिले में १ सितम्बर 
१६२४ को २१ दिन के उपवास को घोषणा की। गाँधीजी ने 
इस लक्ष्य की पूर्ति के छिये श्राणों की बांजी लगा दी, किन्तु फिर 
री ब्रिटिश सरकार के हिमायतियों तथा भारतस्थित नोकरशाही 

ने इंसका भी आरोप उन्हीं पर छगाया। १६२४-२६ के भारत: 
. सम्बन्धी विवरण में सरकार ने आरोचना करते हुए प्रकाशित 
केरायो कि गाँधीजी के आन्दोलन की दो भ्रतिक्रियाएँ हुई, एक 
यह कि राजसत्ता के विरुद्ध छोगों ने विद्रोह किया, जिससे 
जनता की मंत्ोबृत्ति उच्छ खछ हो चठी और दूसरी यह कि घम 
को सर्वाधिक महंत्व देकर उन्‍होंने मुसलमानों को घर्मान्ध बना 
. डाछा।- परिणाम यह हुआ कि “गाँधीजी ने अपने अभागे देश 
को शान्ति नहीं, तछवार भ्रदान की.।” (दे खिये भारत १ ६२४- 

२६, प्रष्ठ:२६६)॥ ्ः 


_सुत्रेदल सम्मेलन द धछः 


सुधार की सबवसम्पत सांग-- 


कर 


उक्त अवधि के भीतर को राजनीतिक हलचलों के भीतर 
हमारे देश को जो विचारधारा रही, उसमें यह बात सर्वाधिक 
स्पष्ट है कि सभी दछ भावी वेघानिक विकास के लिये प्रयल्नशील 
थे, भक्के हो उनकी रूपरेखाओं के सम्बन्ध में उनमें पारस्परिक 
मतभेद रहा हो।। स्व॒राज्य पार्टी के कार्यो' का बल्लेख किया 
छा चुका है। खराज्यद्छ ने एक अखिलदलछ सम्मेलन करने 
का निश्चय कियां ओर सभी दंढों के सम्मिलिन सहयोग तथा 
सहमति से भावी विधान की रूपरेखा निश्चित करने का विचार 
व्यक्त किया। उधर उदार दर, खतंत्र तथा श्रीमती एनी बीसेन्ट 
के अनुयायियों ने सम्मिछित होकर बम्बई में २९ नवम्बर १६ 
को: एक सभा बुठायी और १६०५४ की जनवरी-फरबरी में दो 
बुब्रंसमितियों का गठन किया और उनमें से एक को हिन्दू मुस- 
_छिंत् समस्या तथा दूसरी को वेधानिक विकास की रूपरेखा पर 
अपना सुकाव देने का उत्तरदायित्व सोपा । पहली उपसमिति 
शीघ्र ही विघटित हो गयी किन्तु दूसरी ने “कार्मनवेल्थ' आव 
इण्डिया ऐक:” तेयार कर वेघानिक रूपरेखा उपस्थित की १६२४ 
के।अन्त में कांग्रस का अधिवेशन बेडुगांब मं; मुसलछिम «छीग का 
बुख्नई में और लिबरल फेडरेशन का छखनऊ में हुआ 
६२५ में मुडीमैन कमिटो को रिपोर्ट प्रकाशित-हुईं ओर 
इसके साथ ही यह घोषणा को गया कि छाड रॉडिंग श्र ही 


धट भारतीय शासन विधान 


इ'ग्लेंड जाकर तत्कालीन नये भारत सचिव लाड बकनहेड से 
परामश करंगे। इन्हीं छाडे बकनहेड ने स्वराज्य दल की अड॒गे 
की नीति से विश्लुब्ध होकर चुनोती दे डाढी थी कि यदि भार- 
तीयों को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त शासन सुधारों पर सन्‍्तोष 
नहीं है तो वे स्वयं कोई सबवंदछ समर्थित योजना भ्रस्तुत कर । भारत 
सचिव जानते थे कि पारस्परिक मतभेद के कारण भारतीय 
एकता सूत्र में बंध नहीं सकते ओर ऐसा हो भी तो अँगरेज्ञ स्से 
होने न देंगे | फिर भी डा० बीसेन्ट के प्रयत्न से “कामनवेल्थ आवक 
इण्डिया ऐक/” सभी दलों ने स्वीकार किया, ओर उसे कतिपय 
भारतीय प्रतिनिधि लेकर इद्भजलेंड गये भी, किन्तु त्रिटिश सरकार 
ने उसे भी ठुकरा ही दिया। किन्तु इसका एक श्रद्यक्ष परिणाम 
यह हुआ कि भारत-सम्बन्धी ब्रिटिश सरकार की सदाशयता मं 
अनेक आशावादियों की आस्था में भी धक्का छगा। अन्यथा 
स्थिति यह हो चली थी कि देशबन्धु दास तक ने फरीदपुर में 
एक वक्त ता देते हुए मारत के ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तगेत रहने 
का समर्थन कर डाछा था। उन्होंने यहांतक कह डाछ्ा था कि 
“मेरा र्याल है कि भारत का भछ्षा ही द्वोगा ओर इसी में विश्व 
का भो भरा होगा कि भारत ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत _ 
रहकर अपनी स्वाधीनता तथा मानवता की सेवा के लिये प्रयत्न- 
शील रहे ।” श्री दास के उक्त वक्तव्य की उप्र राष्ट्रवादियों द्वारा 


कटुमत आलोचनाएं हुईं, किन्तु कुछ ही सप्ताह बाद उनका 
देहानत हो गया । 


गोलमेज परिषद की माँग, हर 


गोरुमेज परिषद की मांग--- 

.._ छाड रीडिग के साथ परामर्श करने के पश्चात्‌ ला बर्कन हेड 
ने अत्यन्त निराशाजनक वक्तव्य दिया। उन्‍होंने किसी भी 
वंधानिक विकास के लिये भारत सरकार के मत तथा कंन्द्रीय 
व्यवस्थापिका के परामश की आवश्यकता बतायी। मुडीमैन कमिटी 
के अल्पसंख्यकों के गोल्मेज परिषद्‌ के अविलूम्ब आयोजन की 
माँग को भी अस्वीकार कर दिया गया और जूलाई, १६२६ में कनंछ 
वेजडडबेन ने भी एक उत्तेजक वक्तव्य देते हुए कहा कि, “हमलोग 
( ब्रिटिश ) ऐसे छोगों की सहायता ही कंसे कर सकते हैं जो 


आपसी मतभेदों के कारण कोई सब सम्मत भश्रस्ताव ही नहीं 
उपस्थित कर सकते ।” 


कन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत रंगाचारी प्रस्ताव 
का उह्लेख किया किया जाचुका है। अगस्त, १६२५ ६० में व्यव- 
स्थापिका के शिमछा अधिवेशन में मुडीमैन कमिटी की रिपोर्ट 
को स्वोकृत करने का प्रस्ताव जब स्वयं सर अलेक्जेण्डर मुडीमैन 
ने उपस्थित किया उस समय भी पंडित मोतीछाल नेहरू ने यह 
संशोधन उपस्थित किया कि सम्राट को सरकार से अनुरोध 
किया जाय कि वह अविलम्ब गोल्मेज परिषद्‌ का आयोजन 
करे ओर वेधानिक ढांचे में ऐसा परिवर्तन कर दिया जाय कि _ 
भारत म स्वायत्त शासन प्रणाली द्वारा उत्तरदायी शासन की 


व्यवस्था हो। बह संशोधन भी विशाल बहुमत से स्वीकृत 
हुआ था। के | 


६० .._ भारतीय शासन विधान. 


इतना सब होते हुए भो भारत सचिव सल्तुष्ट न हुए । देश की 
राजनीतिक स्थिति भ्यावह्‌ होती जाती थी। सभी वर्गों में 
असन्‍्तोष चरम सीमा पर पहुंच रहा था। इस बीच म॑ १६२६ 
क्‌ अप्रछ म॑ छाड रीडिंग के ज्ञाने पर छाड इरविन वायसराय ओर 
गवनर जनरल होकर भारत आये। देश नया शासन विधान 
चाहता था और ब्रिटिश सरकार देश को मनोवृत्ति भलीभांति 
जानती थी। कोरे दमन चक्र द्वारा देश को आतंकित कर दबाया 
नहीं जासकता था ओर न तो साम्प्रदायिक उपद्रवों के ' कारण ही 
ब्रिटिश सरकार की स्थिति सुदृढ़ होने के लक्षण दिखायी पड़ते 
थे) अतः १६१६ के शासन विधान मे॑ १० वष पश्चात जिस 
शाही कमिशन को भेजने की व्यवस्था की गयी थी, उप्ते २ वर्ष 
'यूबे ही १६४७ ई० में ही नियुक्त करने की घोषणा कर दी'-गयी। 
इंस बार कमिशन में एक भी भारतीय नहीं रखा गया । 


साइमन कृमिशन-- 


नवम्बर; १६२७ ई० को सर जान साइमन . के नेतृत्व में 
'सखाइमन कमिशन की नियुक्ति की घोपणा.की गयी ओर, घोषणा 
होते ही देश के घमस्त राजनीतिक दलों ने एक स्वर से इसका 
विरोध किया ओर कांग्रेस ने “अत्येक रूप में ओर: प्रत्येक स्थल 
' घर” इसके बहिष्कार का प्रस्ताव पास किया | कमिशन क प्रति 
*8४॥ की “जब: यह भाव-घास . थी _ ततब' १ फ़रवरी. १६२८ को 
व्यवस्थापिका परिषद्‌ का अधिवेशन दिल्ली मे प्रारंम्भः हुक्षा 





_साइमन कमिशन हे 


२ फरवरी को वायसराय ने परिषद में वक्त ता देते हुए सहयोग 
. की आन्तरिक कामना प्रकट की और ४9 फरवरी को सर जान 
साइमन अपने सहयोगियों सहित दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने 
पर उनका विराट जनसमुदाय ने बहिष्कार किया। ६ फरवरी 
को सर जान साइमन ने वायसराय को एक पत्र छिल्वा जिसमें 
कमिशन की कायशली पर प्रकाश डाछते हुए एक विस्तृत वक्तव्य 
दिया 'जो दूसरे दिन प्रकाशित हुआ। किन्तु वह भी देश को 
सन्‍्तुष्ट नहीं कर सका। . दक्त वक्तव्य के प्रकाशित होने के दो 
तीन घण्टों के भीतर हो दिल्ली स्थित राजनीतिक नेताओं ने एक 
वक्तव्य प्रकाशित करते हुए कहा कि, “हमलोगों ने सर जान 
साइमन के श्राज के प्रकाशित. बक्तत्य को सावधानी के साथ 
पढ़ा है।, हमारी आपत्ति क्रमिशन के वलमान गठन, 
डसको काय प्रणाली तथा उसकी विघोषित. योजना पर सिद्धान्त 
के आधार पर है । इस श्थिति में हमछोग इस निश्चय पर दृढ़ हैं 
कि किसी भी रूप में हम इसके साथ सहयोग नहीं कर सकते ।” 
इसी आशय का एक प्रस्ताव १६ फरवरी १६२८ को लाला छाजपत 
'राय ने व्यवम्थापिका परिषद्‌ में भी. उपस्थित किया ओर वह 
भी बहुमत से स्वीकृत हो गया । १६२८-२६ में कमिशन ने सारे 
'देश का दौरा किया, मत लिये, गवाहियां हीं: और अपना खरीतो 
तेयार करने का काम जारी रखा, किन्तु जहां कहीं भी:वे-गये 
सत्र उनका बहिष्कार हुआं। देश का लछोकऋूमत विल्लुब्ध था, 
अनेक स्थानों पर अप्रिय, शोचनीय घंटनाएँ भी हो गयीं। | 


हर ह भारतीय शासन विधान 


वि न न 


साइपन क मिशन को जिन बातों की जांचकर अपनी रिपोट देनी 
_ थी वे इस प्रकार हैं :-- 

(१) १६१६ ई० का शासन विधान किस प्रकार काम कर 
रहा है (२) भारत में शिक्षा को प्रगति कसी है ? (३) भारतीय 
स्वायत्त शासन के उत्तरदायित्व का भार बहन करने में क्रितने 
थोग्य हैं ? (७) प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं का भावी रूप किस 
प्रकार का रखा जाय ओर (५) ब्रिटिश प्रान्तों के साथ देशी राज्यों 
का भावी सम्बन्ध किस प्रकार का रखा जाय। उक्त विषयों की 
ताछिका से ही स्पष्ट है कि सारी योजना का आधार ही भारतीयों 
की योग्यता के प्रति अविश्वास की भावना पर अबलम्बित था 
ओर फिर इसकी जांच करनेवाले भी हमारे शासक ही थे। 
कमिशन में एक भी भारतीय नहीं रखा गया था, इसलिये कुछ 
छोग इसे साइमन कमिशन न कहकर; श्वेत कमिशन' कहा करते 
थे। इसके प्रति छिसी की भी आन्तरिक सहानुभूति नहीं थी। 

नेहरू रिपोर्ट--- द 
..._ छाड बकन हेड, तत्काढीन भारत सचिव, ने भारतीयों को 
. सव सम्मत विधान निर्माण की जो चुनौती दो थी, स्वराज्यद्छ 
मे उसे स्वोकार किया ओर अन्यान्य दुकू भी भारतीय शासन 
विधान सम्बन्धी जिटिश नीति से असल्तुष्ट थे, अतः एक स्वेद्ल 
सम्मेछन कर सव सम्मत विवान निर्माण की योजना के अनुसार 
'शक्त सम्मेलन द्वारा भावी विधान की रूपरेखा सम्बन्धी सुझाव 
देने के लिये फरवरी १६२८ में नियुक्त उप समिति ने अपनी 


नेहरू रिपोट.. ६३ 


रिपोर्ट तेयार की जिसपर २८ अगध्त १६२८ को  छखनऊ में 
होनेवाले स्बदुछ सम्मेछ में विचार विमर्ष हुआ। दक्त रिपोर्ट 
पर पंडित मोतीछाछ नेहरू, उदार दल के नेता सर तेजबहादुर 
सभ्र्‌ तथा तथा खर अली इमाम के हस्ताक्षर थे। उक्त उपसमिति 
ने साम्प्रदायिक समस्या पर वैधानिक दृष्टिकोण से विचार किया 
ओर भारत के राजनीतिक लक्ष्य को भी निर्धारित किया। 
दक्षिण पन्‍थी नेताओं की सम्मति में साम्राज्यान्तर्गत औपनिवे- 
शिक खराज्य द्वी भारत का लक्ष्य निधारित किया गया किन्तु 
वामपंथी दर के नेता के रूप में पंडित जवाहरछाल ने पूर्ण 
सराज्य का ही समर्थन किया । 

.. देशी राष्यों के सम्बन्ध में नेहरू कमिटी ने अपना मल्तव्य 
व्यक्त करते हुए रिपोट में लिखा: -“यदि देशी राज्य संघ भावना 
की समस्त अनिवाय बातों को समभते हुए सेच्छापूर्वक भारतीय 
संघ में सम्मिलित होना चाहें तो हम उनके ऐसे निर्णय का द्ादिक 
खागत करेंगे ओर वे अपने समस्त अधिकारों एवं सुविधाओं का 
उप भोग कर सके, इसके लिये हम यथाशक्ति प्रयन्न करेंगे। किन्तु 
यह बात भछीभांति हृद्यंगम करलेनी चाहिये कि इस स्थिति में 
विभिन्न अंशों में देशी राज्यों को प्रचलित शासन प्रणालियों में 
यरिवतन छाना पड़ेगा ।” 

२८ अगस्त को छखनऊ में सवंदल- सम्मेलन का जो अधिवे- 
शन हुआ उसमें भारत के राजनीतिक रूक्ष्य को लेकर पंडित 
जवाहरलाल नेहरू के नेत॒त्व में अल्पसंख्यक नेताओं ने बहुमत 


$४ _ भारतीय शासन विधान 


से जो मतभेद प्रकट क्रिया, उसके परिणामस्वरूप दोनों मतों में 
सामझजस्य लाने की दृष्टि से यह निश्चय किया गया किः- “जो दर 
पूर्ण स्वाधीनता के पक्ष में हैं, उनके कायों पर बिना किसीप्रकार का 
प्रतिबन्ध छगाते हुए, सम्मेलन का मत है कि शासन विधान उत्तरदायी 
होना चाहिये और यह विधान किसी भी अन्य उपनिवेश की 
व्यवस्था से निम्न श्रेणी का नहीं होना चाहिये |” दिसम्बर, २६२८ 
में कलकत्ता में सवदल सम्मेलन का अन्तिम अधिवेशन -हुआ | 
गाँधीजी इधर वर्षो' से राजनीति में सक्रिय भाग नहीं छे रहे थे, 
उन्होंने अपना सारा समय रचनात्मक कायक्रम में ही लगाया 
था, किन्तु अब वे पुनः राजनीतिक क्षेत्र में उतरे । उन्हीं के प्रयक्न 
से नेहरू रिपोट पर सम्मेलन की स्वीकृति इस शत के साथ प्राप्त 
हुई कि “कांग्रेस उक्त विधान से वाध्य नहीं रहेगी, यदि ३१ 
दिसम्बर १६३० तक अथवा उसके पहले ही सरकार द्वारा उसे 
मान्यता नहीं प्राप्त हो जाती।” बाद को यह अवधि उन्‍होंने 
घटाकर एक वर्ष की कर दी | ब्रिटिश सरकार ने इसे स्वीकार 
नहीं किया; अतः १ जनवरी १६३० को कांग्र स ने छाहर अधि- 
वेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्षता में पूर्ण स्वार्धनता . 
की घोषणा कर दी । 


लाड इरविन को घोषणा--- 


इस प्रकार शासन सुधार के छिये सारे देश में छोकमृत 
'ज्ञामत था; साथ ही कतिपय घटनाएँ काफी महत्व की हो: चली 


४ 
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थों। एक ओर आतंकवादियों ने खवाधीनता के लिये हिसा का 
अवलूम्बन करने की नीति अपनायी श्रोर दूसरी ओर दमन का 
चक्र भी निरंकुशता के साथ चलने लगा। वास्तविकता यह 
थी कि भारत-सम्बन्धी ब्रिटिश घोषणाओं में देश की आस्था 
जाती रही । अतः २८ जनवरी १६०२६ को वायसराय छाडे 
इरवबिन ने केन्द्रीय ब्यवस्थापिका परिषद्‌ के समक्ष वक्तता देते 
हुए कहा :--“में इस परिषद्‌ से तथा इसके ढ्वारा भारत से कह 
देना चाहता हूं कि १६१७ की घोषणा बनी हुई है ओर यह सदा 
ही बनी रहेगी क्योंकि त्रिटिश सरकार इसके द्वारा बचनवद्ध है कि 
एक देश के छोग दूसरे देश के छोगों की राजनीतिक महत्वाका- 
क्षाओं को पूर्ण करने के लिये यथासाध्य सबकुछ करने के लिये 
उद्यत हैं और यह ऐसा वचन है जिसे ब्रिटेन निवासी कभी भंग 
नहीं करंगे। अगर भारत में ऐसे छोग हैं जो ब्रिटेन को नेक- 
नीयती में अविश्वास करते हें तो ब्रिटेन में भी ऐसे छोग हें जो 
. भारतीयों के अभियोग को निमू छ और निराघार मानते हैं. और 
भारत के पक्ष में बोलनेवालों पर अविश्वास्॒ करते हैं।” इसके 
पश्चात्‌ वायसराय ने विछायत से छोटने के बाद ३१ अक्टूबर 
१६२६ को पुनः एक घोषणा की। उक्त घोषणा मेँ उन्होंने 
कहा कि औपनिवेशिक पद भारत की तकसंगत महत्वाकांक्षा है। 
उन्होंने कहा:-:“१६१६ के शासन विधान को लेकर ब्रिटिश 
सरकार की भावना के विभिन्न विश्छेषण भारत तथा प्र ट ब्रिटेन- 
दोनो' ही में. किये जाते हैं ओर शंकाएँ प्रकट की जाती हैं। 
७ 


ड्द भारतीय शासत्नन विधान _ 


इसलिये सम्राट की सरकार ने मुझे यह स्पष्ट करने के लिये 
अधिकार दिया है कि १६१९७ है० की घोषणा में यह स्पष्टतः 
निहित है कि भारत की सहज स्वाभाविक राजनोतिक प्रगति का 
अर्थ ओपनिवेशिक स्वराह््य की प्राप्ति है।” इसके साथ ही 
उन्होंने यह भी घोषणा की कि साइमन कमिशन की रिपोट प्रकाशित 
होने के बाद एक गोलमेज परिषद का आयोजन किया जायगा 
जिसमें शासन विधान सम्बन्धी अन्तिम रूपरेखा निश्चित करने 
के पूवे भारतीयों को अपना विचार पूर्णतः ओर स्पष्टतः प्रकट 
करने का अबसर मिलेगा । 


ओऔपनिवेशिक बनाम पूर्ण स्वराज्य--- 


वायसराय की उक्त घोषणा पर देश के विभिन्न दलो तथा 
विभिन्न विचारधाराओं के व्यक्तियो' की विभिन्न प्रतिक्रियाएं हुई । 
कई छोगो' ने उसमें भावी सुधारो' की आशा की ओर वे उसके 
पक्ष में हुए। किन्तु कांग्र स ने ओपनिवेशिक पद के पक्ष में जो 
समय निर्धारित किया था; वह समाप्त हो चला था। कांग्रस 
का अधिवेशन एवं कार्य समिति की बेठक उन दिनो छाहोर में 
हुई। वायसराय ने गाँधीजी, मोत्तीकाछ नेहरू, सर तेजबद्दादुर 
सप्र्‌ तथा व्यवस्थापिका के अध्यक्ष श्री विद्ुल भाई पटेल से परा- 
मर्श कर उन्हें गोलमेज परिषद में भाग लेने के पश्च में तेयार: 
करना चाहा। किन्तु लगातार सात दिनो' की बंठक के पश्चात्‌ 
कांग्रेस काये समिति ने एक विस्तृत वक्तव्य देते हुए वायसराय 


द _ओपनिवेशिक बनाम. पूर्ण स्व॒राज्य द्छ 


की घोषणा को अपर्याप्त ठहराया और देश के सामने भावी 
कार्यक्रम की रूपरेखा उपस्थित की जिसमें व्यवस्थापिकाओ' के 
बहिष्कार, रचनात्मक कार्यक्रम को अपनाने तथा आवश्यक 
समझे जाने पर भद्र अवज्ञा आन्दोलन तक चलाने के पक्ष में 
अपना निश्चय दिया। कांग्रेस ने प्रस्ताव स्वीकृत करते 
हुए घोषणा की:--“गतवष कलकत्ता में स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार 
कांग्रंस विधान की प्रथम धारा में प्रयुक्त शब्द ँ्वराज्य” का अर्थ 
पूर्ण स्वराज्य से है ओर यह भी घोषणा करती है कि नेहरू 
कमिटी की सम्पूर्ण योत्रना समाप्त हो चली है। यह आशा 
करती है कि सभी कांग्रेस जन भारत की पूर्ण स्‍्वाधीनता के लिये 
ही एकमात्र प्रयास करंगे |? कांग्रस ने गाँधीजी को सत्याग्रह 
करने का भी अधिकार दिया। देश में सवंत्र असन्तोष व्याप्त 
था। १४ माच १६३० को गाँधी जी ने सत्याग्रह का बिगुल बजा 
दिया। आन्दोलन तीत्र गति से चल पड़ा और सहस्रो' नरनारी 
जेल गये ओर दमन चक्र भी आन्दोलन की भांति ही दीज्न गति 
से चल पड़ा। ४ मई को गांधीजी पकड़कर शाही बन्दी बना 
लिये गये, ३० जून को कांग्रेस काये समिति अबेंध घोषित कर 
दी गयी। सभी चोटी के नेता जेलों में बन्द कर दिये गये । 
जनता नेतृत्व बिहीन अपना मार्ग स्वयं चुनने के लिये स्वतंत्र हो 
गयी। सारे देश में आन्दोलन चांझू हुआ तो अनेक स्थानों" 
पर आतंककारी घटनाएं भी हुई! । शोछापुर में फोजी कानून 

ज्ञारी किया गया। १८ अप्रछ को प्रख्यात चटगांव अश्थागार 


८ भारतीय शासन विधान_ 


काण्ड हुआ, कलकत्ते के पुलिस कमिश्नर सर चाह्स देगट पर बम 
फेंका गया, बंगाल के इन्स्पेकर जेनरछ मि० छोमेन मार डाले 
गये, कर्नछ सिम्पसल बंगाछ सविवालय म॑ ओर एक सेनिक 
अफसर की पत्नी श्रीमती कुटिंख मार डाछी गयीं ओर उनके 
बच्चे घायल हुए। सीमा ग्रान्त में खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ के 
नेतृत्व में छाल कुर्तीबाले खुदाई खिदमतगारो' ने अनोखा अहि- 
सक आन्दोलन चलाया | द 

देश को यह्‌ स्थिति थी जिसमे जून ५६३० में साइमन कमि- 
शन्र की रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कमिशन ने भारत के लिये 
संघ शासन को अनावश्यक बताया, प्रान्तीय स्वराज्य की एक 
योजना उसने उपस्थित की । १६ जूलछाई १६३० को व्यवस्थापिका 
परिषद्‌ के समक्ष भाषण करते हुए बायसराय ने गोलमेज परिषद 
की उपयोगिता बतायी किन्तु कांग्रेस के मत में कोई परिवतन 
नहीं हुआ । 
गोलसेज परिषद 

प्रथण गोल्मेज परिषदू-इसका अधिवेशन १२ नवम्बर 
१६३० को लन्दन म॑ सेण्ट जेम्स पेलेस मे प्रारम्भ हुआ। सम्राट 
' द्वारा इसका उद्घाटन हुआ | परिषद में ब्रिटिश भारत के: ७ अति 
निधि ओर देशी राजाओं म॑ १३ स्रम्मिलित हुए। उक्त सभी पारिषद्‌ 
सरकार द्वारा मनोनीत हुए थे, वे जनता द्वारा निर्वाचित प्रति- 
निधि नहीं थे। जनसेवक तो जेछो' के भीतर बन्द थे। परिषद 
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में विचार विनिमय हुआ और संघ शासन का सुझाव स्वीकृत 
किया गया। उपस्थित देशी नरेशो' ने धंघ म॑ सम्मिलित होने 
आर सहयोग देने के पक्ष में मन्तव्य प्रकट किया | भावी शासन 
विधान की रूपरेखा निश्चित करने के छिये परिषद्‌ द्वारा कई 
उपसमितियों का गठन किया गया। परिषद का प्रथस अधि- 
वेशन १६ जनवरी १६२९ को समाप्त हुआ | अधिवेशन के अन्तिस 
दिन, उसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री रामजे मेकडोनल्ड ने भाषण 
करते हुए भावी शासन विधान के सम्बन्ध में कई महत्व की 
बातों की घोषणा की। भारत संघ बद्ध हो, शासन परिषद्‌ 
व्यवस्थापिका परिषद के समक्ष उत्तरदायी हो, ऐसी कई बातों 
यर प्रधान मंत्री ने प्रकाश डाला | 


गाँधी-इरविन समझौता--- 


परिषद्‌ के कार्यो से कतिपय पारिषद सल्तुष्ट थे किन्तु वे 
जानते थे कि उसमें कांग्रस के भाग लिये बिना उसके निम्चयों 
को कार्यान्वित करना दुष्कर होगा । किन्तु कांग्रस को सनन्‍्तुष्ट 
करना आसान नहीं था। कांग्रस अपने सिद्धान्तों पर दृढ़ 
थी। कांग्रस के नेता बाहर नहीं थे कि उनसे विचार विनिमय 
किया जा श्के। अतः सर तेजबह्दादुर सप्र्‌ तथा डा० मुकुल्द राब 
जयकर ने १३ जूछाई १६३० को वायसराय के पास एक पत्र 
लिखकर गाँधीजी, पंडित मोतीढाल नेहरू तथा पंडित 
जवाहरलाल नेहरू से मिलने की अनुमति माँगी। वायसराय 


न भारतीय शासन विधान 


तो येनकेन प्रकारेण स्थिति को सुल्माना ही चाहते थे अतः 
उन्होंने अपनी अनुमति देदी। मोतीलाछ जी तथा जवाहरछारू 
जी को गाँधीजी से मिलने के लिये ग्ररवदा जेल में पहुंचाया 
गया। इस प्रकार २३ जूलछाई से २४ सितम्बर तक समभोते की 
वार्ता होती रही। पर सारा ग्रयत्न निष्फल रहा। 
गाँधी-इरविन पेक्ट- क्‍ 

प्रधान मंत्री ने प्रथम गोलमेज परिषद्‌ के अधिवेशन को 
समाप्त करते हुए जो वक्तव्य दिया था, उसपर कांग्रेस नेताओं 
को विचार विनिमय की सुविधा मिल सके, इस दृष्टि से वायस- 
राय ने उक्त वक्तव्य के बाद ही गाँधीजी तथा कांग्र स कार्यसमिति 
के सदस्यों को मुक्त करने की घोषणा की। रिहाई के बाद 
कांग्रेस नेताओ' का वर्ताछाप कई दिनों तक सर तेजबद्दादुर 
सप्रू, श्री श्रीनिवास शाख्री तथा डा० जयकर से चलता रहा और 
अन्त में कायसमिति ने गाँधीजी को वायसराय से मिलने का 
अधिकार प्रदान किया । १७ फरवरी से £ मार्च तक इस वार्ता- 
छाप का क्रम चाह्नू रहा, अन्त में दोनो' में एक अस्थायी सममोता 
हो गया जो बाद को गाँधी-इरविन पेकः के नाम से विख्यात 
हुआ। इसके अनुसार गाँधीजी ने दूसरी गोल्मेज परिषद्‌ में 
भाग लिया । 


दूसरी गोलमेज परिषद--- क्‍ 
दूसरी गोलमेज परिषद्‌ ७ सितम्बंर से प्रारम्भ होकर १८ 





दायिक निर्णय - हि 


दिसम्बर १६४१ तक चलती रही। गाँधीजी ने इसमें भाग 
लिया किन्तु अँगरेज कूटनीतिज्ञों ने उनकी उपस्थिति को निष्फल 
करने के लिये ऐसा कुचक्र चलाया कि साम्प्रदायिक समस्या ही 
एकम्रात्र प्रमुख समस्या बन गयी।. उस समय तक ब्रिटिश 
मंत्रिमण्डछ में अनुदार दछियों का प्राधान्य हो चछा था और 
मजदूर सदस्य कनेर वेजउडबेन के स्थान पर घोर अनुदार सर 
सेमुएल होर भारत सचिव होकर आये थे। चचिल की भांति 
ही वे भी भारतीयो' की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओ' के कट्टर 
विरोधी थे और भारत की साम्प्रदायिक समस्‍या तो अत्यधिक 
जटिल बनानेबाले छोगो में वे प्रमुख थे । परिषद्‌ में इस समस्या 
को जो स्वरूप दिया गया ओर मुहम्मद अल्ली जिन्ना, हिजहाइनेस 
आगा खाँ तथा डा० भीमराब अम्बेदकर ने मुसलमानों तथा 
अछूतो के प्रश्न पर जसी नीति अपनायी उसमें तत्सम्ब्न्धी 
प्रयास में गांधीजी का विफछ होना स्वाभाविक था। अगरेज 
कूटनी तिज्ञ उन्हें फढीभूत देखना भी नहीं चाहते थे। और यदि 
वे फडीभूत हुए होते तो आगे चछकर शासन विधान की जो रूप- 
रेखा हुईं, वह न होती और भारत का इतिहास ही आज के 

इतिहास से सबथा भिन्न होता | द 


साम्प्रदायिक निर्णय-- 


पारस्परिक विचार विनिमय ओर आदान-प्रदान द्वारा जब 
भारतीय नेता साम्प्रदायिक समस्‍या के समाधान में असफल 


७२ द भारतीय शासन विधान 


रहे तब प्रधान मंत्री रामजे मेकडोनहड ने सम्राट की 
खरकार की ओर से समाधान का मार अपने ऊपर हछिया। 
आगे चलकर उन्होंने अपने निर्णय की घोषणा की ओर इसे ही 
साम्प्रदायिक निर्णय कहा जाता है | इस निर्णय के अनुसार विभिन्न 
सम्प्रदायों को व्यवस्थापिका परिषद में इस प्रकार सीटें प्रदान 
की गयीं :--साधारण १०४, हरिजस ७९१, पिछड़े हुए क्षेत्र ७०, 
सिख ३०५ मुसलमान ४८६, ईसाई २५ एँगलो इण्डियन १२, 
यूरोपियन २५५ व्यापार ओर उद्योग के प्रतिनिधि ४४, जमींदार 
३४ विश्वविद्यालय ८, ओर श्रमिक ३८। स्पष्ट है कि सीटों की 
' व्यवस्था इस्र प्रकार की गयी कि साम्प्रदायिकता और धर्मान्थता 
के आधार पर ही व्यबस्थापिका कै लिये सदस्य निर्वाचित हो' 
ओर राष्ट्रीयया के आधार पर परिषदों का गठन अखम्भव हो 
जाय। प्रान्तों के लिये भी इसी प्रकार की व्यवस्था की गयी 
आर यहां तक कि अछूतों के लिये भी--जो हिन्दू समाज के ही 
अंग हैं ओर उसीके अन्तर्गत हैं -प्रथक निर्बाचन प्रणाली द्वारा 
पृथक सीटों को सुरक्षित रखा गया।. 


शीलिक 
पूना पेक्ट--- 

साम्प्रदायिक निर्णय के अनुसार हरिजनो' को जो प्रथक 
निर्वाचन का अधिकार दिया गया, वह बात सारे वेश को खली 


आर यह स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार भावी व्यवस्था इस 
. अकार को करना चाहती हे कि देश के सभी प्रमुख अंग. आपस 


ना पक | हे ७३ 


में इस प्रकार छिन्नभिन्न हो जाये कि उनके लिये पुनः सम्मिलित 
संयुक्त मोर्चा बनाकर विदेशी शासन के विरुद्ध नीति अपनाने 
ओर स्वाधीनता के लिये संघर्ष करने की स्थिति ही न रहने दी 
ज्ञाय। गाँवीजी को यह स्थिति सवथा अन्यायपूर्ण एवं अहित- 
. कर प्रतीत हुई, इसलिये पनन्‍्होंने इसका प्रतिरोध करने का निश्चय 
किया। अछूतो' के लिये प्रथक निर्वाचन की व्यवस्था का 
उन्होंने विरोध किया और उक्त प्रणाली का अन्त नहीं हो जाथगा 
शो वे स्वयं अपना शरीरान्त कर दंगे, इस निश्चय की घोषणा 
. करते हुए उन्होंने आमरण अनशन का ब्रत ले लिया। उन्दोंने 
इस निश्चय की घोषणा १३ प्वितम्बर १६३२ को की, उस समय 
बे यरबदा जेल में थे। डा> अम्बेदकर ने उात समय इस ब्रत 
को “कोरो राजनोतिक चाछ”? बताया था। २० सितम्बर को 
गाँधीजी ने घोषणा के अनुसार आमरण अनशन श्रारम्भ कर. 
दिया। ब्रिटिश सरकार ने अपना मन्तव्य व्यक्त करते हुए कहा 
कि बह इस प्रकार के नेतिक दबाव की प्रणाढी पसन्द नहीं करती 
किन्तु यदि तत्सम्बन्धी दुठ पारस्परिक सममकोता करके उसके 
. खामने स्व सम्मत निर्णय रख तो वह उनपर विचार कर सकती 
है। अनेक नेताओ' के प्रयास से किसी प्रकार साम्प्रदायिक 
निर्णय में परिवतन किया जा सका। गाँधीजी का जीवन व्यव- 
स्थाविका परिषद्‌ की सीटो' से अधिक मूल्यवान था, अतः 
. हिन्दुओं ओर सिखो' ने स्बस्व खोकर भी उन्हें बचा छेना 
चाहा। फलछत: अछूतो के छिये संयुक्त! निर्वाचन श्रणाढी 


छ्छ भारतीय शासन विधान 


स्थिर कर दी गयी, किन्तु अछत नेताओ ने उक्त परिस्थिति एवं 
मनोद्षत्ति का छाभ उठाकर अछूतो' के लिये अधिकाधिक सीटों 
की मांग की और अन्त में उन्हें ७१ के बजाय १४४ सीटें प्रदान 
की गयीं। इस परिव्रतित व्यवस्था से सबसे अधिक बंगाल के 
हिन्दुओं की क्षति हुईं । । बंगाल में हिन्दुओ को ८० सीट दी 
गयीं जिनमें ३० तो अछूतो' के लिये सुरक्षित कर दो गयीं 
ओर उन्हें इस बात का भी अधिकार दे दिया गया कि वे अन्य 
सीटो' के लिये भी निर्वाचन रड़ सकते दवेँ। इस प्रकार व्यव- 
स्थापिका की २४० सीटो' में ४० सीट भी हिन्दुओ' को प्राप्त नहीं 
हो सकीं। आबादी ओर कर की दृष्टि से उनकी संख्या कंसशः 
४० प्रतिशत ओर ८० प्रतिशत थी, पर प्रतिनिधित्व उन्हें १६ 
प्रतिशत प्राप्त हुआ । यह सब प्रथक निर्वाचन प्रणाली को रद 
कर अछूतो' के लिये संयुक्त निर्वाचन प्रणाली के लिये किया 
गया। इसी सममोौते को पूना पेक कहते हैं। पूना पक को 
ब्रिटिश सरकार ने समान लिया और वह. उसके साम्प्रदायिक 
निर्णय का एक अंग हो गया। यह तो अछूतों के लिये किया 
गया, किन्तु सम्पूर्ण साम्प्रदायिक निर्णय ही ख्रारे देश की राष्ट्री- 
यता के छिये घातक था, अतः देश में उसका विरोध हुआ। 
महामना मालवीय, छोकनायक अणे प्रश्नति नेताओं ने इसके 
विरुद्ध देशव्यापी आन्दोलन खड़ा कर दिया; किन्तु कांग्रस ने 
अपनी नीति की घोषणा करते हुए “न तो स्वीकार किया, र 
अस्वीकार |” कांग्र स॒ के उक्त निश्चय को बड़ी कु आछोचनाएं 


पूना पेक; ह ७१ 


हुईं । किन्तु इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। मालवीयजी 
के नेतृत्व में केन्द्रीय व्यवस्थापिका में एक राष्ट्रीय दूछ--नेशनल्स्ट 
पार्टो गठित हुईं। खमय के साथ साम्प्रदायिक निर्णय की 
घातकता स्पष्ट होती गयी । हिन्दू ओर मुसलमान एक दूसरे से 
प्रथक होते गये ओर अन्त में मुसलमानों ने अपने लिये एक 
खतंत्र राष्ट्र की मांग की और पाकिस्तान उनकी मांग का प्रत्यक्ष 
फल है। पाकिस्तान की सृष्टि जिस साम्प्रदायिक आधार पर 
हुईं, उस विष वृक्ष का बोजारोपण साम्प्रदायिक त्निर्णय में कर 
दिया गया था ओर जान-बूमकर किया गया था और विदेशी कूट- 
नीति के समक्ष अपनी असमथताओं में आत्मसमर्पण के अति- 
रिक्त हमारे पास और कोई मार्ग नहीं था। 


तीसरी गोलमेज परिषद्‌--- 


साम्प्रदायिक निर्णय के पश्चात्‌ तीसरी गोलमेज परिषद्‌ हुई 
ओर यही अल्तिम परिषद थी। गाँधी जी दूसरी परिषद्‌ से 
सबंथा निराश लौटे थे, परिषद्‌ में जेसे कूटनीसमिक कुचक्र की 
रचना की गयी थी. उसे गाँधीजी ने देखा ओर उन्हें विश्वास हो 
गया कि अऑयरेज भारतीय मनोभावों की अवहेलना करने पर 
तुले हुए हैँ ओर साथ ही इसका उत्तरदायी भी भारतीयों को ही 
ठहराना चाहते हैं । इधर देश की हालत चिन्ताजनक हो चढी 
थी। अग्रेल १६३१ में ही छाड इविन जा चुके थे ओर उनके 
उत्तराधिकारी हुए छाडे विलिंग्डन । छाडे विछिग्डन की अनुदार 


आल भारतीय शासन विधान 


नीति के परिणामखरूप जनता में विक्षोभ व्याप्त हो चला था। 
युक्त प्रान्त सें करबन्दी आन्दोलन चालू हो गया था ओर सीमान्त 
की स्थिति भयावह हो चली थी। दिल्लम्बर के अन्त में गाँधीजी 
भारत छोटे और वे देश के सम्पर्क में आय कि ४ जनवरी को ही 
सरदार बल्ठम भाई पटेछ के साथ पकड़ लिये गये। अन्य उच्च 
कोटि के नेता भी पकड़ छिये गये, आडिनेन्स राज्य कायम किया 
गया। इस परिस्थिति में गाँधीजी ने तीसरी गोलमेज परिषद्‌ 
में भाग नहीं लिया। पिछली परिषदों से भिन्न तीसरी परिषद्‌ 

छोटी-सी बेठक थी जिसमें पहले से निश्चित कार्यक्रम को ही 
कार्यान्वित किया गया। 


इ्ेत-पत्र-- 


गोलमेज परिषदों की समाप्रि के बाद भावी भारतीय शासन 
विधान के सम्बन्ध में ब्रिटिश सरकार ने अपनी योजना एक 
श्वेत पत्र में प्रकाशित कीं। श्वेतपत्र १८ मार्च १६३३ ई० को 
प्रकाशित हुआ। योजना अत्यन्त निराशाजनक थी। योजना 
में इतने संरक्षण रखे गये थे कि प्रगति का द्वार सवेथा अबरुद्ध हो 
चढे। योजना इतनी अपर्याप्त थी कि कांग्रस तो उससे 
सन्तुष्ट हो ही नहीं सकती थी, अन्य सभी दलों द्वारा उसकी कट. 
आलोचना ओर तीत्र प्रतिवाद किया गया । 


चौथा अध्याय 
१६३५४ का शासन विधान 


ब्रिटिश सरकार ने १६३३ में जो श्वेत पत्र प्रकाशित किया 
उसमें भारतीय शासन की भावी रूपरेखा चार सिद्धान्तों पर 
स्थिर की गयी । (१) भारतीय संघ शासन (२) उत्तरदायी केन्द्रीय 
शासन (३) आआन्तीय खाधीनता तथा (४) बेधानिक आथिक 
संरक्षण ओर इसके साथ आकस्मिक संकटकालीन स्थितियों में 
वायसराय के उत्तरदायित्व एवं अधिकार। श्वेत पत्र की योज- 
नाओं पर विचार विमश कर अन्तिम सुझाव देने के छिये एक 
कमेटी गठेत हुई जिसमें ब्रिटेन के सभी दल्हों के प्रतिनिधियों के 
साथ कतिपय भारतीय प्रतिनिधि भी सम्मिलित कर छिये गये | 
कमिटी की रिपोर्ट २३ नवम्बर १६३४ को प्रकाशित हुई। ४ 
फरवरी १६३४ को रिपोट के आधार पर क्िर्मित शासन विधान 
की योजना का ग्रथम वाचन पाल्मेण्ट में हुआ । - जून १६३५ 
को सामनन्‍्त सभा में यह उपस्थित की गयी और कतिपय संशो- 
घनों के साथ सभा ने अपनी स्वीकृति देदी। कामन सभा ने 
उक्त संशोधनों को स्वीकार कर लिया ओर योजना अन्तिम रूप 
से पालमेण्ट में स्वीकृत हो गयी । ९ अगस्त १६३४ को डक्त भारतीय 
शासन विधान पर इतनी कठिनाइयों, प्रयासों, अतिरोधों एवं 


<्ट भारतीय शासन विधान 


प्रतिवादों के पंश्चात्‌ सम्राट का हस्ताक्षर हो गया। ९६२८ में 
शांही कमिशन की नियुक्ति जिख शासन विधान के छिये हुई थी, 
वह १६३४ में जाकर तयार हो सका | कहा जाता है कि पालमेण्ट के 
बंघानिक इतिहास में इतना बृहद्‌ काय अन्य कोई विधान स्वीकृत 
नहीं हुआ । ४५४ प्रष्ठों के इस विधान में ४७८ घाराएँ तथा १६ 
परिशिष्ट थे। विधान की सर्वाधिक स्पष्ट विशेषता यह थी कि 
यद्यपि अनेक वर्षा से सम्राट की सरकार की ओर से भारत के 
लिये ओपनिवेशिक स्वराज्य की घोषणा की जाती रही, किन्तु 
उक्त विधान में इस शब्द का उहलेख मात्र भी न हो, सरकार 
द्वारा इसके लिये यथेष्ट सतकता रखी गयी । इसकी दूसरी प्रधान 
विशेषता यह रही कि अबतक सारे देश में एकात्मक शासन 
ग्रणा्ो थी अब संघ शासन प्रणाली की योजना छायी गयी । 
नवीन शासन विधान को कार्यान्वित करने के लिये ब्रिटिश 
सरकार ओर उसके संकेत पर चलनेवाली भारत सरकार उत्सुक 
थी। इस बिषय में कठिनाई काँप्रेंस को छेकर थी। काँग्रस 
सदा से प्रस्तावित योजना के विरुद्ध थो ओर अप्रेछ १६३६ में 
छखनऊ म॑ पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में होनेवाली 
काँस्रस को वेठक में स्वयं नेहरूजी ने कद्दा था, “ऐसी परिस्थितियों 
में पद ग्रहण करना अपने विरोध को ही नगण्य ठहराना तथा 
आत्म-छांच्छित होना होगा ।? किन्तु आगे चरूकर विधान के 
कटुर जिरोवी गाँवीजी ने भो विधानवादियों को एक अवसर देना 
चाहा भोर काँम्स ने चुनाव छड़ने का निश्चय किया। अगस्त 


१६३४ का शासन विधान ७६ 


१४३६ में कॉँग्रस ने अपना निर्वाचन घोषणा पत्र प्रकाशित 
कराया। दिसम्बर १६३६ में फेजपुर में काँग्रेस का अधिवेशन 
हुआ उसमें भी उक्त विधान को ध्वस्त करने की नीति की घोषणा 
शक प्रस्ताव द्वारा की गयी। फरवरी १६३७ में प्रान्तीय निर्वा- 
चन समाप्त हो गये ओर पंज्ञाब, सिन्ध , बंगाछठ, आसाम तथा 
सीमा प्रान्त को छोड़कर अन्य सभी प्रान्तों में कांप्रंस ने बहुमत 
आप्त किया। किन्तु संरक्षणों का विरोध करते हुए कांप्रस ने 
मंत्रिमण्डल बनाने से तब तक इन्कार कर दिया जबतक कि प्रत्येक 
ग्रान्‍्त का बहुमत प्राप्त कांग्र सी दुछ का नेता इस बात से सन्तुष्ट 
न हो जाय, ओर इसकी खुली घोषणा न कर दे कि गबनर ने 
इस बात का आशज्ासन दे दिया है कि मंत्रिमण्डछ के बधानिक 
काया में गवनर विशेषाधिकार का उपयोग कर काय में हस्त- 
झ्ेप नहीं करंगे। इस आशय का एक प्रस्ताव दिल्ली में होनेवाली 
आलइण्डिया कांग्रेस कमेटी ने १८ मार्च १६३७ को पास किया | 
जूलाई १६३७ में भारत सचिव तथा गवनेर जेनरलढ ने एतह्विषयक 
आश्वासन दे दिया। २२ जून १६३७ को वायसराय ने जो वक्तव्य 
दिया था उस पर विचार करते हुए ७ जुलाई १६३७ को कांग्रस 
कार्य समिति ने पद ग्रहण करने के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकार कर 
लिया ओर तदनुकूछ कांग्रंस ने बहुमतप्राप्त प्रान्तों-बस्बई 
मद्रास, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रान्त, बरार, बिहार ओर डड़ीसा में 
मंत्रि पद ग्रहण कर लिया। बाद में सीमा प्रान्‍व और आधपाम 
अँ भी कांग्रेस के नेतृत्व में संयुक्त मंत्रिमंडठ शासनारूढ़ हो गये । 


हु _भारतीय शासन विधान _ 


१ अप्रेछ १६३७ को ५६३५ का शासन विधान कार्यान्वित 
किया गया किन्तु इसका केवछ वह्दी भाग कार्यान्वित हो सका 
जिसका सम्बन्ध प्रान्‍्तों से था। केन्द्रीय शासन व्यवस्था ज्यों 
की त्यों अपरिवतित बनी रही। विधानान्तर्गत संघ व्यवस्था 
इतनी दोषपूर्ण थी कि उसके द्वारा संघ का गठन हो ही नहीं 
सकता था। देशी राज्यों को संघ में सम्मिछित करने की व्य क्स्था 
तो की गयी, पर यह कारये उनकी इच्छा पर छोड़ दिया गया। 
संघ में सम्मिलित होने के लिये उनकी कोई बाध्यता नहीं थी | 
आधे से कम देशी राज्यों के सम्मिलित हुए बिना संघ सम्बन्धी 
अब्य व्यवस्थाएं नहीं की जासकतीं थीं अतः संघ नहीं बन्न 
सका, केवल एक संघ न्यायालय की स्थापना & न्यायाधीशों को 
लेकर कर दी गयी | 

प्रान्तों में कार्यान्बित होनेवाले १६३५ के शासन विधान की द 
कुल प्रमुख व्यवस्थाएं इस प्रकार थीं :-- 

प्रान्‍न्तों को गवनरों तथा चीफ कमिश्नरों के ग्रान्तों के रूप 
में दो प्रकारों में विभाजित कर दिया गया। बम्बई, मद्रास; 


बंगाल, संयुक्त प्राग्त, बिहार, डड़ीसा, मध्य प्रान्त ओर बरार, 
पंजाब, सीमा प्रान्त, ओर सिन्ध गवनरों के तथा अजमेर, 
मेरवाड़ा, ब्रिदिश बिलोचिस्तान, दिल्ली, कुर्म, अण्डमन; 
नीकोबार चीफ कमिश्नरों के प्रान्त हुए। गबनरों के प्रान्तों 
में उत्तरदायी शाखन की व्यवस्था की गयी और चीफ 
कपिश्मरों के प्रान्तों के शासन का उत्तरदायित्व केन्द्र के अधी- 
नसथ रखा गया । 


१६३४ का शासन विश्वान ८९ 


प्रान्तीय स्वाधीनता ओर उत्तरदायी शासन यह दो प्रमुख 
विशेषताएं १६३५ के शासन विधान में रहीं। गवनर की शासन 
परिषद के सद्स्य स्वेच्छापूवक, पहले कुछ भी कर सकते थे, किन्तु 
अब मंत्रियों को व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होना पड़ा 
ओर उसका विश्वास भाजन हुए बिना वे शासन करने में 
असमथ थे। केन्द्र के हस्तक्षेप से भी प्रान्तों को मुक्त कर दिया 
गया, इसलिये प्रान्तीय मंत्रिमण्डछो' को काय करने की अत्यधिक 
स्वतंत्रता मिठ गयी । छाड हाडिज ने १६१९१ में एक भविष्य- 
वाणी की थी, वह १६३५ में जाकर चरिताथ हुई। भारत सचिव 
के पास एक खरीता भेजते हुए उसमें उन्होंने कहा था कि; 
“सपरिषद गवनर जनरल की घारणा है कि किसी दिन भारतीयों 
को न्‍्यायोचित मांग को स्वीकार करने के लिये हमें वाध्य 
होना पढ़ेगा ओर उन्हें शासन तंत्र में अधिकाधिक भाग देना 
ही पढ़ेगा ।? इस समस्या के समाधान के लिये छाडे हाडिज 
ने उसी खरीते में छिखा था “इस समस्या के समाधान का एकमात्र 
यही मार्ग है कि प्रान्तों में भारतीयों के हाथ में उत्तरदायी 
शासन दे दिया जाय |” इस प्रकार प्रान्तों में  ध” शासन 
प्रणाठी का अन्त हो चला, किन्तु केन्द्र मं अब भी वही योजना 
रखी गयी । सुरक्षा; विदेशी सम्बन्ध, इसाई धर्म तथा कवाइली 
इलाको' का शासन संरक्षित विषय रखे गये। शेष विषय 
मंत्रियों को हस्तान्तरित कर दिये गये. किन्तु इन विषयो' में भी 
गवर्नर जेनरलरू को विशेषाधिकार के नाते हस्तक्षेप का अधिकार 
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सुरक्षित रखा गया। आ्रान्तो' में भी विशेषाधिकार गबनरो' के 
हाथ म॑ सुरक्षित रखे गये, यद्यपि इनका उपयोग न करने का 
आश्वाघ्नन कांग्र स मंत्रिमण्डलों द्वारा शासित प्रान्तो' में सरकार 
द्वारा दिया जा चुका था, जिसका डह्लेख ऊपर किया जा चुका 
है। १६१६ के शास्नन विधान के अनुसार केवल ३ प्रतिशत 
नागरिकों को मताधिकार दिया गया था; किन्तु १६३५ के 
शासनाधिकार के अन्तर्गत १३ प्रतिशत मताधिकार दे दिया गया । 
स्त्रियों को भी मताधिकार देकर राजनीति सें भाग लेने का अधि- 
कार दे दिया गया। 

नये विधान के अनुसार बर्मा को भारत से प्रथक कर दिया 
गया। सिनन्‍्ध ओर उड़ीसा दो नये प्रान्त बनाये गये। संघ 
न्यायालय तथा रिजवे बंक की स्थापना को गयी । 

भारत सचिव की परिषद्‌ का अन्त कर दिया गया और 
उसके अधिकारों को भी अत्यन्य सीमित कर दिया गया। 

गवनरो' के जिन विशेषाधिकारो' की कटुतम आलोचना उक्त 
शासन विधान को लेकर हुई, उनके सम्बन्ध में गब्नर स्वेच्छापूषंक 
कार्य कर सकता था। निम्नप्रकार की स्थितियो' में उसे विशेषाधिकार 
का प्रयोग करने की व्यवध्था को गयी--(५) प्रान्‍्त के किन्‍्ही 
भागो' म॑ अशान्तिसमूछक एवं तत्सम्बन्धी कारवाइयों का दुमन 
(२) अल्प संख्यको' के न्‍्यायोचित हितों का संरक्षण (३) 
सरकारी नौकरो', आई०सी०एस० के उच्च कमंचा रियो के न्‍्यायोचित 
अधिकारो' का संरक्षण (४) गेट ब्रिटेन और बर्मा से आनेवाहे 
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माल के विषय म॑ व्यापारिक भेदभाव का निराकरण (९) प्रान्त के 
किसी भी प्रथक घोषित भाग की शासन व्यवस्था (६) देशी 
रियासतो' और उनके नरेशो' के अधिकारो' एवं मर्यादा की रक्षा 
(७) विशेषाधिकार के अनुसार जारी किये हुए गवनेर जेनररू के 
आदेशो को कार्यान्वित करना, (८) मंत्रियो' की स्वेच्छापूर्वक 
नियुक्ति तथा मंत्रिमण्डल की बठक में अध्यक्षता करने का अधिकार 
(६) वधानिक शासन विफलता पर ग्रान्व का समस्त शासना- 
धिकार (१०) नागरिक अथवा सेनिक विभाग की स्वेच्छापूवक 
व्यवस्था (११ गुप्रचर विभाग पर पूर्ण अधिकार और (१२) 
अपनी विवेक बुद्धि के आधार पर शान्ति एवं सुव्यबस्था के लिये 
कानून जारी करने का अधिकार | इस प्रकार उक्त अधिकारो' तथा 
उत्तरदायित्वो' के कारण गवनरो' को तानाशाही के-से अधिकार 
प्रदान कर दिये गये थे। 


 व्यवस्थापिका परिषद-- 


मताधिकार के विस्तृत होने के साथ प्रान्तीय व्यवस्थापिका 
सभाओं के सदस्यों में वृद्धि हो गयी। प्रान्तों की दोनो' ही 
धारा सभाओ' का निर्वाचन साम्प्रदायिक आधार पर प्रथक 
निर्वाचन प्रणाली द्वारा करने की व्यवस्था की गयी। हिन्दुओ'", 
मुखलमानो', सिखो', युरोपियनो', एँग्लोइण्डियनो', भारतीय 
इसाइयो तथा आदिवासियों के छिये जातीय तथा साम्प्रदायिक 
आधार पर निर्वाचित क्षेत्रों का बँटवारा करदिया गया। व्यापार, 
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उद्योग, वाणिज्य, जमींदार तथा विश्वविद्यालय--वर्गां के आधार 
पर निर्वाचन क्षेत्र बनाये गये । साम्प्रदायिक एवं जातीय आधार 
पर द्वी महिराओं को भी अपनी सुरक्षित सीटो के छिये चुनाव 
लड़ने का अधिकार दिया गया। व्यवस्थापिका परिषदो' को 
कानून निर्माण, राजस्व तथा शासन निरीक्षण का अधिकार प्राप्र 
हुआ। कानून व्यवस्था के लिये विधान में तीन सूचियां बनायी 
गयीं। संघ सूची के अन्तर्गत उछिखित विषयो पर केन्द्र को ही 
कानून बनाने का अंधिकार था। प्रान्त उन्हें स्पर्श नहीं कर 
सकते थे। दूसरी सूचो के विषय प्रान्त के अधीनस्थ थे। तीसरी 
सूची के विषयो' पर केन्द्र ओर प्रान्त को समानाधिकार 
दिया गया। किन्तु तह्विषयक केन्द्रीय कानून के बनने पर 
तत्सम्बन्धी प्रान्तीय कानून रह समझा जाता था। राजस्व 
सम्बन्धी अधिकार भी व्यवस्थापिका परिषदो' के बढ़ा दिये गये । 
सब पग्रान्तीय परिषदो' को गवनर, एडवोकेट जेनरछू, हाईकोट के 
न्यायाधीशों के वेतन तथा भत्ता, प्रान्तीय क्षण तथा प्रथक्ष क्षेत्रों 
के शासन व्यय, ऐसे कतिपय विषयो' को छोड़कर सभी बिषयो' 
पर व्यवस्था देने का अधिकार था | 

१६३४ के शासन विधान की उक्त रूपरेखा थो जिसकी कठोर 
आकछोचनाएं हुईं । वास्तव में सारी योजना ही इस आःन्तरिक 
भावना के साथ कार्यान्वित की गयी कि भारतीयों के हाथ में 
शासनसूत्र भलेही दे दिया जाय किन्तु वे किसघ्ती प्रकार भी ऐसा 
कोई कार्य न कर सकेंकि भारत में ब्रिटेन के राजनीतिक अथवा 
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आधथिक द्वितों' को धक्का छगे। गवनेर जेनरल तथा प्रान्तीय 
गवनेरो' के हाथ में जो विशेष उत्तरदायित्व सोंपे गये और दक्त 
उत्तरदायित्वो' का पालन करने के नाम पर जिन व्यापक अधि- 
कारो' को उनके हाथ में सुरक्षित रखा गया, वे अत्यन्त आपत्ति- 
जनक थे ओर वे इस बात के प्रमाण थे कि ब्रिटेन का भारत- 
बासियों की योग्यता अथवा इमानदारी में विश्वास नहीं था। 
इसलिये एक ओर जहां प्रान्तीय स्वाधीनता दी गयी, बहीं आक- 
स्मिक स्थितियो' में गवरनर जेनरछ के विशेष उत्तरदायित्वो' तथा 
विशेषाधिकारो' की भी व्यवस्था की गयी ओर प्रान्तो' मे जहां 
: उत्तरदायी शासन प्रणाली प्रचलित की गयी, वहीं गवनरो' के भी 
विशेष उत्तरदायित्व तथा अधिकार रखे गये। इस्च प्रकार प्रका- 
रान्तर से 6 ध शासन प्रणाली को अक्षुण्ण रखा गया। ९६ £ के 
शासन विधान के कतिपय विधानवेत्ता आलोचको' ने स्पष्ट ही 
कहा कि, “प्रान्तीय स्वाधीनता हघ शासन का नया संस्करण 
है।” इसी कारण से कांग्रेस ने उक्त विधान को कार्यान्वित 
करने के पहढ़े उनक प्रयुक्त न होने का आख्वासन मांगा था। 
उक्त आलोचना यद्यपि सर्वा शतः सत्य नहीं, तब सी उसे सबंध 
निराधार नहीं कहा जासकता | 


पांचवाँ अध्याय 
भारत स्वतंत्रता के पथ पर 


१६३४५ के शासन विधान में सब्निहित वायसराय तथा गव- 
' तरो' के विशेषाविकारो' के प्रयुक्त न होने का आख्वाप्नन प्राप्त 
होने पर चहुमत प्राप्त प्रान्तो' में कांग्र सी मंत्रिमण्डढो' ने शासन - 
सूत्र हाथ में लिया किन्तु उनका उद्देश्य १क्त विधान को फलीभूत 
करना नहीं था। कांग्रेस ने बार-बार इस नीति की घोषणा . 
की थी कि विदेशियो' द्वारा निर्मित विधान द्वारा भारतीयों को 
बह स्वराज्य प्राप्त नहीं हो सकता जो उनका जन्‍म सिद्ध अधि- 
कार है। इसके लिये भारतीयो' को ही अपने विधान का निर्माण 
करना दोगा। १६३६ म॑ फेजपुर में दोनेवाछी कांग्रेस ने इस 
आशय का प्रस्ताव स्वीकृत किया था ओर उम्नने स्पष्ट घोषणा की - 
थी कि भारत में “सच्चे गणतंत्र को प्रतिष्ठा बालिग मताधिकार 
के आधार पर निर्वाचित विधान परिषद द्वारा हो हो सकतो है।” 
इसके पश्चात्‌ १६३७ में दिल्ली मं एक राजनीतिक सम्मेछन हुआ 
जिसम प्रान्तीय उ्ग्रवस्थापिकाओं के सदस्यों ने भाग लिया। 
उक्त सम्मेलन ने एक भ्रस्ताव द्वारा यह घोषणा की कि, “यह. 
सम्मेलन इस बात की घोषणा करता है कि भारतीय जनता 
भारत के राजनीतिक भोर आ्िक ढा्च की रूपरेखा निश्चित 
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करने के लिये किसी भी बाहरी शक्ति के अधिकार को स्वीकार 
नहीं करती । भारतीय जनता एकमात्र उस वेधानिक रूपरेखा 
को स्वीकार करेगी जो राष्ट्र के रूप में भारतीय स्वाधीनता के 
आधार पर इस प्रकार निर्मित किया गया हो जिससे भारतीयों 
को अपनी आवश्यकताओं एवं अपनी आकांक्षाओं के विकास 
एवं पूर्ति का अवसर मिले ।” द 
इस प्रकार के मनोभावों को छेकर कांग्रसी मंत्रिमंडलों ने 
काय करना शुरू किया। ओर उक्त मंत्रिमंडलों ने नवम्बर १६३६ 
तक शासन किया | इस बीच में युरोपीय महाखमर का सूत्रपात 
हो गया। कांग्रेस भारत को युद्ध में सम्मिलित करने के विरुद्ध थी। 
किन्तु ब्रिटिश सरकार के साथ-साथ भारत सरकार ने भी 
३ सितम्बर १६३६ को भारत को भी युद्ध में सम्मिलित करने की 
घोषणा कर दी । इस विषय में सरकार ने छोकमत की कुछ भी 
परवाह नहीं की । ऐसी घोषणा के पहले मंत्रिमंडों से भी परा- 
मर्श नहीं छिया गया। भारत सरकार युद्ध उद्योगों में जनता के 
सहयोग के बिना सफछता नहीं प्राप्त कर सकती थी अतः छोक- 
मत को सल्तुष्ट करने की दृष्टि से पुन: नये आश्वासन देने शुरू 
किये। २७ अक्टूबर १६३६ को गवनेर जेनंरछ ने एक वक्तव्य 
दिया जिसमें उन्होंने कहा कि युद्ध समाप्त होते ही भारतीय 
महत्वाकांक्षाओं के आधार पर १६३४ के शासन विधान में परि- 
. बतन कर दिया जायगा। भारत को ओपनिवेशिक स्वराज्य 
देना ही ब्रिटेन का उद्देश्य है। किन्तु कांग्रेस को इस पर विश्वास _ 


<८ भारतीय शासन विधान 


. नहीं हुआ क्योंकि कांग्रेस ने देखा था कि संकटकाल में सरकार 
इसी प्रकार के आश्वासन देती और संकट मुक्त होने पर उसे 
तोड़ती चछती है। परिणाम यह हुआ ह#  कांग्र सी मंत्रिमण्डढों 
ने पदतल्याग कर दिया। फरछतः १६३४ के शासन विधान की 
धारा ६३ के अनुसार प्रान्‍्तों के शासुन की बागडोर गवबनरों ने 
अपने हाथ में लो। माच १६४६ तक इस प्रकार का शासन 
चछता रहा। युद्ध उद्योगों के नाम पर भारतीय लोकंमत का 
निरकुशता के साथ दमन किया गया । 

इस अवसर पर अखिलभारतीय मुस्लिम छीग तथा उसके 
नेता मि० मुहम्मद अली जिन्ना का उल्हेख आवश्यक है | पिछले 
अनेक वर्षों से जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम छीग कांग्र स का विरोध 
करती रही ओर जब कांग्रेस को समस्त देश की ओर से बोलने 
का अधिकार स्वतः प्राप्त हो चछा तो मुस्लिम लीग ने भी अल्यन्त . 
कटुविरोधी नीति अपनायी | अनेक बार अनेक नेताओं ने जिन्‍मा 
से पत्र व्यवहार कर और मिलजुछ कर आश्वासन, शर्ते' देकर और 
सम्पूर्ण अधिकार दे देने का आश्वासन देकर छीग तथा उसके 
नेता को सल्तुष्ट करने का प्रयत्न किया किन्तु किसी को कुछ भी 
सफलता नहीं मिली । मज बढ़ता गया ज्यों-ज्यो' दबा की | 
जिन्ना ने न केवछ दल की दैसियत से कांग्रेस का विरोध किया 
बल्कि उन्होंने अखण्ड भारत तथा उसकी पूर्ण स्वाधीनता के मार्ग 
को भी कण्टकाकीर्ण किया। जिन्ना की मनोवत्ति इतनी दूषित 
एवं अविवेकपूर्ण हो चली थी कि कांग्रेसी मंत्रिमंडलो' के पद्त्याग 
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के पश्चात्‌ उस पर प्रसन्नता प्रकट करने के लिये उन्‍होंने मुसलमानों" 
से १५ द्सिम्बर ६३६ को एक “मुक्ति दिवस” मनामे का अनुरोध 
. किया। कांग्र सी “अत्याचार, अनाचार एवं अन्याय” का अन्त 
होने के नाम पर उक्त मुक्ति दिवस का आयोजन जिन्ना के आदेश 
से मुसलमानों ने किया था | द 
साम्प्रदायिक अनेक्य से अनुचित छाभ ब्रिटिश साम्राज्यवादी 
बराबर उठा रहे थे। इसका साधन पहले साम्प्रदायिक उपद्रबों 
को बनाया जाता रहा ओर अब जब साम्प्रदायिक उपद्रबः नहीं थे 
ज्ञब राजनीतिक क्षेत्रो' में साम्प्रदायिक इन्द्र का कूटनीतिक 
महल युद्ध चलने छगा । सरकार कभी इस ओर, कभी उस ओर 
थी, किन्तु वह हिन्दुओ की अपेक्षा मुसछमानों पर अधिक 
भरोसा करती थी ओर उसकी यह भावना स्वथा निराघार नहीं 
थी। कांग्रस के पूर्ण स्वाधीनता के दावे का विरोध भी इसी 
साम्प्रदायिकता के आधार पर बराबर किया जाता रहा। महा 
समर छिड़ते ही जब भारत को भी अनिच्छापूवक उसमें भारत 
को विदेशी सरकार ने घसीट लिया तब भी कांग्रस का मत 
स्पष्ठ था । वह पराधीन होकर भारतीय जनता को युद्ध में नहीं 
ऋकना चाहतो थी। उसका स्पष्ट मन्तव्य था कि यदि युद्ध का . 
अन्त होते ही विधान परिषद्‌ द्वारा भारतीयों को स्वभाग्य-निर्णय 
का अधिकार प्रदान कर दिया जाय तो इससे भारतीय जनता 
को युद्ध में अपनी आहुति देने का उत्साह होगा, अन्यथा भारत 
को ब्रिटेन के सांम्राज्यवादी युद्ध में सम्मिलित होने का कोई 
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उत्साह नहीं। भारत सचिव ने कांग्रेस के इस दावे को भी 
. साम्प्रदायिक अनेक्य के नाम पर ठुकरा दिया। इस पर मंत्रि- 
मण्डलों का पद्त्याग हुआ था, पर स्वेच्छापूवक वेयक्तिक सत्याग्रह 
के अतिरिक्त कांग्र स ने मार्ग में अबतक कोई रोड़ा नहीं अँट- 
काया था । जूलाई १६४० में उसका भ्रस्ताव सममोते की दृष्टि 
से ब्रिछकुछ उचित था कि, “निर्वाचित प्रतिनिधियों-व्यवस्था- 
पिका परिषद्‌ के सदस्यों, को लेकर केन्द्र में राष्ट्रीय सरकार ओर 
प्रान्तों में उत्तरदायी शासन की स्थापना की जाय |” 
. सरकार येनकेन प्रकारेण भारतीय राष्ट्रवादियों ,का समथेन 
चाहती थी, क्योंकि वह भलोभांति जानती थी कि छोकमत उन्हीं 
के हाथ में है, अत: ८ अगस्त १६४० को वायसराय ने एक 
घोषणा की। “अगस्त घोषणा? के नाम से इस वक्तव्य का 
अत्यधिक प्रचार किया गया। दक्त घोषणा में भारत के छिये 
आओपनिवेशिक स्वराज्य की बात कही गयी थी, जिसका ड्रल्लेख 
ऊपर किया जा चुका है। वायसराय ने प्रमुख राजनीतिक दढों 
के प्रतिनिधियों को लेकर अपनी शासन परिषद्‌ का विस्तार, 
युद्ध परामशदात्री समिति का गठन; अल्प मतवालों को उचित 
_ स्थान देने का भो आश्वासन उस घोषणा द्वारा दिया गया । 
डक्त घोषणा में युद्ध प्रयाप्तों में सहायता की याचना करते 
हुए इस बात का भी आश्वासन दिया गया कि युद्ध समाप्त हो 
जाने के बाद विधानपरिषद द्वारा भारत के नये शासन विधान 
का काय भी प्रारम्भ कर दिया जायगा। किन्तु “अगह्त घोषणा” 
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का कहीं भी स्वागत नहीं हुआ | युद्ध प्रारम्भ होने के पूर्व जिस 
घोषणा पर छोग हर्षातिरेक से आह्वादित हो उठते, उस्तीके प्रति 
सभी दलों मे अवहेलना का ही भाव दिखलाया, क्योंकि ब्रिटेन 
की सदाशयता में किसी की आस्था नहीं रह गयी थी । 

किन्तु परिस्थिति उत्तरोत्तर जटिल होती जा रही थी | 
नवम्बर १६४१ में जापान ने अकस्मात्‌ आक्रमणात्मक नीति 
अपनायी और अविल्म्ब पले हाबर पर उसने घावा बोछ दिया। 
असेद्य दुर्ग सिंगापुर का पतन हुआ और जापानी बर्मा पहुँच 
गये। युद्ध की दृष्टि से ओर भोगोलिक दृष्टि से भारत की स्थिति 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हो गयी ओर अब भारतीय छोकमत को 
सनन्‍्तुष्ठ न करना -घर के भीतर ही भयावनी सम्भावनाओं को 
बनाये रखना था। इप्नलिये ब्रिटिश नीतिज्ञों ने अविलम्ब 
काररवाई की ओर ब्रिटिश मन्त्रिमण्डल के एक प्रभावशाली सदस्य 
सर स्टफड क्रिप्स को भारत भेज्ञा। सर स्टेफडे माचे १६४२ में आये 
ओर उनके आने के साथ भारतवासियों को बड़ी-बड़ी आशाएँ 
हुई । उनकी आशाओं का आधार यह था कि क्रिप्स समाज- 
वादी विचारधारा के सुलमे हुए मस्तिष्क के व्यक्ति थे ओर नेहरू 
जी के साथ उनका सम्प्रक था, अतः वे भारतीयों के मनोभावों 
को चचिल पंथियों की अपेक्षा अधिक सहानुभूति के साथ 
ससम सकेंगे, ऐसी आशा बहुतो' को हुईं। दूसरा कारण यह 
था कि १५ फरवरी को ही सिंगापुर का पतन हो चुका था और 
भारत पूव में त्रिटिश रक्षा-पंक्ति का श्रधान अंग था। और इस. 
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विषय में तबतक सफलता नहीं मिल सकती जबतक भारतीयों 
की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओ' की पूर्ति नहीं हो जाती। तत्का- 
लीन विषम परिष्थिति में रक्षा का प्रश्त विकटतम था और 
इसके लिये कांगूस॒ ने स्पष्ट मत व्यक्त किया था कि रक्षा का 
पूर्ण उत्तरदायित्व किसी भारतीय को दिया जाय। भारत को 
हेकर रक्षा का प्रश्न भयावह हो चला है और किसी भारतीय को 
छोड़कर ओर कोई इसे हछ भी नहीं कर सकता। कांग्ंख का 
उक्त मनन्‍्तव्य सबेधा समीचीन था और अँगरेज कूटनीतिज्ञ उसके 
महत्व को सममेंगे, ऐसी आशा थी। क्रिप्स ने खतः भी शासन 
सूत्र आने के पहले मारतीयो' के प्रति सुन्दर उद्गार व्यक्त किये 
थे, अतः वे इस संकटकाल में समयोचित कारवाई कर, भारतीय 
छोकमत को सन्तुष्ट कर सकेंगे, ऐसी आशा निराघार नहीं थी। 

किन्तु क्रिस जितनी आशा लेकर आये थे, उससे कहीं 
अधिक निराशा देकर वापस गये । क्रिप्स योजना की प्रमुख 
बातें यह थीं :-- 

आपनिवेशिक रूप में भारत को संघबद्ध करने की बात 
स्वीकार की गयी थी ओर अन्य उपनिवेशों के समान ही इसका पद 
एवं मर्यादा बतायी गयी। यह्‌ युद्धोत्तर कालीन योजना थी, जिसके 
कार्यान्वित करने का अधिकार उप्त विधान परिषद्‌ को दिया. 
गया, जो युद्धोपरान्‍्त बुलायी जाती। उसमें देशी राज््यो के 
प्रतिनिधियों के छिये भी भाग लेने की व्यवस्था की गयी। 
विधान सभा को विधान निर्माण सम्बन्धी स्वाधीनता केबछ इस 
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शत के साथ दी गयी कि उसे अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षित 
करते हुए काय करना होगा, देशी राज्यों तथा प्रान्तों को भी इस 
बात को स्वाधीनता दी गयी कि यदि विधान परिषद द्वारा 
निर्मित विधान को वे अश्वीकाय पाय तो उन्हें उसे अश्लीकार 
करने तथा संघ से प्रथक होने का अधिकार होगा । ऐसी स्थिति 
में वे भी स्वाधीन उपनिवेश के रूप में रहने के अधिकारी होंगे | 

'क्रि्स की अह्पकालीन योजना के अन्तर्गत गवनेर जेनरल 
की शासन परिषद के राष्ट्रीययरण की कोई वाध्यता नहीं रखी 
गयी। यद्यपि शासन परिषद के कार्यो में गवनर जेनरलछ हस्त :- 
. झ्लेप न करें, इसकी व्यवस्था की गयी । 

वक्त युद्वोत्तर तथा अल्पकालीन-दोनों ही योजनाओं 
का कांग्रेस ने विरोध किया। रक्षा विषयक क्रिप्स योजना 
कांग्रेस के लिये अमान्य थी ही, जेसा कि कहा जा चुका दै; 
कांग्रेस यह भी नहीं चाहती थी कि योजना के अनुसार देश 
छिन्न-भिन्न हो जाय ओर जिस किसी भी रियासत अथवा प्रान्त 
को अपना प्रथक स्वतंत्र उपनिवेश बनाने की घ्व॒तंत्रता हो। ऐसा 
करना देश के भविष्य के लिये सबेथा विधातक होगा; यह कांग्रेस 
ने स्पष्ट ही देखा ओर स्पष्ट ही उसने इसका विरोध किया | कांग्रेस 
यह भी चाहती थी कि शासन परिषद्‌ एक मंत्रिमण्डर के रूप में 
संयुक्त उत्तरदायित्व के साथ काय करे. ओर क्रिप्स ने पहले इसका 
आखासन भी दे दिया था, पर. कहते हैं कि, तत्कालीन ब्रिटिश 
प्रधान मंत्री मि० विन्स्टन चचिल के भीतरी हस्तक्षेप के कारण 
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उन्हें अपना बचन वापस ले लेना पड़ा । क्रिप्स योजना अच्छी 
यथा बुरी, जो कुछ भी थो, उस्ते स्वीकार करने की एक बहुत बड़ी 
कठिनाई यह भी थी कि भारतीय राजनीतिक रूपरेखा सवथा 
युद्बोत्ततकालीन थो, वर्तमान में किसी प्रकार के परिवतन की _ 
व्यवस्था नहीं की गयो थी। गांधीजी ने सारी योजना को 
क्रेवछ दो शब्दों में व्यक्त करते हुए इसे ऐसा चेक बताया था 
जिसके भुनाने की तिथि बाद की हो (2050 000०0 (5॥७०५७७) 
' स्वाथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह चेक भी उस बेंक का है. 
जिसका दि्वाला निकल चुका हो, ओर वास्तव में उस समय 
की स्थिति देखते हुए त्रिठदेन को विजय की आशा किसी बहुत बड़े 
आशावादी को ही हो सकती थी। योजना में मुसलमानों की 
मांग--पराकिस्तान के आधार पर बेंटवारे की व्यवध्था कर दी 
गयी थी, यद्यपि उसे साम्प्रदायिक नहीं, राजनीतिक स्वरूप में 
ब्यक्त किया गया था, फिर भी मुसढमानों ने भी उसे स्वीकार 
नहीं किया । देश के छोकमत को देखते हुए उन्हें आशा नहीं 
थी कि छोग कांगू स के सामने मुसलिम लीग की सुनंगे । साथ दी 
मुपत्मान अखंड भारत के रूप में किसी भी योजना को स्वीकार 
नहीं करना चाहते थे ओर ब्रिटिश अनुदार दी इस विषय में 
उनके साथ थे अतः उन्होंने भी योजना को असनन्‍्तोषजनक 
बताकर उसे ठुकरा दिया। एक प्रमुख मुसलछिम छीगी ने तो यहां 
 ज्ञक कह डाछा था कि, यदि क्रिप्स योजना को स्वीकार कर लिया 
, ज्ञाय तो १० करोड़ मुसलमान तबाह हो जायेंगे। 
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अन्त में बिना किसी सममोते के क्रिप्स को भारत से वांपस 
ज्ञाना पड़ा। क्रिप्स स्वयं भी निराश एवं विश्लुब्ध थे ओर सबसे 
अधिक वे विश्लुब्ध थे कांग्र छ पर | प्रस्थान के पूवे उन्द्रोंने करांची 
सें एक वक्तव्य देते हुए कहा था छि कांग स को कुछ नहीं मिला _ 
आर उसका कारण यही था कि कांगुस सबकुछ चाहती थी। 
 अन्होंने गाँधीजी पर भी यह मिथ्या आरोप छगाया कि वे अपने 
ही दल के लिये सबकुछ मांगते थे। 
ः. क्रिप्ख तो छुब्घ होकर गये; छेकिन देश उनसे भी अधिक 
विक्षब्धघ हुआ। काँगुख की यह धारणा हरृढ़ हो गयी कि 
केवछ संसार की आंखों में धूछ कोंकने के लिये ओर भारतीयों 
यर दोषारोपण करके उन्हें बदनाम करने के लिये ही क्रिप्स-कुचक्र 
रचा गया था। छोकमत पहले से सबंथा असन्‍्तुष्ट और नितान्त 
बविक्षुत्ध था ओर उघर जापानी विजेता के रूप में अगसर होते 
जा रहे थे ओर भारत के लिये खतरनाक सम्भावनाएँ बनती 
जा रही थीं। इसलिये कांगस कार्यसमिति ने अपना प्रख्यात 
“भारत छोड़ो” प्रस्ताव पास किया ओर उसकी स्वीकृति के लिये 
बम्बई में ८ अगस्त १६४७२ को आह्वइण्डिया कांगस कमेटी का 
अधिवेशन बुलाया गया। ६ अगस्त को कमेटी ने वह प्रस्ताव 
पास कर दिया। री 
ओर इसके खाथ ही विप्छव की घंटी बजी। सभी चोटी के 
नेता तत्काल गिरफ्तार हो गये ओर दमनचक्र तेजी से चलने 
'छगा। किसी क्षेत्र में कोई भी चोटी का नेता बाहर नहीं रह 
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गया अतः जो बिकराल आन्दोछन चल पड़ा, उसके संचालन का 
भार जनता ने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। “भारत छोड़ो' प्रध्ताव 
में कोई ऐसी बात नहीं थी कि हिसा द्वारा राज्य उलट देने की 
तयारी हो, बल्कि उप्तके द्वारा वायसराय से मिलकर, विचार- 
विनिमय द्वारा समस्या के समाधान के लिये समभमोते का द्वार 
खुला रखा गया था, किन्तु 'भारत छोड़ो” सुनते ही सरकार एकदम 
विवेकहीन हो गयो ओर उसने घोर निरंकुश दमन अविल्स्ब 
ओर सतत्र प्रारम्भ कर दिया। कितने ही जेछों में ठुस दिये 
गये ओर कितने गोली के घाट उतार दिये गये। जनता को भी 
नियंत्रित करनेवाला कोई नेतां नहीं था ओर सरकार उत्तजक 
कायों' को बढ़ाती जाती थी, अतः जनता ने भी ईंट का जवाब 
पत्थर से देना शुरू किया ओर कितने थाने, स्टेशन, तारघर, 
डाकघर तथा सरकारी आफिस जछाकर ध्वस्त कर दिये गये। 
. इस विषय में कांग्रस की इस प्रकार की हिसात्मक कोई योजना 
थी या नहीं, कित्तु तत्कालीन भारत सचिव मि० एमरी ने स्वयं 
एक वक्तव्य देकर उन सारे कार्यो की तालिका उपस्थित कर दी 
आर जनता में इसका प्रचार कर दिया कि कांग्रेस इस प्रकार की 
विध्व॑ प्रात्मक योजना कार्यान्ब्रित करना चाहती थी। और जब 
कांग्रेस ऐसा चाहतो दे तो जनता क्यों न करे, यह भावना उसमें 
आयी ओर उक्त काण्डों की पुनराबृत्ति सारे देश में होने छूगी 
अप आप 

अगध्त आन्दोलन के सिलसिले में जसी घटनाएँ घटित हुई 


_ अगस्त आन्दोलन - ६७ 


उन्हें सुन-छुनकर कारायृह में गांधीजी अत्यन्त चिन्तित हुए। 
सरकार को हिखा नीति के प्रतिवादर्वरूप उन्होंने १० फरवरी 
१६४३ को २९१ दिनों का ब्रत रखने का निश्चय किया। इस 
समाचार से सारे देश में चिन्ता व्याप्त हो गयी और सबंत्र 
गाँधीजी की रिहाई के लिये जनता ने आवाज डठायी। किन्तु 
सरकार ने कुड्ठ भी नहीं सुना । डग रूप में चलते हुए आन्दोलन 
में उनकी रिहाई करने से सरकार भयभीत थी, साथ ही उसे इस 
बात को भी आशंका थी कि जो दमनचक्र उसने चला रखा था उसे 
वह गाँधीजी की आंखों के सामने लाने में भयभीत थी ।  फलत: 
गाँधीजी रिहा नहीं किये गयये। इस विषय पर वायसराय की 
शासन परिषद्‌ में भी मतभेद था। इस नीति के साथ अपना 
मतभेद व्यक्त करने के छिये शासन परिषद्‌ के तीन सदस्यों - 
लछोकनायक अणे. सर होमी मोदी तथा श्री नहिनीरंजन सरकार 
ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया। सदा की भांति गाँधीजी 
इस त्रत में भी उत्तीर्ण हुएग। ३ मई १६४३ को उनका ब्रत सफ- 
लतापूबंक सम्पन्न हुआ। गाँधीजी की रिहाई न करने के कारण 
जनता ओर भी विक्षब्ध हुई । 

मई १६४४ में गाँधी जी बीमार पड़े और बीमारी की संगीन 
अवस्था देखकर सरकार उनकी मृत्यु का उत्तरदायित्व नहीं छेना 
चाहती थी | इस छिये उसने गांधीजी को जेल से मुक्त कर दिया | 
इसके बाद अगस्त १६४४ में छाडे बावेठ भारत के वायसराय 
होकर आये ओर उन्होंने सेनिकोचित शीघ्रवा से भारतीय समस्या 


३ 
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के सप्राधान की इच्छा प्रकट की। छाड वावेल ने अपनी शासन 
परिषद्‌ के अविलूम्ब पुनर्गठन की बात उठायी । उन्‍्द्रोंने घोषणा 
की कि प्रधान सेनापति की छोड़कर अन्य सभी पदों को वे सार- 
तीयों को देने के लिये तेयार हैं और इसके लिये उन्होंने जनता के 
प्रमुख दलों के प्रतिनिधियों का सहयोग लेने को इच्छा प्रकट को | 


वावेल योजना -- 


'ावेल योजना” को पहले सभी दलों के छोगों ने स्वीकार 
किया। कांगस तथा मुसलिम छीग ने भी अपने प्रतिनिधियों 
को श।सन परिषद के लिये भेजना चाहा ओर सममभीते की वार्ता 
आ्रायः सफल हो चली थी किन्तु अन्त में फिर जिच उत्पन्न हो 
गयी। योजना के अनुसार सबर्ण हिन्दुओं, अछूवों तथा मुस- 
ल्‍्मानों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया था ओर यद्यपि 
. सिद्धान्ततः वायसराय को ही प्रतिनिधियों को स्वीकार करने का 
अधिकार था किन्तु राजनीतिक दलों को अपना-अपना प्रतिनिधि 
मनोनीत करने की स्वाधीनता दी गयी थी। मुखलिम सदस्यों 
को मनोनीत करने का अधिकार मुसल्िम छीग को था; किन्तु. 
इस सम्बन्ध में कांग स ने यह मांग की कि अपने हिस्से में से 
वह किसी मुसलमान को भी अपनी ओर से मनोनीत कर सकती 
थी। कांगुस साम्प्रदायिक संस्या नहीं थी, उसमें हजारों की 

* संख्या में मुसल्मान भी थे, अतः उसका यह दावा असंगत नहीं 
. था; फिर भी मुखलिम छीग किसी भी राष्ट्रीय मुसलिम्त को शासन 
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यरिबद्‌ में देखना नहीं चाहती थी। वास्तविकता यह है कि 

झुसलिम छीग ने कांगरस को सदा हिन्दुओं की ही संस्था माना, 
मुल॒ब्मानों की ओर से उसके बोलने के अधिकार को उसमे कभी 
स्वीकार नहीं किया। परिणाम यह हुआ कि योजना अंग हो 
गयी। * बाबेल योजना! के प्रति छोग आकर्षित हुए थे, यद्यपि 
उसमें अनेक दोष थे। हिन्दुओं और मुसव्यानों को समान 
अनुपात में प्रतिनिधित्व प्रदान करना स्वथा अल्यायपूर्ण था। 
शासन परिषद के सदस्य भरी व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी 
नहों रखे गये थे, उनका उत्तरदायित्व वायसराय के प्रति था, 
उन्हें स्वीकार करने का भी अधिकार उन्हें ही था और जिस 
अकार परस्पर विरोधी दलों के प्रतिनिधियों को छेकर शाह्षन 
परिषद्‌ के गठन को योजना थी, व्यबहारतः उसकी सफलता की 
आशा नहीं की जा सकती थी। किन्तु यहां तो प्रयोग करने का 
भी अवसर नहों प्रिछा, मुसलिम छीग की हठधर्मी के कारण 

योजना अस्वीक्ृत हो गयी। द 


साधारण निवाचन -- 


इस प्रकार बावेल योजना'-सम्बन्धी शिमला सम्मेडन की 
शार्ता बिफछ होते ही छाड बावेल ने १६ सितम्बर १६४४ को 
साधारण निर्वाचन की घोषणा कर दी। इस प्रकार विभिन्न 
इलों ने विभिन्न सम्प्रदायों अथवा वर्गो' के प्रतिनिधित्व का जो 
दावा किया था, साधारण निर्वाचन के परिणामों के आधार पर 
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उसकी सद्यता की जाँच का भी अवसर उपस्थित हो गया। कांगे स 
को बहुसंख्यक सीटें मिठों और सीमा प्रान्त तथा पंजाब को 
छोड़कर अन्य मुसलिम बहुसंख्यक प्रान्तों सें मुसलिम लीग को 
भी विजय प्राप्त हुदं। इन निर्बाचनों के परिणामस्वरूप आठ 
प्रान्तों में कांग सी मंत्रिमण्डलों का गठन हुआ, बंगाल ओर पिच्ध 
में मुसल्म छीगी मंत्रिमण्डलों को स्थापना हुई ओर पंजाब में संयुक्त 
मंत्रिमण्डल का गठन हुआ | 


ब्रिरिश शिष्टमण्डल और मारत-- 


इधर भारत में आम चुनावों के परिणामस्वरूप नयी राज- 
नीतिक रूपरेखा हुई और उधर ब्रिटेन में होनेवाले आम चुनाव 
के परिणाम भी आश्रयंजनक हुए। युद्ध विजेता विन्स्टन चचिल 
का अनुदार दल पराजित हुआ ओर मेजर छीमेण्ट एटली के 
नेतृत्व में विजयी > मजदूर दछ का मंत्रिमंडरू प्रतिष्ठित हुआ | 
अनेक दृष्टियों से यह असाधारण घटना थी। इसके परिणाम- 
स्वरूप भारतीयों को भी अपने राजनीतिक भविष्य की आशा 
हुई ओर यदहू आशा निराधार भी प्रमाणित नहीं हुई। 
मि० एटली ले पदगहण के कुछ ही दिनों पश्चात्‌ ६ दिसम्बर 
१६४४५ को एक शिष्ट मण्डछ सारत भेजा | उक्त मण्डल के सदस्यों 
ने अनेक स्थानों पर दौरा करने तथा डसके आधार पर अपनी 
रिपोर्ट तेयार करने के बाद पाल्मेण्ट के समक्ष उसे उपस्थित 
किया। इसके पश्चात्‌ ब्रिटिश प्रधान मंत्री ने १९६ फरवरी १६४६ 


मंत्रि-प्रतिनिधि-मण्डल की योजना! द १०१ 


को एक मंत्रि-प्रतिनिधि-मण्डछ को भारत भेजकर भावी रूपरेखा 
निश्चित करने की घोषणा की । उन्‍होंने उक्त मिशन की घोषणा 
करते हुए इस बात को स्पष्टत: कहा कि ब्रिटिश सरकार भारत की 
पूर्ण स्वतंत्रता स्वीकार करती है और वह राष्ट्रमण्डल का सदस्य 
रहे या न रहे, यह भी उसी की इच्छा पर निर्भर करेगा। प्रधान 
मंत्री ने यह भी कहा कि बहुसंख्यक सम्प्रदाय की राजनीतिक 
महत्वाकोंक्षाओं में अल्पसंख्यक सम्प्रदाय सदा के लिये अडंगा 
नहीं छगा सकते | उक्त मंत्रि-प्रतिनिधि-मण्डछ के भारत के लिये 
अस्थान करते समय धि० एटली ने एक महत्वपूर्ण वक्तव्य देते हुए 
कहा कि, “शीत्रातिशीत्र भारत पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त कर सके 
इसके लिये हमारे सहयोगी भारत को अधिकाधिक सहायता द 
अ्रदान करने के लिये हो वहां जा रहे हैं। भारत को स्वयं इस 
बात के निश्चय करने का अधिकार होगा कि वह वर्तमान सरकार 
के स्थान पर कसी सरकार का गठन करना चाहता है। भारत 
ब्रिटिश राष्ट्रमण्डछ में रहना उपयोगी सममेगा, ऐसी हमारी 
आशा है, किन्तु उसे तत्सम्बधी निर्णय करने का स्वतः अधि- 
कार है, इसके लिये किसी बाहरी दबाव की आवश्यकता नहीं है । 
शासनसूत्र अधिकाधिक सरलतापूर्बक तथा निर्विन्न रूप से हस्ता- 
. ज्तरित हो, इस काय में हमारे सहयोगी भारत को अधिकाधिक 
सहयोग प्रदान करने के लिये जा रहे हैं ।” 

मत्रि-प्रतिनिधि-मंडल की योजना--- 

आगे चल्कर उन्होंने कहा कि इसी भावना की प्रेरणा से 
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हमले भारत के दो प्रमुख राजनीतिक दलों के, भारत सम्बर 

दो विभिन्न छक्ष्यों-भारत की अखण्डता तथा बिभाजन के 
मोलिक प्रश्नों पर समझोता करने की चेष्टा की। किल्तु सम- 
मोते के प्रयत्नों के वाबजूद मी यह सम्भव ज॑ हो सका। . अतः 
उन्होंने ध्व्यं यथासाध्य सर्वश्रेष्ठ योजना तेयार करने का निम्चय 
किया, और सम्राट की सरकार की पृर्ण सत्रीकृति के साथ उक्त . 
योजन! उपध्थित की जा रही दहे। इस योजना के अनुसार 
मारत की अन्तिम राबनी तिक रूपरेखा तो भारतोय द्वी निश्चित 
करेंगे। किन्तु प्रस्तावित विधान के कार्यान्वित होने के पहले 
एक अन्त:काछीन सरकार की प्रतिष्ठा की जानी चाहिये। हमने 
भारत के छिये एक एसी राजनीतिक व्यवस्था को कट्पना की 
है जिससे कि बहुसंखयक तथा अह्पर्तख्यक दोनों सम्प्रदायों 
के साथ न्याय होगा। और उसीके द्वारा भारत को अपने 
सामाजिक, राजनीतिक एवं आर्थिक विकाश का सुअवसर प्राप्त 
होगा। भारत के विभाजन के सम्बन्ध में मुसलमानों की भावना 
इतनी हृढ़ एवं ठथापक है कि कोरे कागजी संरक्षणों द्वारा आख्ा- 
सन नहीं प्रदान किया जा सकता । इसछिये हमने पूर्ण स्वतस्त्र 
पाकिस्तान राष्ट्र की व्यवस्था पर विचार किया है। इस पाकि- 
स्तान क दो क्षेत्र होंगे, पंजाब, सिन्ध तथा उत्तरी पश्चिमी सीमा 
प्रान्त को लेकर ब्रिटिश बलूचिस्तान सहित उत्तर पश्चिम का क्षेत्र 
तथा बंगारू ओर आसाम को टेकर उत्तर पूर्व पाकिस्तान । 
“ स्वभाग्य निर्णय के अधिकार के अनुसार मुसलमान अपनी 


_मंत्रि-प्रतिनिधि-मण्डल की योजना १०३ 
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सभ्यता, धम एवं आथिक हितों का संरक्षण चाहते हैं। किन्तु 
उक्त पाकिस्तान के लिये प्रस्तावित प्रान्तों की आबादी में मुसलछ- 
मानों के बहुसंख्यक डोने के बावजूद भी गेर मुस्लिम अल्पसंख्यकों 
की संख्या भी कम नहीं है, जंसा कि निम्न आकड़ों से स्पष्ट है; - 
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शेष ब्रिटिश भारत की १८, ८०, ००; ००० जन-संख्या में 


फछ्े हुए मुस्छिम अल्पमत की संख्या प्रायः २ करोड़ है। (१६४९ 
को जन गणना के आधार पर )। 
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पाकिस्तान सम्भव नहीं--- 

वक्त आंकड़ों द्वारा यह स्पष्ट है कि मुसलिमि ढीग जिस रूप 
में स्वतंत्र पाकिस्तान राष्ट्र की प्रतिष्ठा चाहती है, वह सम्भव नहीं 
है, क्योंकि इससे अल्पसंख्यक समस्या का समाधान नहीं हो 
सकता । तो क्या एक छोटा खतंत्र पाकिस्तान राष्ट्र सम्भव दे ९ 
पंजाब ओर बंगाल जिनको लेकर पाकिस्तान के गठन का छीग 
दावा करती है, उनकी संस्कृति, भाषा तथा उनके अपने पराम्परा- 
गत विभिन्न इतिहास हैं, अतः हमारी सम्मति में उन्हें सम्बद्ध 
करना संगत नहीं । साथ ही पंजाब के विभाजन से सिख भी 
विभाजित हो जायंगे। इन सारे तथ्यों के आधार पर हम 
इसी परिणाम पर पहुंचते हें कि मुसलिम छीग द्वारा प्रस्तावित 
पाकिस्तान के निर्माण से साम्प्रदायिक समस्या का समुचित : 
समाधान सम्भव नहीं। 

आगे चलकर प्रधान मंत्री ने कहा कि यद्यपि मुसलिम छीग 
द्वारा प्रस्तावित पाकिस्तान संम्भव नहीं है, फिर भी अपनी सभ्यता, 
संस्कृति एवं अधिकारों के रक्षाथ मुसलिम सम्प्रदाय की जो 
भावना है ओर हिन्दुओं के प्राधान्य के कारण मुंसह्मानों को 
उक्त विषयों को लेकर खतरों की जो आशंकाएँ हैं, उनके निराकरण 
का भी उपाय निकाछना होगा। साथ ही देशी रियासतों की 
भी समस्या है। रियासतों को ब्रिटिश सत्ता की समाप्रि के 
साथ पूर्ण स्तरतंत्रता होगी कि वे स्वयं शेष भारत के स्राथ पार- 
स्परिक परामर्श द्वारा अपने भविष्य का निश्चय कर । 
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ब्रिटिश सरकार का ग्रस्ताव-- 


उक्त खारी स्थितियों के विश्लेषण के पश्चात्‌ सम्राट की सरकार 
ने वह योजना उपस्थित की जिसके लिये उसका दावा था कि वह 
सभी दलों की मूछ-भूत माँगों के अनुखार न्याय के आधार पर 
अस्तुत की गयी थी। उक्त योजना १६ मई १६४६ को पेश की 
गयी। दक्त योजना में एक अखिलल्‍ू भारतीय संयुक्त राष्ट्र के 
आधार पर भारत तथा देशी राज्यों के सम्मिलित संघ की 
व्यवस्था की गयी । वदेशिक विभाग, रक्षा तथा यातायात संघ 
के विषय रखे गये ओर अन्यान्य विषयों को प्रान्तों को सोंप 
देने की बात कही गयी। प्रान्‍्तों को अपना उप-संघ बनाने का 
भी अधिकार दिया गया जिसे वे अपने हिताहित का ध्यान 
रखते हुए स्वेच्छापृबक कर सकते थे। ऐसे उप-संघों को भी अपनी 
व्यवस्थापिका तथा शासन परिषद बनाने का अधिकार दिया 
गया। मंत्रि-प्रतिनिधि-मंडछ की योजना बहुत विस्तृत थी, परन्तु 
उसके मूलभूत सिद्धान्त यही थे । भावी शासन विधान के 
निर्माण के छिये एक विधान परिषद्‌ की व्यवस्था की गयी 
ओर उक्त परिषद्‌ द्वारा नये विधान के निर्माण तथा उसे: कार्या 
ल्वित होने के पूव एक राष्ट्रीय सरकार की व्यवस्था का प्रस्ताव 
किया गया जिसमें सभी मान्य दलों के प्रतिनिधि हो | प्रस्तावित 
योजना की अनेक व्यवस्थाएँ आपत्तिजनक एवं अहितकर थीं। 
प्रान्तों के लिये उप-संघ की व्यवस्था द्वारा प्रकारान्तर से पाकि- 
स्‍्तान निर्माण का समर्थन करना था| मुद्रा; विनिमय, आयात- 
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निर्यात, बीमा, बंक, क्र, विद्युत आदि अनेक आर्थिक विषयो' 
के सम्बन्ध में भारत संब्र को पूर्ण अधिकार न देना संघ को 
सर्वथा निवरछ बना देना था। संघ शासन के मूलभूत सिद्धान्त 
की भी अबहेलना थी। कहीं भी संघ के अन्तर्गत उपसंघ को 
व्यवस्था विधान सम्मत नहीं मानी गयी, किन्तु यद्वां तो स्थिति 
ही भिन्न थो। छोग पाछिस्तान की मांग पर अटल थी और 
शेष सम्प्रदाय और समस्त भारत उसे अव्यवद्दा रिक एवं हानिकर 
समभते थे; अतः पाकिस्तान का विरोध भी किया गया और 
उपसंधों के रूप में उसे कार्यान्वित करने का प्रयत्न भी | ओर भी 
अनेक ब.त॑ अव्यवहारिक, असंगत एवं अहि्तिकर थीं फिर भी 
राजनोतिक दर्लों ने उसके द्वारा प्रस्तावित राष्ट्रीय सरकार के गठन 
का समर्थन किया। किन्तु गठन की प्रणाली पर पुनः: मतसेद 
उत्पन्न हो गया, अपने लिये निर्धारित संख्या के भीतर कांग्र स ने 
राष्ट्रवादी मुप़त्मान को भी शासन परिषद में रखने की अ ंग की, 
जिसे छीग ने अस्वीकार कर दिया . वह समस्त मुसलिम सीटों 
को अपने ही मनोनीत सदस्यों को देना चाहती साथ ही छीग 
से प्रथक किसी भी अन्य मुसलमान को वह कांग्रेस सीट से भी 
सरकार में सम्मिलित नहीं होने देना चाहती थी। अतः कांगस 
ने राष्ट्रीय सरकार के गठन से असहयोग कर लिया लीग अब 
खय सरकार का गठन करना चाहती थी. किन्तु लछाड वावेल ने 
ऐसा करने से इन्क्रार कर दिया। अतः छीग असन्तुष्ट हो गयी 
ओर उतने भी असहयोग नीति अपनायी। अब वावेल ने पुनः 
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कांगू स को आमंत्रित किया। इसके अनुसार १६५६ के सितम्बर 
में कांगू सं ने राष्ट्रीय सरकार का गठन कर लछिया। द 
. मुसलिम छीग असन्तुष्ट तो थी ही. अब वह. विक्षब्ध हो 
उठी । उसने सारे देश में साम्प्रदायिकता का विषाक्त प्रचार 
किया ओर इसके परिणाम स्वरूप देश के अनेक अंचछों में भर्य- 
कर साम्प्रदायिक उपद्रव एवं भीषण रक्तपात के काण्ड हुए । 
किन्तु फिर भी विधान-निर्माण के काय का परित्याग नहीं! 
किया जासकता था। विधान परिषद्‌ द्वारा विधान-निर्माण के 
लिये विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधित्व का प्रश्न जटिल था, उसे 
हल करने के लिये १० छाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि के 
चुनाव की व्यवस्था की गयी क्‍योंकि बालिग मताधिकार द्वारा 
प्रतिनिधि निर्वाचन का कार्य इतनी शीघ्रता में सम्भव नहीं था | 
आम चुनाव द्वारा निर्वा चित प्रान्तीय व्यवस्थापिका परिषदों को 
ही विधान परिषद के लिये सदस्य निर्वाचित करने का अधिकार 
प्रदान कर दिया गया था। देशी रियासतों के प्रतिनिधित्व की 
भी व्यवस्था को गयी। प्रान्तीय व्यवस्थापिकाओं द्वारा निर्बा- 
चित प्रतिनिधि पहले एकत्र होंगे और इसके पश्चात्‌ वे अ ब स तीन 
दर्लों में विभक्त होकर विधान निर्माण का कार्य अगसर' करंगे | 
प्रान्तों को विभिन्न समूहों में विभाजित कर दिया गया था और 
उक्त अ ब स के समूहगत प्रतिनिधि अपने-अपने समूह के लिये 
विधान-व्यवस्था का निर्माण करके पुनः देशी राज्यों के प्रति- 
निधियों के साथ मिलकर संयुक्त राष्ट्र भारत के संघ विधान का 
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निर्माण करंगे। साधारण ( हिन्दू), मुसलमान ओर सिख-- 
यही तीन सम्प्रदाय प्रमुख माने गये । अतः इन्हीं के प्रतिनिधित्व 
की व्यवस्था की गयी | यह व्यवस्था निम्न प्रकार की रखी गयी -- 





अ--विभाग 
प्रान्त साधारण मुस्लिम योग 
मद्रास ४४ ४ ४६ 
बम्बई १६ २ २१ 
युक्त प्रान्‍्त ४७ ८ ५५ 
बिहार ३१ ५ ३६ 
सध्यप्रान्त १६ १९ १७ 
उड़ीसा ६ ० & 
१६७ २० श्ट७ड 
क्‍ ब्‌-विभाग 
प्रान्त साधारण मुस्ठिम सिख योग 
पंजाब .. ८ १६. ४ स्टः 
उत्तरपश्चिमी सी भाप्रान्त ०- ३ ० ३ 
सिन्ध ९ ३ ० ४ 


भारत विभाजन की घोषणा १८६ 








स-विभाग 
आ्रान्त साधारण मुस्लिम योग 
बंगाल. २७ ३३ ६० 
आाधाम 3 । ३ १७ 
योग ३४ ३६ ७७ 
ब्रिटिश भारत का पूर्ण योग २६२ 
देशी रियासतों की अधिक-से-अधिक संख्या 8३ 
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भारत विभाजन को घोषणा-- 
उक्त विधान परिषद्‌ का प्रथम अधिवेशन ६ दिपतम्बर १६४७६ 
को प्रारम्भ हुआ। २६ अगस्त १६४७ ईं० को मसविदा समिति 
गठित हुई। उक्त समिति ने भावी विधान की पूर्ण रूपरेखा का 
निर्माण कर लिया। इस काय में उसे १४१ दिन छगे, यथेष्ठ 
विचार विमर्श, वादविवाद एवं संशोधनो के पश्चात्‌ नये शासन 
विधान का स्वरूप निश्चित हुआ । 
किन्तु मुस्छिपत छीग की सनोबृत्ति के सम्बन्ध में, जेसा कि 
ऊपर उहलेख किया गया है, उसके अनुसार उसने उक्त विधान सभा. 
के साथ असहयोग किया । और उसने पाकिस्तान के लिये एक 
नये विधान परिषद्‌ का गठन किया |: इस सम्बन्ध में यह उल्लेख 
आवश्यक दे कि फरवरी १६४७ ई० में ब्रिटिश प्रधान मंत्री मेजर 
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एटली ने पालमेण्ट में यह घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार अधिक 
से अधिक जून १६४८ तक सम्पूर्ण शासन सत्ता उत्तरदायी 
भारतीयों को हस्तान्तरित कर देगी । उन्‍होंने यह भी कड्ठा कि 
यदि निश्चित अवधि तक विधान परिषद से विधान निर्माण का 
काय समाप्त नहीं कर दिया तो ब्रिटिश सरकार स्व निश्चय 
करेगी कि शासन खत्ता किसी केन्द्रीय, प्रान्वीय अथवा अन्य 
किसी भो प्रतिनिषिमूछक सत्ता को हस्तान्तरित कर दी ज्ञाय। 
 अह भी स्पष्ट झिया गया कि उक्त विधान परिषद्‌ द्वारा निर्मित 
विधान को खोकार करने के छिये किसी प्रान्द, अथवा प्रान्त के 
भाग को बाध्य नहीं किया जासकता। किसी भी प्रान्व अथवा 
धान्त के भाग को संबवद्ध होने के छिये भी अनिच्छापू्वक वाध्य 
नहीं किया जा सकता। इस सम्बन्ध में छाड माउम्टवेटेन ने 
छन्श्न जाकर ओर ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधियों से बातचीत 
कर भारतीय नेताओं से स्वयं विचार विमर्श किया। और इसके 
फरुस्वहूप ३ जून को उन्होंने एक घोषणा की, जिसके अनुसार 
भारत दो भागो' में विभक्त हो गया। उक्त घोषणा में छाड 
माउन्टबेटेन ने कहा दि, “ सम्राट की सरकार वतेमान अधिवेशन 
में हो ओपनिवेशिक पद के आधार पर एक या दो उत्तराधिकारी 
सत्त।ओ' को इसी बष सम्पूर्ण सत्ता हृश्तान्तरित कर देने के लिये 
आवश्यक विधान व्यवस्था उपस्थित करेगी ।? कांग्रस की ओर 
से पंडित जवाहरछाछजी नेहरू ने डसी दिन उत्त घोषणा से 
सहंमति प्रगठ करते हुए एक वक्तव्य दिया जित्तमें उन्‍होंने कहद्दा 


भरत विभाजन को घोषणा क्‍ १११ 


कि, “उक्त घोषणा द्वारा पूर्ण स्वाघोनता का मार्ग अत्यन्त प्रशस्त 
हो जाता है क्‍ 

इस प्रद्वार भारत के विभाजन की वात निश्चित हो गयो ओर 
पकेस्तान की मांग स्वीकार कर छी गयी। इसी के अनुसार _ 
हो राष्ट्री के हिये दो प्रथक् विधान परिषदो' ने विधान निर्माण 
का काय अपने हाथ में लिया । मुसलिम छीग ने पहले से मार- 
तीय विधान परिषद का वह्ष्कार कर रखा था, अब उसने स्वयं 
आपनो विधान परिषद्‌ द्वारा जिधान निर्माण का काय हाथ में छिया। 

१६४७ के भारतीय स्वाधीनता कानून का उत्छेख करने के 
पूव कृतिपय राजनीतिक घटनाओं का उल्लेख प्रसंगवशात्‌ आब- 
श्यक है। १६ जून १६४६ को मंत्रि प्रतिनिधिमण्डल ने जो 
योजना उप्रश्थित को थी उच्चके दीघेकालीन अंश को, उसके 
आपत्तिजनक होते हुए भो, सभी दलों ने स्वीकार किया था, 
किन्तु उसके अदपकाछीन भाग - राष्ट्रीय सरकार के गठन के प्रश्न 
पर कांग्र स तथा मुखछिम छींग में मतभेद हुआ जिसका उल्लेख 
किया जाचुका है। ब्रिटिश सरकार की भारत-सम्बन्धी घोष- 
णाओं पर मुश्नल्िमि छीग प्रायः यह किया करती थी कि बह 
_कांग्रंस के मत्तव्य को प्रतीक्षा करती थी। कांग्रेस ने यदि उसे 
स्वीकार किया तो प्राय: यह समका ज्ञाता था कि छीग उसे 
_अस्वीकार करदेगी। इस बार भी प्रायः ऐसा ही हुआ। कांग्रेस 
का रुख थोड़ा कठोर देखते ही मि० जिन्ना ने उसपर अपनी 
स्वीकृति देदी ओर उन्हें आशा थी कि छाडे वावेल उन्हें अन्त:- 
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कालीन सरकार गठित करने के छिये आमंत्रित करंगे, किन्तु 
वावेल जानते थे कि कांग्र स के सहयोग के बिना सफलता नहीं 
मिल सकती, अतः उन्होंने लीग के नेता को आमंत्रित नहीं किया। 
मि० जिन्ना इसपर विप्लुव्ध हो उठे ओर उन्होंने २६ जूछाई १६४६ 
को लीग द्वारा उसे अस्त्रीकार करा दिया। अगस्त १६४६ में 
कांग्रस दल के नेता की द्ैसियत से नेहरूजी ने सरकार का गठन 
किया, किन्तु सम्भवतः वावेल इस स्थिति से सन्तुष्ट नहीं हो सके 
अतः उनके आन्तरिक श्रयास से पुनः छीग को सरकार में 
सम्मिलित होने के लिये आमंत्रित किया गया। अक्टूबर १६४६ 
के अन्तिम सप्राह में कांगेस ने अपने तीन प्रतिनिधियों को 
वापस लेकर छीग के तीन प्रतिनिधियों के लिये स्थानरिक्त कर 
दिया। इन तीन स्थानों पर छीग के प्रतिनिधि दो ओर प्रति- 
निधियों के साथ राष्ट्रीय सरकार में सम्मिलित हो गये। किन्तु 
यह व्यवस्था भी अन्त में विफल हो गयी | 

कहा जा चुका है कि छीग ले भारतीय विधानपरिषद्‌ में 
भाग लेने से इन्कार कर दिया था। इस बिषय में भी ब्रिटिश 
सरकार की अनावश्यक व्यग॒ता के कारण ही समस्या जटिलतर 
हो गयी। ६ दिसम्बर १६४६ को श्रघान मंत्री मेजर एटली ने 
सरकार द्वारा प्रस्तावित विधान निर्माण-सम्बन्धी व्यवस्था की 
व्याख्या करते हुए कहा कि भारतीय विधान परिषद के रिर्णयों 
को किसी अनिच्छक सम्प्रदाय या भाग पर छादा नहीं जासकता। 


इससे छीगियों को ग्रोत्साइन मिछा ओर उन्‍होंने इसका अनुचित 
छाम उठाया । 


पाकिस्तान सम्भव... ..... १५१३ 
पाकिस्तान सम्भव-- 


मेजर एटली ने २० फरवरी १६४६ को पुनः घोषणा की और 
सत्ता हस्तान्तरित करने के लिये जून १६४८ तक की अवधि 
निर्धारित की। छाडबावेल लीग के प्रति अपने पकश्चपातों के 
कारण लछोकमत की कटु आलोचना के पात्र हो चले थे। यह 
भी भय था कि यह आलोचना विरोध का रूप न पकड़ छे; 
अतः डसी घोषणा में उनके स्थान पर छाडे माउण्टबेटेन की 
नियुक्ति का भी उल्लेख किया गया और उन्होंने ही भारतीय 
साम्प्रदायिक समस्याओं के समाधान के लिये भारत के 
विभाजन की योजना रखी। इस योजना का प्रवरछू विरोध 
किया गया; किस्तु स्वाधोनता के मार्ग में ठीग जिस शभ्रकार रोढ़े 
झंटकाती रही दे, उसे देखते हुए कांग्र ख को वाध्य होकर भारत- 
विभाजन को भी स्वाधीनता के हेतु स्वीकार करनो पड़ा। मुस- 
छिम लीग ने £ जून को तथा कांग्रेस ने १४ जून १६४७ को 
उक्त योजना पर स्वीकृति दी। दोनों दलों के नेताओं ने इसके: 
पूल ही अपनी स्वीकृति देदी थी। इसके बाद्‌ प्रान्तीय व्यवस्था- 
पिकाओं को तत्सम्बन्धी निर्णय करना था। २० जून को बंगाल 
तथा २३ जून को पंजञाव ने बहुमत द्वारा पाकिस्तान में सम्मिल्ति 
होने का निश्चय किया। सिनन्‍्ध तथा बिलोचिस्तान ने भी ऐसा 
ही मत व्यक्त किया 
इस प्रकार पाकिस्‍तान जो एक काहपनिक स्वप्न था, अब 
८ 
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चरिताथ होकर रहा । देशभर में क्षोम व्याप्त होगया। भारत 
के इतिद्दास में यह एक अभूतपूर्व घटना थी । बंगाल तथा पंजाब 
के गेर-मुस्लिम सम्प्रदायों की स्थिति अत्यन्त भयावह हो उठी। 
साम्प्रदायिक समस्‍या के समाधान के लिये और बिना रक्तपात 
के स्वाधीनता प्राप्ति के लिये पाकिस्तान स्त्रीकार किया गया, 
किन्तु वास्‍्तब में वे दोनों ही उद्द श्य सफल नहीं हुए। पंजाब, 
बंगाल, सीमाप्रान्त, सिन्ध तथा बम्बई और बिहार में भीषण 
रक्तपात हुआ ओर पाकिस्तान का निर्माण जबसे हुआ है तबसे 
भारत के साथ पहले से भी अधिक मतभेद बढ़ता गया है और 
समय एवं परिस्थितियां चाहे जो कराएँ, अभी तो दोनों में पार- 
स्परिक सद्भावना के स्थायी लक्षण नहीं प्रकट हो रहे हैं। समस्या 
के तात्कालिक समाधान की व्यगता एवं आतुरता से समस्या ने 
ओर भी स्थायी एवं घातक स्वरूप पकड़ लिया । 


_छठाँ अध्याय 
ओपनिवे शिक स्वराज्य ; घोषणा और कार्य 


१६४७ के भारतीय स्वाधीनता कानून द्वारा सारत को औप- 
निवैशिक पद श्रदान किया गया। किन्तु इसके पूर्व की ब्रिटिश 
शासन के अन्तर्गत भारत की बंधानिक स्थिति अनोखी और 
अध्थिर थी। भारतीयों के असन्‍्तोष के निराकरण के लिये 
ब्रिटिश राजनी तिज्ञों द्वारा सदा ही भारत की राजनीतिक महत्वा- 
कांक्षाओं की पूर्ति के आश्वासन दिये जाते रहे, किन्तु घोषणाओं 
तथा कायगत तथ्यों में सदा ही बड़ा अन्तर रहा। राजनीतिज्ञों 
तथा राजनीतिक विद्याथियों द्वारा यह स्थिति समीक्षा का विषय 
रही है। ब्रिटिश सरकार ने जब कभी अच्छे शब्दों में कोई 
घोषणा की तभी साम्राज्यवादियों तथ। उनके समर्थकों ने उसका 
एक नया प्रतिक्रियाबादी विश्लेषण उपस्थित कर दिया और 
प्रगति का मार्ग अवरुद्ध होता चछा गया | ईस्टइण्डिया कम्पनी 
के १८३३ के चाटर-घोषणापत्र की धारा ८७ में स्पष्ट उल्लेख था 
कि, “घमे, जन्मभूमि. उत्पत्ति अथवा वर्ण के आधार पर ही 
किसी भी भारतीय को कम्पनी के अधीनस्थ किसी भो पद अथवा 
नोकरी के लिये अयोग्य नहीं समझा ज्ञायगा |” और छा 
मेकाले ने उक्त घोषणा के समय कहा था कि, “सम्भव है कि 


११६ _ भारतीय शासन विधान _ 


हमारी शासनप्रणाली के अन्तर्गत भारतीय जनता इतनी विकसित 
हो जाय कि वह हमारी प्रणाली से भी अधिक अगसर हो जाय 
आर यूरोपीय ज्ञान विज्ञान के प्रकाश सें आकर भविष्य में यूरो- 
पीय शासनप्रणाली की मांग करे। में नहीं कह सकता कि बह 
दिन कब आयेगा, किन्तु में उस दिन के आगमन का विरोध 
करने अथवा उसमें बाघा डालने का प्रयत्न कभी नहीं करूँगा।” 
उक्त घोषणापत्र की उस घारा तथा छाड मेकाछे की उदात्त 
घोषणा को पूर्ति कहांतक हुई, इसका निर्णय एक दूसरे अँगरेज 
जान ब्राहट के मुख्र से सुनिये। १८४३ के चाटर के प्रसंग में 
पालमेण्ट में होनेवाले विवाद के अबसर पर ६ ज्ञन १८४३ को 
आाइट ने कहा, “१८३३ के घोषणापत्र से भारतोंय सभी पदों और 
नोकरियों के योग्य घोषित कर दिये गये थे, किन्तु पिछले २० 
वर्षा में एक सी मारतीय किसी भी ऐसे पद्‌ पर नहीं पहुंच सका, 
जिसपर वह उक्त घोषणापत्र के पहले नहीं पहुंच सकता था ।” 
१५ माच १६२१ को वायसराय को दिये गये आदेशपत्र में 
घोषणा की गयी थी, “ब्रिटिश पाल्मेण्ट की यह इच्छा है कि 
भारत में उत्तरोत्तर ऐसी शासनपद्धति का विकास किया जाय 
कि भारत ब्रिटिश साथ्राज्य के अन्तर्गत अन्य उपनिवेशों के पढों 
एवं अधिकारों के समान ही अपने पद्‌ एवं अधिकार का उपयोग 
कर सके ।” ओर इससे भी स्पष्ट घोषणा ६ फरवरी १६२ ; को, 
कुनाट के ड्यूक ने की, जब उन्होंने कहा कि, “वर्षो' से, बल्कि 
पीढ़ियों से, देशभक्त और राजभक्त भारतीय अपनी मात्भूमि के 
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लिये स्वराज्य का स्वप्न देख रहे हैं और आज हमारे साम्राज्य 
के अन्तर्गत इस स्वराज्य का प्रारम्भ हो रहा है, और इसके अनु- 
सार उन्हें सबसे विस्दृत एवं यथेष्ठ सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं 
जिनके द्वारा वे अन्य उपनिवेशों के समान ही अधिकारों का 
उपयोग कर सकगे।” क्‍ 
मि० विन्स्टन चचिल भारत के सदा से विरोधी रहे हें, 
किन्तु उन्होंने भी १६२१ में साम्राज्य परिषद सें कहा “हमारे 
कार्यो ओर सम्मेछनों सें भारत एक भागीदार की भांति झा रहा 
है । हम भारत के क्षृणी हैं ओर हम विश्वास के साथ उस दिन 
: की प्रतीक्षा में हैं जब भारत सरकार ओर भारतीय जनता पूर्ण 
ओपनिवेशिक पढद्‌ प्राप्त करंगे ।” 
नेहरू रिपोट के पहके तक ओर उसके ढ्वारा भी औपनिवेशिक 
स्वराज्य ही भारत की मांग रही है ओर ब्रिटिशं सरकार द्वारा 
उसकी इतनी बार घोषणाएं हुईं, अतः उनकी. पूर्ति हुई होती तो 
ब्रिटेन के प्रति भारत की जेसी भावना उत्तरोत्तर होती गयी, वह न हुई द 
होती और दोनों देशों का सम्बन्ध अपेक्षाकृत अधिक सद्भावना- 
पूर्ण हुआ होवा, किन्तु ओपनिवेशिक स्व॒राज्यसम्बन्धी ब्रिटिश 
सरकार को घोषणाओं का कहांतक पाछन किया गया, इसपर 
अख्यात विज्ञानवेचा डा० बेरीडेड कीथ ने अपना मत देते हुए 
लिखा है कि, “स्वायत्त शासन प्रणाढी तथा ओवपनिवेशिक पद्‌ - इन 
दोनों में अन्तर निकालने का आजकल फेशन चल पड़ा है । कहद्दा 
ब्राता है कि स्वायत्त शासन प्रणाल़ी के अन्तर्गत, केवछ आप्तरिक 
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. मामलों में स्वाधीनता रहती है, वेदेशिक मामलों में नहीं। बेदे- 
शिक् मामछों का प्रश्न बाद को उठा ओर १६१७ की घोषणा 
करनेवालों के दृष्टिकोण में यह बात नहीं थी। किन्तु यह मत 
मान्य नहीं हो सकता। १६१७ ई० की घोषणा तक किसी भी 
प्रसंग में स्वायत्त शासन त्रणाढ़ी और ओपनिवेशिक पद में 
किसी प्रकार के भेद की बात नहीं कही गयी | “औपनिवेशिक पद' 
शब्द का उन दिनों प्रयोग नहीं किया जाता था, किन्तु उप- 
निवेशों में स्थापित शासन पद्धति विशेष से ही उसका तात्पर्य 
सममा जाता था; और यह शासन पद्धति स्वायत्त शासन का 
उपयोग करनेवाले उन उपनिवेशों में स्थापित हुई जिन्होंने १६०७ 
में अपने ओप निवेशिर सम्मेलन में ओपनिवेशिक पद की सर्ज्ञा 
की घोषणा की। १६९५६ हई० में जब ब्रिटेन ने राष्ट्र संघ की 
सदध्यता के लिये उपनिवेशों के अधिकार की मांग की तब उसने 
भारत की भी सदस्यता की मांग की ओर बचन देनेवालों की 
सच्चाई का बचन देनेवालों के काया से बढ़कर ओर क्या प्रमाण 
हो सकता है ९ इन तथ्यों के होते हुए १६१७ की घोषणा के 
वास्तविक अथ में कोई सन्देह नहीं रह जाता ।” क्‍ 
इस प्रकार डा० कीथ के अनुसार १६१७ की सरकारी घोषणा 
का अथ भारत के लिये ओपनिवेशिक स्वराज्य था। किन्तु क्या 
ऐसा हुआ ९ १६१६ का शासन विधान कया इसका साक्षी है ९ 
छाड रीडिंग (१६२४) की शासन परिषद के गृह सचिव सर मैठुकम 
देली ने स्वायत्त शासनः तथा “ओपनिवेशिक पद” में जमीन 
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आसमान का अन्तर बताया । इस बातको छेकर भारी मतभेंद्‌ 
उठ खड़ा हुआ। ओर ब्रिटिश सरकार को बार-बार इसका 
स्पष्टीकरण करना पड़ा। २ जुलाई १६२८ को तत्कालीन ब्रिटिश 
प्रधान मंत्री रामजे मेकडोनढड ने वक्तव्य देते हुए कहा :-- 

“में आशा .करता हूं कि छुछ वर्षा में नहीं, बढ्कि कुछ 
महीनों में ही राष्ट्रमण्डल के साथ एक ओर “डपनिवेश/ संयुक्त हो 
जायगा। यह भिन्न जाति का उपनिवेश होगा ओर इसे साम्रा- 
ज्यान्तर्गत रहते हुए आत्म-सम्मान प्राप्त होगा। में भारत के. 
प्रसंग में कह रहा हूं ।” 

_ प्रथम गोलमेज परिषद्‌ की समाप्ति के अवसर पर भी उन्हीं 
प्रधान मंत्री द्वारा घोषणा की गयी थी कि :-- द 

“मुझे; विश्वास है; और मेरी प्रार्थना है कि हमारे ओर आपके 
पारस्परिक प्रयास के फछ-स्वरूप भारत अपना अभीपष्सित पदू-- 
ओपनिवेशिक स्वराज्य एवं तद्विषयक स्वायत्त शासनग्रणाली, 
उत्तरदायित्व, कठिन्नाइयां एवं गोरब तथा सम्मान प्राप्त करेगा ।” 

३१ अक्टूबर १६३१ को तत्कालीन वायसराय छाडे इरविन 
ने घोषणा. करते हुए इप्त आश्वापन को दुहराया था कि-- 
“सम्राट की सरकार की ओर से बार-बार यद्द घोषणाएँ की गयी 
हैं कि समयानुसार भारत साम्राज्यान्तर्गत अन्य उपनिवेशों के 
साथ समानाधिकार, पद्‌ एवं अधिकार के साथ भागीदार के 
: रूप में अपना स्थान गृहण करेगा। में यह भी साधिकार घोषणा 
करता हूं कि १६१६ के शासन विधान में सन्निद्ित १६१९७ को 


१२० क्‍ भारतीय शासन विधान 


घोषणा का अथ भारत के लिये स्वाभाविक रूप में विकसित 
आओपनिवेशिक पद है ।” 

इन घोषणाओं के पश्चात्‌ अब वास्तविक स्थिति देखिये। कुछ 
ही महीनों में नहीं, कुछ ही वर्षा में भी भारत ओपनिवेशिक पद 
आप्त नहीं कर सका । १६३४ के शासन विधान में जानबूककर 
डक्त शब्द का प्रयोग तक नहीं किया गया। पूर्ण सतकंता रखी 
गयी कि भूछकर भी उसका प्रयोग नहीं हो। इस स्थिति की 
कठु आलोचना करते हुए सजदूरदल के प्रमुख नेता जाज्न लेन्सब री 
ने, संयुक्त प्रवर समिति की रिपोर्ट पर पाल्मेण्ट में होनेवाले 
विवाद के सिलसिले में कहा था कि : - 

“में हाउस आब कामनन्‍्स को भारत के सम्बन्ध में चुनौती 
देता हूं। तुमने वायसराय, युवराज ओर कनाट के ड्यूक को. 
भारत में इस सन्देश के साथ भेजा कि उसे स्वराज्य मिल 
जायगा, तुमने वादा किया कि उस्ते स्वायत्त शासन का अधिकार 
दे दिया जायगा। किन्तु तुम्हारे वंतमान प्रस्तावों का तो यह 
लह श्य नहीं है, इनसे भारतीयों को अपने देश के शासन का 
अधिकार नहीं मिलता | भारत के ३० करोड़ निवासियों को तुमसे 
यह जानने का. अधिकार है कि तुम उन्हें अपना शासन करने का 
अधिकार देना चाहते हो या नहीं ९” 

.. ओर ब्रिटेन उत्तर नहीं दे सकता था। १६३४ के शासन 
विधान में इसका उत्तर नहीं था, छन्सबरी की चुनोतो का सम्राट 
की सरकार के पास्र कोई उत्तर नहीं था। मारतीय वधानिक 
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सुधार के छिये गठित संयुक्त समिति की रियोट में जो सुझाव 
६ यष्ठ ६ ८ ) दिये गये थे, उनकी तकशेली से ही स्पष्ट हो जाता 
था कि ब्रिटेन शने: शनेः, भारतीयों को योग्यता विकसित होने 
के साथ-साथ, थोड़े-थोढ़े शासन-सम्बन्धी अधिकार देवा चाहता 
था। कनाडा; आस्ट्रेलिया, नन्‍्यूजोलंड तथा दक्षिण अफ्रोका के 
घद्‌ के योग्य वह भारत को नहीं समझता था । 

. तो औपनिवेशिक पद--अथवा स्वराज्य--का अथ क्या है. 
जिसे भारत को प्रदान करने में ब्रिटेन संकुचित था? छाडे 
बोनर छा ने १६१७ में ओपनिवेशिक पद्‌ एवं तत्सम्बन्धी उत्तर- 
दइॉयित्वों एवं अधिकारों की व्याख्या की थी। उन्होंने कहां था: - 

“ओप निवेशिक पद्‌ की मूलभित्ति क्‍या है ९--मूलभित्ति यह 
है कि उपनिषेशों को स्व-भाग्य निर्णय का अधिकार हो । अपनी 
सेना पर उनका पूर्ण श्रभुत्व हो ओर साम्राज्य की रक्षा के लिये 
बे चाहे उसका उपयोग कर या न करं। यदि कनाडा ओर 
आर्ट लिया के उपनिवेश कल साम्राज्य से प्थक होकर अपना 
सम्बन्ध विच्छेद करना चाहें तो उन्हें बलात्‌ साम्राज्यान्तर्गत 
रखने के लिये वाध्य नहीं किया जासकता ।” 

: १६२६ में होनेवाली स्राम्नाज्य परिषद्‌ की अन्तर-साम्राज्य 
समिति ने उपनिवेशों की स्थिति एवं साम्राज्य के खाथ उनके 
सम्बन्ध एवं उत्त रदायित्वों के विषय में यह निष्कषे घोषित 
क्रिया था :-- द | 

5 ४उपनिवेश साम्राज्यान्तर्गत स्वतंत्र देश छहें। वे अपने 
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आन्तरिक अथवा वेदेशिक मामलों में एक दूसरे के आश्रित 
नहीं। वे जब चाहें साम्राज्य से सम्बन्ध विच्छेद कर सकते 
हैं--ऐसा करने को उन्हें पूर्ण स्वाधीनता है |” 

इस स्विति में ब्रिटेन भारत के लिये उक्त पद की घोषणा दो 
करता था, किन्तु वह पद्‌ उसे वह देना नहीं चाहता था। 

ओर देना इश्लिये नहीं चाहता था कि १६२९१, २३ और रह 
को साम्राज्य परिषदों में ओपनिवेशिक पद की मर्यादा ओर अधि- 
कारों का जो विश्लेषण किया गया और उनके आधार पर १६३० 
में होनेवाली उक्त परिषद ने जो निर्णय किये, उनके अनुसार 
उपनिवेशों की प्राय: पूर्ण स्वतंत्र देशों को-सी स्थिति हो गयी । १६३६ 
के प्रख्यात वेघ्ट मिनिस्टर स्टेल्य,ट (विधान) में उक्त स्थिति के आधार 
पर विधानव्यवस्था कर दी गयी । भारत उक्त विधान के अन्त- 
गंत आता है या नहीं, यह उन दिनों का अत्यन्त विवादगस्त 
विषय हो चला था, किन्तु ब्रिटेन अनेक घोषणाओं के पश्चात्‌ 
. भी भारत को ओपनिवेशिक पद स्वेच्छापूवंक कभी प्रदान नहीं करना 
चाहता था। भारत की स्वाधीनता में उसे अपने पूर्वी साम्राज्यवादी 
स्वार्था के लिये सदा ही खतरा दिखायी पड़ता था और ब्रिटेन 
न तो अपने साम्राज्यवाद का अन्त करना चाहता था, न भारत 
को स्वाधीनता ही उसे अभीष्ट थी। अनेक बार ब्रिठिश राज- 
नीतिज्लों ने ब्रिटिश साम्राज्य के छिये भारत की महिमा बतायी 
थी ओर न केवलछ राजनीतिक, बल्कि आयिक हितों की सुरक्षा की 
दृष्टि से भी उसे भारत की स्वाधीनता अभीष्ठ नहीं थी। अन्‍्तर्रा- 
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ट्रीय मामलों में अनेक वार ब्रिटेन की वेदेशिक नीति का संचालन 
इसी दृष्टिकोण से हुआ है। इस्टइण्डिया कम्पनी के समय से 
लेकर १६४७ के भारतीय स्वाधीनता कानून के समय तक भारत 
के सम्बन्ध में ब्रिटन की यही मनोवृत्ति ओर यही नीति बनी रही | 
अँगरेज राजनीतिज्ञ एच० एन० ब्रल्सफोड ने ठीक ही छिखा था-- 
८भारत के सम्बन्ध में ईस्टइण्डिया कम्पनी के अन्त से लेकर 
अबतक वही स्थिति बनी हुई है--भारत अब भी लून्दन शहर का 
एक अंचल बना हुआ है ।” 


जालया अध्याय 
भारतोय स्वाधीनता का कानून 


छाड माउण्टबेटेन ने जो योजना उपस्थित की थी और जिस 

पर कांगू स तथा छीग दोनों की स्वीकृति प्राप्त द्वो चुकी थी, उसे 
कानूनी स्वरूप एवं मान्यता प्रदान करने के लिये ब्रिटिश पार्ल्मेण्ट 
में 'भारतीय स्वाधीनता कानून” के सास से एक विधेयक उपस्थित 
किया गया। भारत के वैधानिक इतिहास्र में उक्त कानून का 
सर्वाधिक महत्व है। उक्त कानून में मात्र २० धाराएं हैं, किन्तु 
उन्हीं २० धाराओं में ४० करोड़ नागरिकों के भाग्य का निर्णय 
कर दिया गया है। इसके द्वारा भारत दो स्वतंत्र उपनिवेशों में 
विभक्त हो गया। छक्त कानून की प्रथम धारा द्वारा निश्चित कर 
दिया गया कि १६ अगस्त १६४७ को भारत में भारत और 
पाकिस्तान नामक दो स्वाधीन उपनिवेश बन जायेंगे। दूसरी 
धारा में पाकिस्तान के अन्तर्गत पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिन्‍्ध 
ओर ब्रिदिश बलूचिस्तान के रखने की व्यवस्था की गयी और 
सीमाग्रान्त को तह्बिषयक स्वभाग्य-निर्णय का अधिकार दिया 
गया। तीसरी ओर चौथी धाराओं द्वारा बंगाल और पंजाब भ्रान्वों 
के विघटन एवं नये प्रान्तों के रूप में उनके पुनर्गठन का उल्लेख 

है। पांचवीं धारा के अनुसार उक्त दोनों राध्ष्यों के लिये प्रथक्र 
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पृथक गवनर जेमरछों की नियुक्ति की व्यवस्था की गयी। छूटी 
धारा के अनुसार पूर्ण स्वतंत्र व्यवस्थापिका परिषदों का जल्टेख 
हे जिसमें कहा गया है कि उनके द्वारा निमित किसी भी व्यवस्था 
का इस आधार पर अवध नहीं ठहराया जासकता कि वह ब्रिटिश 
पालेमेण्ट को किसी भी व्यवस्था से असंगत हे। उक्त परिषदों 
को पालमेण्ट द्वारा निर्मित व्यवस्थाओं को रह करने का भी 
अधिकार प्रदान किया गया। -प्लातवीं घारा द्वारा ब्रिटिश सर- 
कार ने उन प्रदेशों के शासनसम्पन्धी उत्तरदायित्वों से अपनेको 
मुक्त कर लिया जो उसके शासनाघोन थे। इसी घारा के अनु- 
सार ब्रिटिश सरकार ने देशी राष््यों के साथ भो अपना समस्त 
सम्बन्ध विच्छेद कर छिया । इसीके अनुसार ब्रिटेन के शासक 
की “भारत सम्राट' की पदवी भी हटा दी गयी। आठवींधारा के 
अनुसार विधान परिषदों द्वारा विधान प्रस्तुत होने के पूतत १६३५ 
फे भारतोय शासनविधान की घाराओं के अनुसार काय करने 
का अधिकार प्रदान किया गया। इस प्रकार भारतोय स्वाधी- 
नता कानून के अनुसार जिन दो राज्यों का गठन हुआ उनको 
विधानपरिषदों ने दो रूपों में काम करना शुरू किया। व्यवस्था- 
पिका परिषद के रूप में ओर विधान निर्माण के छिये विधान 
परिषद के रूप में। १५ अगस्त १६४७ से २६ जनवरी १६४० 
तक उक्त व्यवस्थाओं के अलुसार कार्य होता रहा। इस बीच में 
विधानपरिषद ने नया संविधान निर्मित किया और २६ जनकरी: 
१६४० को इसे कार्यान्वित किया गया। इसीके अलुसार भारत. 
सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन लोकझतंत्रात्मक गणराज्य घोषित:किया गया । 


आठवाँ अध्याय _ 
भारतीय संविधान सभा 


राष्ट्र की सबोत्तम विधान-व्यवस्था के सम्बन्ध में अब्राहम 
लिक्कन ने १६ नवम्बर १८६३ को, ग्हयुद्ध में प्राणोत्सर्ग करनेवाले 
शहीदों के स्मारक निर्माण के प्रसंग में कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण 
किया था, जिल्‍्हें बाद को ऐतिहासिक महत्व प्राप्त हो गया। लिक्न 
ने आदशे विधान-व्यवस्था बताते हुए कहा था, “जनता के लिये, 
जनता द्वारा, जनता का शासन ।” जनता अपने लिये, अपने 
द्वारा ही, अपने शासन विधान की व्यवस्था करे, यही वास्तविक 
गणराज्य दे । 

ओर जब कभी, किसी भी देश में शासनसत्ता ने निरंकुशताओं 
का परिचय दिया ओर जनता तस्त हुईं, तभी उसने अपनी संग- 
ठित शक्ति द्वारा शासकों को अपने अधिकारों के लिये बिवश 
किया है। इ“गलेण्ड के राज्ञा चादखे प्रथम ( १६४: ) को जनता 
के असनन्‍्तोष ने ही फॉँसी के तख्ते पर छटका दिया। क्रामवेल 
के अनुयायियों ने जनप्रतिनिधि परिषद्‌ द्वारा शासन व्यवस्थाओं 
का निर्माण कर जनता को सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया था। 
फिछाडे ह्फिया (अमेरिका ) की विधान-निर्मात्री प्रतिनिधि परिषद्‌ 
का उल्लेख विश्व के वेधानिक इतिहास के एक सुनहरे अध्याय का 
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डल्लेख है। फूान्स की राज्यक्रान्ति के पश्चात्‌ फान्सीसी विधान 
परिषद ने ही संसार को समानता, स्वाधीनता एवं बन्धुत्व के 
आदर्श का सन्देश दिया। ब्रिटिश रष्ट्रमण्डल के देशों ने भी 
विधान परिषदों द्वारा, स्वभाग्य-निर्णय के अविकार के आधार 
पर, अपने लिये विधान-व्यवस्थाएँ कों। १८६१ ई० में नेशनल 
आस्टू लियन कन्वेन्शन' सिडनी में हुआ था, जिसमें आटे लिया के 
४५ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था ओर उसी प्रतिनिधि परिषद 
ह्वारा स्व्रीकृत विधान व्यवस्था को तत्कालीन ब्रिटिश हपनिवेश 
सचिय चेम्बरलेन ने सम्राट की सरकार को ओर से स्वीकार किया 
था। दक्षिण अफिकरा ने भो १६०८ ई० में ऐसा ही किया और 
उसको प्रतिनिधि-परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत विधान व्यवस्था को 
इग्लेंड ने १६०६ ई० में स्वीकार किया। वर्तमान खतंत्र आयदेंण्ड 
के विधांन का निर्माण भी इसी प्रकार हुआ और उद्वी 
विधान के आधार पर ब्रिटेन को उसके साथ सन्धि करनी 
यड़ी। प्रथम महासमर ( १६१४-१८ ) के दिनों में पराजित जर्मनी 
के सम्राट कसर के पछायन के पश्चात्‌ वहां की जनता ने विधान 
परिषद्‌ द्वारा नवीन शासनविधान की रचना की थी | 

इस प्रकार यूरोप तथा अप्रेरिका ने विधानपरिषद द्वारा 
विधान निर्माण को दिशा में सफल प्रयोग किये हैं। शासन 
सत्ता जब सवंथा निरंकुश हो जाय और उसके द्वारा प्रचलित 
शासन-व्यवध्था को जनता परिवतित करना चाहे तो विधान- 
परिषद्‌ के अतिरिक्त अन्य कोई छुगप्त एवं सब के लिये सर्वाधिक 
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न्‍्तोषप्रद साधन नहीं हे | ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत भारतीय 
महत्वाक्रांक्षओओं की पूति को अश्वम्भव देखते हुए इसींडिये भार- 
तीय जनता के प्रतिनिधियों ने विधानपरिषद द्वारा भारत के हिये 
विधान-निर्माण के दावे को रखा। “जन निर्वाचित संब्रिधान 
सभा का विचार पहलेपहलछ सन्‌ १६२२ में महात्मा गाँधी करे 
दिसाग में आया था। उन्होंने लिखा था, “स्राज्य ब्रिटिश 
पाल्मेण्ट द्वारा बिना मूल्य दिया हुआ डपद्दार नहीं होगा. यह 
भारत के पूर्ण आत्म-प्रकाश की घोषणा ट्लोगी । यह ठीक है कि 
इसका प्रकाशन पालमेण्ट के एक अधिनियम द्वारा द्वोगा, परस्तु 
वह भारत की घोषित अभिराषा की शिष्ट स्वीकृतिमात्र होगी, 
जैसा कि दक्षिण अफिकन-संघ के मामले में हुआ था |” विधान 
परिषद्‌ की कह्पना गाँधीजी के मस्तिष्क में बहुत पहले ही आयी 
थी, तथापि १६३६५ से पूत्र तक भारतीय राष्ट्रीय कांगस ने इस 
विधार को गम्भीरतापूवक ओर अधिकृत रूप में नहीं अपनाया 
था। १६३६ में कांग स का अधिवेशन फजपुर में हुआ। उसमें 
सब सम्मति से एक श्रस्ताव पास किया गया जिसमें स्पष्टतः कहा 


गया कि भारत के लिये तबतक किसी वास्तविक लोकतंत्रात्मक 
विधान को रचना नहीं हो सकती जबतक कि बाछिग मताधिकार 
द्वारा उसके ही प्रतिनिधियों द्वारा विधान भिर्माण न हो। इसके 
पश्चात्‌ १६३५ के शासनविधान के अनुसार ज्ञो साधारण निर्वाचन 
हुए, उनमें निर्वाचित व्यवस्थापकों का एक सम्मेछन १६३७ ई० में 
दिल्ली में हुआ । उस सम्मेलन में व्यवस्थापकों ने कांग स॒ के निम्न . 
अपरिवतनीय लक्ष्य की शपथ ग्रहण की 
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“यह सम्मेलन भारत की राजनीतिक अथवा राजनीतिक 
रूपरेखा के सम्बन्ध में किसी भी बाहरी शक्ति अथवा अधिकारी 
के निदेश करने के अधिकार को स्वीकार न करने की घोषणा 
करता है। भारतीय जनता एकमात्र अपने द्वारा निमित उस _ 
वधानिक रूपरेल्ला को अंगीकार करेगी जो भारत के एक राष्ट्र के 
रूप से निर्मित दो और जिसके द्वारा उसकी आशाओं एवं आकां- 
क्षाओं को पूर्ति एवं विकाख का उसे अवसर प्राप्त हो सके [?.... 
का समथंक है जिसमें समस्त जनता को सामूहिक रूप में सत्ता 
हस्तान्तरित कर दी जाय ओर ऐसे छोकतंत्रात्मक राज्य का गठन 
_ बालिग मताधिकार के आधार पर गठित विधानपरिषद द्वारा 
भारतीयों द्वारा ही स्रम्भव है। उसे ही देश के विधान की 
अन्तिम रूपरेखा के निर्माण का अधिकार है।” 

जनवरी १६३८ में पंडित जवाहरछाह नेहरू ने छिखा था, 
“राष्ट्रीय कांग्रेस का छक्ष्य स्वतंत्रता और छोकतंत्रात्मक राज्य की 
स्थापना हे। उस्रकी मांग है कि स्वतंत्र भारत का संविधान, 
बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर 
निर्वाचित संविधान सभा द्वारा बनाया जाय | छोकतंत्र का मार्ग 
यही दै। ओर क्रान्ति के अतिरिक्त अन्य कोई उपाय नहीं जिससे 
आवश्यक परिणाम निकल सके। इस प्रकार निर्वाचित सभा 
समस्त जनता की प्रतिनिधि होगी और उस्तकी रुचि छोटे-छोटे 
समूद्दों को प्रभावित करनेवाले तुच्छ साम्प्रदायिक प्रश्नों की अपेक्षा 

6. 
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सर्वसाधारण की आर्थिक और सामाजिक समस्याओं में अधिक 
होगी इस प्रकार यह बिना विशेष कठिनाई के साम्प्रदायिक तथा 
इसी प्रकार की अन्य समस्याओं को हल कर लेगी ।” 

भारतीय नेताओं द्वारा प्रस्तावित विधानपरिषद्‌ का ब्रिटिश 
सरकार बराबर विरोध करती रही; क्यों कि वह वास्तव में भार- 
तीयों के द्वाथ में वास्तविक शासनसूत्र सॉपना नहीं चाहती थी । 
उसने इस प्रकार की घोषणाएँ वराबर क्री ओर सदा ही उसने 
भारत में स्वायत्त शासन, उत्तरदायी शासन तथा ओपनिवेशिक 
स्व॒राज्य तक के आश्वासन दिये किन्तु उसकी घोषणाएँ यथाथ से 
क्रितनी दूर थीं, इसका विवेचन पहले किया जाचुका है। अतः 
ब्रिटिश सरकार जबतक देश के लोकमत के अपरिहाय अनुरोधों 
तथा अच्तर्राट्रीय परिस्थितियों से सबंथा विवशता की स्थिति में 
न आज्ञाय, तवबतक वह अपनी घोषणाओं को कार्यान्वित नहीं 
करना चाहती थी। ढितीय महायुद्ध में त्रिटिश साम्राज्य तथा 
उम्रके साम्राज्यवादी हितों को गहरा धक्का छगा था ओर पूूं में 
. उसका साम्राज्य वस्तुतः ध्वस्त हो चछा था, अतः जोकुछ भी 
रक्षित किया जासके, उसे ही लेकर अब वह भारतीयों को सत्ता 
हस्तान्तरित कर देने के लिये उद्यत हो गयी। उधर मुसलिम 
जनता की पाकिस्तान की मांग थी, अतः ब्रिटिश कूटनी तिज्ञों ने 
यह भी सोचा कि भारत जब स्वाधीन होने ही जारहा है तब 
अधिक-से-अधिक जो छाभ किया जासकता हो, वद्द मुसलिम 
जनता को सल्तुष्ट करके उठा लिया जाय। क्रिप्स योजना में 


भारतीय संविधान समा १३१ 


अंगरेजों का वह मनोभाव स्पष्ट होता था ओर इसी उह श्य से 
उस्तमें विधानपरिषद की मांग को भी खीकार कर लिया गया । 
उसकी विफलता के पश्चात्‌ १५ मार्च १६४६ को मजदूरदल के 
प्रधान्न मंत्री मि० एटलछी ने कामनसभा में घोषणा की :-- 

“भारत ४० करोड़ व्यक्तियों का राष्ट्र है, वह दो बार अपनी 
सन्तानों को स्वतंत्रता पर मर मिटने के लिये भेज चुका है। वह 
यदि अंपने भविष्य का निर्माण स्वयं करने की स्वतंत्रता का दावा 
करता है तो इसमें आश्वय की क्या बात है। वतमान शासन के 
स्थान पर कोन-सी शासनग्रणाछी प्रतिष्ठित की जाय, यह निर्णय 
करना भारत का काम है, परन्तु दमारी इच्छा हे कि इस निर्णय 
पर पहुंचने के लिये तुरन्त ही आवश्यक व्यवस्था करने में हम 
भारत के सहायक हों।” 

इस घोषणा में निहित भाव के अनुसार ब्रिटिश मंत्रि-अ्ति- 
निधि-मण्डल द्वारा प्रस्तावित सुझावों की १८ से लेकर २१ धाराओं 
तक के आधार पर भारतीय विधानपरिषद्‌ का गठन कतिपय 
प्रतिवन्धों के साथ किया गया। डक्त धाराओं की प्रमुख बातें 
यह थीं : -- 

“नवीन वेधानिक रूपरेखा के निर्माण के हेतु जिस प्रतिनिधि 
परिषद के गठन की आवश्यकता है उसके लिये स्वप्रधान विचार- 
णीय विषय यह दै कि उसका गठन इस प्रकार किया जाय कि 
देश की विशारू आबादी का अधिक-से-अधिक प्रतिनिधित्व उसमें 
होसके। वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचन स्पष्टतः सर्वाधिक 
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सन्‍्तोषजनक होग।, किन्तु इसके अनुसार काय करने में विधान 
निर्माण में अत्यधिक विरूग्ब हो जायगा जो सबंथा अमान्य 
होगा । इसलिये इसके स्थान पर एकम्रात्र यद्दी उपाय है कि 
हाल ही में निर्वाचित होनेबालो प्रान्दीय व्यवस्थापिका परिषदों 
द्वारा विधानपरिषद के लिये निर्वाचन कर लिया ज्ञाय |”? 

“प्रत्येक प्रान्‍्व से, उसकी आबादी के अनुसार, मोटे तोर पर 
दूस छाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का चुनाव कर लिया 
जाय जो वयस्क मताधिकार के अभाव भें, उसके निक्टतम की 
व्यवस्था होगी ।”? 

“प्रान्तों को जितनी स्रीट्ट प्रदान की जायें, उनका बँटवारा 
आबादी के अनुपात में विभिन्न सम्प्रदायों के प्रतिनिधियों में 
कर दिया जाय ।” । 

४इच्छा है कि रियासतों को भी विधानपरिषद्‌ में अन्तिम 
रूपरेखा निश्चित करने के लिये समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया 
जाय ओर ब्रिटिश भारत की प्रणाठी के आधार पर गणना द्वारा; 
रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या ६३ से अधिक नहीं हो 
सकती। किन्तु उक्त प्रतिनिधियों के “चुनने” की प्रणाली परामर्श 
द्वारा निर्धारित की ज्ञायगी। प्रारम्भिक अवध्था में यह कार्य 
परामर्शकर्त्ीं समिति द्वारा किया जायगा ।”? 


विधानपरिषद को आलोचना-- 
इस प्रकार जिस विधानपरिषद्‌ के गठन का प्रश्ताव किया 


भारतीय संविधान सभा पा १३३ 


गया बह न तो वयस्क सताधिड्वार के आधार पर थी और न तो 
 अनता ने प्रद्यक्ष रूप में विधान-निर्माण के लिये उसके प्रतिनिधियों 
का निर्वाचत्न ही क्रिया था। हमारी यह संविधानसभा भरी 
अँगरेजों की देन ह्वी प्रमाणित हुई और इस आधार पर अनेक 
अंचलों में इसकी प्रणाी तथा इसकी क्षमता को लेकर आपत्तियाँ 
भी बठायीं गयीं। १६३७ के दिल्ली के व्यवस्थापक-सम्मेठन की 
शपथ की भी पूर्ति उक्त परिषद से नहीं हुईं। उसी सम्मेलन में 
यह भी कहा गया था कि, “भारतीय लोकमत के अनुसार १६३५ 
के शासनविधान का निर्माण भारतीय जनता की दासता बनाये 
रखने तथा उसके अनवरत शोषण के लिये ही किया गया है “ 
निर्वाचकों ने कांग्रेस के स्वतंत्रता के छक्ष्य तथा उसके द्वारा नये 
शासनविधान ( १६३५ ) की अस्तरीकृति पर अपनी मुहर छगा दी 
है। ओर उसने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि स्व॒तंत्र भारत का 
विधान संविधान सभा द्वारा ही बनाया जासकेगा।” किन्तु 
इस घोषणा की पूर्ति भी दक्त संविधान सभा द्वारा नहीं हुईं। जिस 
१६३४५ के शासनबिवान के सवंथा बहिष्कार की घोषणा. कांग्रेस 
ने बार-बार को थी, उसीके अनुसार संविधान सभा की अधिकाँश 
कायबाही करनी पड़ी । सी० एफ० स्ट्रांग ने 'माडन पोलिटिकल 
कन्स्टीव्य शनन्‍्स! ( ०१७४४ २0॥08| 00788/0पर/078 ) 
में छिखा है ;-- ः , क्‍ 

“फरवरी १६४७ में प्रधानमंत्री ने कामन्‍स सभा में ब्रिटिश 
सरकार का यह इरादा स्पष्ट कर दिया कि बहू जून १६४८ तक 
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उत्तरदायी भारतीयों को सत्ता हस्तान्तरित कर देगी | इस घोषणा 
के होते ही भारतीय नेता अपने मतभेदों के सम्बन्ध में समझौता 
करलेने के छहिये आतुर हो उठे और इसका यह सबथा अप्रव्याशित 
परिणाम हुआ कि वे पूर्ण स्वाघीनता के दावे को तिलांजडि देकर 
भारत ओर पाकिस्ता के रूप में दो उपनिवेशों में, ब्रिटिश राज- 
मुकुट के नीचे विभाजन के छिये तेयार हो गये। ब्रिटिश सरकार 
ने आवश्यक विधानव्यवस्था करदी ओर अगस्त १६४७ में दो 
उपनिवेश बन गये। अब तात्कालिक आवश्यकता इस बात की 
हुई कि इस प्रकार अप्रत्याशित भाव में जो दो उपनिवेश बन गये 
हैं, विधान के अभाव में, उनके लिये व्यवस्था किस प्रकार की 
जाय। उस्र समय केवल दो विधानपरिषद थीं--एक भारतीय 
संविधानसभा तथा दूसरी मुसलमानों द्वारा गठित अपनी प्रथक 
विधानपरिषद्‌ । इस्र कठिनाई का निराकरण, आवश्यक संशो- 
धनों के बाद, १६३४ के शासनविधान को अपनाकर, कर ठिया 
गया। यही दोनों उपनिवेशों का मूल-भूत शासनविधान माना 
गया और इसी ने दोनों विधानपरिषदों को पालसेण्ट का दर्जा 
प्रदान किया ।” 

. इस प्रकार हम देखते हैं कि विधान-परिषद-सम्बन्धी कांग्र स 
, की जो घोषणाएं थीं, उनके अनुसार भारतीय संविधानसभा का 
गठन नहीं हुआ । ओर गठन नहीं हुआ, इतना डी नहीं; हमतो 
देखते हैं कि जिस १६३४५ के शासनविधान को हमने दासता ओर 
शोषण का स्लाधन बताया था, उच्चीको आधार मानकर संविधान 
सभा ने अपना विधान निर्माण किया । 


भारतोय संविधान सभा १३५ 


उक्त आरोप हैं जो भारतीय संविधानसभा के गठन की 
प्रणाली, काये करने की शेल्ली, उसकी क्षमता तथा उसके परिणामों 
पर लगाये जाते हैं | किन्तु वास्तविकता यह है कि जिन स्थितियों 
में भारतीय संविधानसभा का गठन हुआ; ओर देशके एक 
महत्वपूर्ण भाग एवं सम्प्रदाय के विरोध के होते हुए, उनमें वयस्क 
मताधिकार के अनुसार विधान परिषद॒का निर्वाचन न देवल 
विलम्ब का कारण होता, बल्कि परिस्थितियों को देखते हुए डसकी 
व्यवहारिकता भी सन्देह एवं दिवाद से परे नहीं थी। संविधान 
सभा ब्रिटिश सरकार की देन इस अथ में है, ओर इस कारण 
से कि, भारत ने किसी रक्तरंजित क्रान्ति द्वारा नहीं, शान्तिपूर्ण 
प्रणाली से सत्ता प्राप्त की है। फिर भी एकमात्र वेधानिक दृष्टि 
से विचार करने पर भारतीय संविधान सभा की वेधानिक स्थिति 
एवं क्षमता-सम्बन्धी जो आलोचनाएँ की जाती हैं, वे स्वंधा 
निराधार नहीं । एक लेखक ने इस विषय पर अपना मल्तव्य 
अत्यन्त जोरदार शब्दों में व्यक्त करते हुए कहा है :-- 
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संविधान सभा- . 

१६ जून १६४६ की घोषणा के पश्चात्‌ भारतीय संविधान सभा 
के छिये प्रतिनिधियों का निर्वाचन ग्रान्तीय व्यवस्थापिका परि- 
षदों ने किया। जूलाई १६४६ तक निर्बाचन का कारय सम्पन्न 
हो गया। निर्वाचन परिणाम के अनुसार कुछ ३८६ सीटों में से 
कांग्रेस को २०५, मुखलिम छीग को ३, ख्वतंत्र उम्मेदवारों को 
१८ सीट मिलीं। इनमें ११ हिन्दू, ३ मुसलमान ओर ४ सिख 
थे। बाद को जब मुसढूमानों ने अपनी प्रथक पाकिस्तानी विधान 
परिषद्‌ का निर्माण किया तब भारतीय संविधान सभा के कुछ 
३०८ सदस्य रहे। सभा की पहली बेठक ६ दिसम्बर १६०६ को 
हुई ओर अन्तिम २६ नवम्बर १६४६ को। विधान-निर्माण में 
इस प्रकार २ बषे ११ महीने और १८ दिन छगे। सभा के कुछ 
११ अधिवेशन हुए जिनमें लगभग ७,६३४ संशोधनों की सूचना 
मिली । वास्तविक संशोधनों की संख्या २,४७३ रही। वेधानिक 
सलाहकारों द्वारा प्रस्तावित विधान के मसविदे में २४३ धाराएँ 
आर १३ परिशिष्ट थे। ' मसबिदा समिति ने परिषद के सामने 
३१४ घाराएं तथा ८ परिशिष्ट उपस्थित किये। अल्तिम रूप से 
ख्ीकृत विधान में ३६५४ धाराएँ तथा ८ परिशिष्ट हैं। विधान 
परिषद के प्रति सारे देश में बड़ी उत्सुकता रही और देशभर से 
कितने ही दर्शक उसमें उपस्थित हुए। ऐसे दशकों की संझूया 
प्रायः ४५३,०० रही । विधाननिर्माण का कुछ व्यय ६३,६ ६५७२६ 
रुपये हुआ 
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संसार के दूसरे देशों के विधान-निर्मा ण-सम्बम्धी आँकड़े इस 
: श्रकार हैं :-- 


अमेरिका ७ धाराओं के लिये ४ महीने 
कनाडा १४७ धाराओं के लिये २ बे ४ मास 
आए्टेडिया १२८ धाराओं के लिये ६ वर्ष 


दक्षिण अफ्रीका १७३ धाराओं के लिये १ वर्ष 
लक्ष्य घोषणा--- 


विधान निर्माण का कार्यारम्भ करने के पूल संविधान सभा के 
समक्ष श्री जवाहरछाल नेहरू ने सभा तथा भावी विधान के 
लक्ष्यों को घोषणा करनेवाला एक प्रस्ताव उपस्थित किया। उछ 
प्रस्ताव काफी वाद्विवाद के पश्चात्‌ खीकृत हुआ । १३ दिसम्दर 
१६४७६ को वह प्रस्ताव उपस्थित किया गया था और २२० जनवरी 
१६४७ को सभा की उसपर स्वीकृति प्राप्त हुईं। वक्त प्रस्ताव में 
घोषित किया गया कि भारत को एक ऐसा छोकतंत्रात्मक राष्ट्र 
बनाना है :-- द 
“जिसमें सम्पूर्ण प्रभुत्वसम्पन्न खतन्त्र भारत की ओर इसके 
निर्माता भागों की तथा इसके शासन के अंगो' की शक्ति और 
अधिकार, जनता से प्राप्त होंगे, ओर क्‍ 
“जिसमें भारत के सब लछोगो' के छिये सामाजिक, आधिक 
ओर राजनतिक न्याय की, प्रतिष्ठा तथा अवसर की और विधि 
( कानून ) की दृष्टि में समानता की; विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, 
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धम, उपासना, आजीविका और काम की स्व॒तन्त्रता की, विधि 
( कानून ) तथा सावजनिक सतदाचार के अधीन रहते हुए, गारल्टी 
ओर निश्चित प्राप्ति करायी जायगी; और 

जिसमें अल्प संख्यको', अवुन्नतजन- जातियो' के ( कबायली ) 
क्षेत्रों और दलित तथा अन्य अनुन्नत वर्गों के छिये पर्याप्त परि- 
त्राण ( संरक्षण ) की व्यवस्था की जायगी; और 

जिंसमें छोकतन्त्र के प्रादेशिक क्षेत्र की एकता की, और भूमि; 
समुद्र तथा वायु में इसके सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न अधिकारों की, . 
न्याय ओर सभ्य राष्ट्रों के कानून के अनुसार रक्षा की जायगी; 
ओर यह प्राचीन देश संसार में अपना अधिकारपूर्ण तथा सम्मा- 
नित स्थान प्राप्त करता हुआ, संसार में शान्ति, वृद्धि तथा मानव 
कल्याण की उन्नति में स्वेच्छया अपना भाग प्रदान करेगा |” 

विविध समितियो' के प्रतिवेदनों ( रिपो्टों ) ने सांविधानिक 
प्रासाद के लिये ईंट ओर चुने का काम दिया था। ये समितियाँ 
थीं :---संघ शक्ति समिति, संघ संविधान समिति, प्रान्तिक संवि- 
धान समिति, अल्पसंख्यक वर्ग तथा मोछिक अधिकार मन्त्रणा 
समिति, मुख्य आयुक्तों ( कमिश्नरों) ओर संघ तथा राज्यों 
में वित्तीय , आर्थिक ) सम्बन्धो' की समितियां, और जन-जाति 
क्षेत्र सन्‍्त्रणा समति (टाइबछ एरिया एडवाइजरी कमेटी )। 
परन्तु उसके अन्तिम रूप ओर आकार पर निश्चय लेखन समिति 
( डाफ्टिंग कमेटी ) ने किया था, उसके सभापति डा० अम्बेदकर 
थे। संविधान के छेखन में आठ मास तक श्रम करना पड़ा, और 


१४० भारतीय शासन विधान 


१७७७७७७७॥/एए////॥एएएश जन कवीन लव 
निलभप न न्ननव सका -कालप 


उसके पश्चात्‌ उसपर संविधान सभा ने खंडशः ( क्वाज बाई क्लाज़ ) 
विचार करके ओर उसपर जो आलोचना हुईं, उनको ध्यान में 
रखकर, उस में संशोधन कर दिये। 

२६ नवम्बर, १६४६ को संविधान सभा ने भारत की जनता 
की ओर से संविधान को, जो कि आज की स्वतन्त्रता का अधि- 
कारपत्र है, अंगीक्षक ओर अधिनियमित कर दिया ( कानून के 
रूए में पाख कर दिया )। इस प्रकार दो बे, ग्यारह मास और 
अठारह दिन के पश्चात्‌ जो संविधान तेयार हुआ, उसमें ३७५ 
अनुच्छेद ( घारायं ) ओर आठ सूचियाँ ( शिव्य छ ) हैं । 


राष्ट्रीय ध्वज--- 

संविधान सभा ने राष्ट्र को उसका राष्ट्रीयध्यज और चिन्ह भी 
प्रदान किये हैं। २९ जुलाई, १६५७ की सभा ने अशोक चक्रांकित 
तिरंगे को भारत का ध्वज अंगीकृत कर लिया। यह ध्वज जेसा 
कि पंडित जवाहरछार नेहरू ने कहा था, “किसी साम्राज्य का 
या साम्राज्यवाद का ध्वज नहीं, अपितु स्वतन्त्रता का ध्वज हे, 
केवछ हमारे लिये ही नहीं, अपितु जो भी इसे देखें, उन सभी 
की खतन्‍्त्रता का यह प्रतीक है ।” 

यह भी भारतीय परम्परा के अनुकूल ही हुआ कि खतन्‍्त्रता 
का यह प्रतीक संविधान सभा को भारतीय नारियों की ओर से 
श्रीमती हंसा मेहता ने भेंट किया ।_ (हमारा संविधान) भारत 
सरकार द्वारा प्रकाशित प्रृष्ठ ८-१०)। 


भारतीय संविधान 


नवाँ अध्याय 
संविधान का उद्द श्य 


भारतीय संविधान सभा द्वारा निमित भारतीय संविधान विगत 
श६ जनवरी १६४० से छामू किया गया है ओर इसके द्वारा अभी 
शासनतंत्र का संचालन होते बहुत ही सीमित दिन हुए हैं, अत 
कायरूप में विधान कसा उतरेगा, इसका निर्णय भविष्य के गर्भ 
में दै। किन्तु संविधान निश्चय ही उच्चाद्शों पर प्रतिष्ठित है और 
छोकोपयोगी भावनाओं द्वारा अनुप्रेरित है। अमेरिका के स्वर्गीय 
शट्टपति उड़ो विल्सन ने संविधान की कसोटी निर्धारित करते 
हुए कृहा था कि; “सांविधानिक शासन वह है, जिश्की शक्तियाँ 
जनता के हितों के अनुकूछ प्रयुक्त हों और बेयक्तिक स्वतंत्रता की 
_बक्षा करं।” और वास्तव में विधान स्वतः उतना अच्छा या 
बुरा नहीं हुआ करता जितना उसका उपयोग एवं प्रणाली | संवि- 
. धान सभा द्वारा नियुक्त संविधान लेखन समिति के अध्यक्ष 
डा० भीमराव अम्बेदकर ने, संविधान सभा के अन्तिम अधिवेशन 
सें कहा था कि, .ा 
“किसी बिधान का निर्माण किन आदर्शों' की प्रेरणा से हुआ है, 
और उसकी भाषा कितनी अजातंत्रात्मक - हैं, इसके आधार पर किसी 
विधान की सफलता निर्भर नहीं करती, बल्कि उसकी कसौटी यह है कि उसे 
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कार्यान्वित करनेत्राली कैसी अनुप्रेरक शक्तियाँ और मावनाएँ हैं । विधान 
न्वित करनेवाले इंसानदारी से कार्यान्वित नहीं करें, तो अच्छा-से-भन्छा 
विधान भी ब्यर्थ हो जाता है । परन्तु यदि विधान बुरा भी हों और उसे 
कार्यान्वित करनेवाले सदाशयता की प्रेरणा से उसे कार्यान्वित करते हों तो 
वह भी उपयोगी प्रमाणित हो जाता है। अतः विधान, की सफलता 
जनता तथा राजनीतिक दलों पर निर्भर करती है । सांबिधानिक उपायों 
द्वारा यदि उक्त दोनों शक्तियाँ अपने लक्ष्य पूर्ति की ओर अग्मसर होती हैं 
और क्रान्ति का आश्रय नहीं छेतीं, तो निश्चय ही हमारा संविधान सफल 
हीकर रहेगा । 


चाहे कितने भी अच्छे सिद्धान्तों पर आधारित हो, किन्तु यदि उसे कार्या- 


अतएव विधान की वास्तविक कसौटी--उसकी यथा अप्नि- 
परीक्षा तो उसके कुछ दिनों तक ,कार्यान्बित ट्लोनेपर ही होगी, 
किन्तु हमारी संविधान सभा ने जिस भारतीय संविधान का 
निर्माण किया है वह निश्चय द्वी उच्च भावना से प्रेरित एवं गण- 
तंत्र के अत्यन्त उच्च आदर्श पर प्रतिष्ठित है। हमारे विधान- 
निर्माताओं ने अमेरिका, ब्रिटेन; केनाडा, आस्ट लिया, दक्षिण 
अफीका, आयलेण्ड आदि अनेक देशों की विधान निद्चित व्यव- 
स्थाओं को, भारतीय स्थिति एवं परम्परा के अनुकूल होने पर 
भारतीय संविधान के लिये अपनाया है। उक्त देशों के संविध! 
की, कार्यानिवित होनेपर, कसोटी हो चकी है, अतः उनके अनुभवों 
से छाभान्वित होने की चेष्टा की गयी है । 
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मध्तावना 

भारत के संविधान की प्रश्तावना में कहा गया है :-- 

“हम, भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व-सम्पन् लौकतंत्रात्मक 
गणराज्य बनाने के लिये तथा उसके समस्त नागरिकों को : सामाजिक, आय्िक 
और राजनतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की 
छतंत्रता,, प्रतिष्षा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिये तथा उन 
'सबसें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित करनेवालली बन्धुता 
बढ़ाने के छिये दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आाज तारीख 
२६ नवम्बर १९४९ ३० ( मिती मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी, संवत्‌ दो हजार 
विक्रमी ) को एतदूद्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और 
आत्मार्पित करते हैं ।” 

इस प्रकार संविधान द्वारा 'भारत छोकतंत्रात्मक गणराज्य! है 
झोर “हम, भारत के छोगों” ने इस संविधान को अंगीकृत, 
अधिनियमित ओर आत्मार्पित किया है। इस प्रकार हमारा 
विधान जनता का, जनता द्वारा, जनता के हित के लिये है और 
इमारा राष्ट्र सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न है और लोकतंत्रात्मक गणराज्य 
है। दक्त प्रस्तावना द्वारा यह अन्तिम रूपेण घोषित कर दिया 
गया दे। उक्त प्रस्तावना अमेरिका के विधान पर आधारित है। 
उससें कहा गया है :-- 

“हम, अमेरिका के लोग, अधिकतर पूर्ण इकाई के निर्माण, न्याय की 
प्रतिष्ठा, गृह शान्ति का संरक्षण, पारस्परिक: सुरक्षा, सार्वजनिक कत्याण की. 

१० 
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उन्नति तथा खतः एवं भावी सन्‍तति के छिये खतंत्रता की मुख सविणाओं के। 
उपभोग करने की सुरक्षा प्राप्त करने के हेतु, इस वियरान को संयुक्त राष्ट्र 
अमेरिका के लिये अंगीकृत एवं अधिनियमित करते हैं ।” 

अमेरिका का विधान वहां के गृहयुद्धों के पश्चात्‌ बनाया 
गया था, अतः उसमें 'गृहशान्ति के संरक्षण” की बात गयी है-। 
हमारे विधान में स्वतंत्रता, 'समता' एवं “बन्धुत्व” शब्द फान्सीसी 
विधान से लिये गये हैं । ः 


लोकतंत्रात्मक विधान-- 


. हमारा संविधान गणतंत्रात्मक है, यद्यपि “गणतंत्र' ह्वर्य 
विवादग्रस्त शब्द है, सभी राजनीतिक विचारक एवं विचारधाराएँ 
इस शब्द की व्याख्या तथा इसमें निहित भावों पर एक मत नहीं 
हैं। पिछले दिनों तो मुसोलिनी के फासिस्टवाद तथा हिटलर 
के नास्थ्ीवाद के अग्रत्याशित अभ्युद्य के कारण गणतंत्र प्रायः 
बदनाम हो चछा था। लुई चतुदंश, विलियम प्रिन्स आव आरेज्ल, 
फ्‌डरिक महान जसे कतिपय शासकों तथा कतिपय विचारक गण- 
तंत्र के कट्टर विरोधी हो चुके हैं, किन्तु क्रामवेल, मिराबू, मैजिनी, 
गेरी वाल्डी, ग्लेडस्टन, माक्से, केनिन और विछोबी ज्से शासकों 
ओर बविचारकों ने गणतंत्र को ही आदर्श व्यवस्था माना है।. 
अमेरिका के वाशिंगटन तथा गणतंत्र की वेदी पर वलिदान होने- 
वाले अब्राहम लिकन ने भी गणतंत्र को आदर्श व्यवस्था माना _ 
दे। ढेनिन कहा करता था कि शासन व्यवस्था में प्रत्येक को--. 
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यहाँतक कि एक गृहपरिचारिका तक को हाथ बटाने की योग्यता . 
होनी चाहिये। पिछले दिनों मुसोढिनी और हिटलर गणतंत्र के 
घोर विरोधी थे। दिसम्बर १६२६ में मुसोलिनी ने कहा था-- 
“में ऐसी शासन व्यवस्था चाहता हूं जिसमें विरोध न हो-- 
विरोधी दल की हमें आवश्यकता भी नहीं है। इसके बाद मई, 

६२७ में उसने कहा कि--“हमने सम्पूर्ण बयस्क मताधिकार जेसी 
भण्डतापूर्ण व्यवस्था को सवंथा दफना दिया है।” और न्ात्सी- 
बादी जमन-युवक तो कहा करता था, “हम अपने रक्त से सोचते 
हैं, ओर स्वतंत्रता पर घृणा के साथ थुकते हैं।” 

. वो गणतंत्र के विरुद्ध इस प्रकार के मतों का कारण क्या है ९ 
सर फान्सिस गाल्टन ने छिखा हैं :-- क्‍ 

. “अभी डेढ़ सौ वर्ष पहले तक खेत और रंगीन जातियों की पाँच-चौथाई 
जनसंख्या दासता की खुला में बंधी रही है । कानून की दृष्टि में भलेही 
उन्हें खवाधीनता और समानता प्राप्त होगयी हो, किन्तु वास्तव में उनकी दशा 
दासों से अच्छी नहीं रही ।” 

प्लेटो और वाल्टेयर गणतंत्र के विरोधी हों, ऐसी बात नहीं 

किन्तु पिछली शताबिदियों में गणतंत्र।त्मक शासनप्रणालियाँ फली- 
भूत नहीं हो सकीं, अथवा कठुआलछोचना का विषय बनी रहीं, 
इसके कारण हैं। ओर कारणों का उल्लेख सर फान्सिस के दक्त 
वक्तव्य से हो जाता है! समान सुविधा न मिलने तथा राज- 
नीतिक एवं कानूनी समानता की घोषणा होनेपर भी आ्िक 
_अप्लुविधाओं एवं आर्थिक विपन्नताओं के कारण अशिक्षित नाग॑- 
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रिक अपने गणतंत्रात्मक अधिकारों का उपयोग ओर उपभोग नहीं 
कर सकता। इस्लीलिये प्लेटो के कथनानुसार :-- 


“उन पशुओं ( जनता ) का कुछ भी टीक नहीं कि कब वे भीषण भावें 
से उत्तेजित हो उठेगे और कब कोमल भावनाएं उन्हें नम्न बना देंगी। 
क्या कहकर उन्हें भड़काया और क्या कहकर उन्हें ठण्डा किया जासकता है, 
कुछमी निश्चित नहीं । जनता सर्देव मूर्ख ही रहेगी ।” 


इसी प्रकार का एक मन्तव्य वाल्टेयर ने भी व्यक्त करते 
हुए जनता को हिस)पशुओं से भी भीषणतर बताया है। उद्तकी 
दृष्टि में जनता बलों के समान होती है, उससे सिफ जुये में जोत- 
कर काम लिया जासकता हैं। जनता मूख होती है, वह कुछभी 
तके नहीं जानती, कोरे भावावेश में ही वह उत्तेजित होकर 
काय करती दे । 


एक आधुनिक लेखक राल्फ आडम्स क्रम ने अपनी पुस्तक 
( ॥'॥७ )९०॥४८७।४ ०| (७१।००)४॥५ ) में छिखा दे :-- 
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अर्थात्‌ --गणतंत्र अपने कार्यों' को पूरा कर चुका है । उसने समस्त मानव 
जाति को मतप्रायः करके पूर्ण निकम्मा बना डाला है। अब योग्य नेताओं 
की आवश्यकता नहीं रही । द द 
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अमेरिका के एक दूसरे लेखक एच० एल० मकेन ने गणतंत्रात्मक 
शासन प्रणाली की कटुतम आलोचनाएं की हैं। इन लेखकों का कहना यह 
है कि अशिक्षित जनता के भावावेश का अनुचित लाभ उठाकर कोई भी दुष्ट 
नेता अपना उल्लू सीधा करने लगता है और इस श्रकार सुविधावादी नेताओं 
द्वारा गठित शासनतत्र निर्बछ, सिद्धान्तहीन, पदलोछुप, दोषपूर्ण एवं अयोग्य 
बनजाता है। इस प्रकार की शासनप्रणाली में केवल दो अ्रकार के छोगों 
का अस्तिव्व पाया जाता है | एक तो वे हैं जिन्हें बजमूर्खों में ऐसे सिद्धान्तों 
का प्रचार करना पडता है जिनमें प्रचारकों की खयं॑ भी कोई आस्था नहीं 
होती; और दूसरे प्रकार के वे लोग हैं जो मूर्ख प्रचारकों की ऊचे आदर्श 
एवं सिद्धान्त की बातों को इस प्रकार सुनते हैं, जिनमें मानों उनका सच्चा 
विश्वास हो । इस प्रकार गणतन्र की सारी शासन-व्यवस्था ही छल, प्रपन्च 
और मिथ्या पर अवलम्बित है। तो क्या गणतंत्रात्मक राष्ट्र की राजनीति में 
कोई भला आदमी उतरे ही नहीं १--लेखक उत्तर देता है कि, में नहीं कहता 
कि कोई मलाआदसी उतरे ही नहीं, में तो सिर्फ यह कहता हूँ कि उसमें उतर 
जानेपर कोई भी भलाआदमी, भला बना नहीं रह सकता । इईमानदारों के 
लिये ऐसी प्रणाली असह्य है, इसमें केवल दुष्ट प्रकृति के घर्त ही सफलता 


हें 
| 


प्राप्त कर सकते हैं 


उपरोक्त समस्त कटु आलछोचनाओं की भित्ति जनता की 
अशिक्षा एवं उसका अज्ञान है। इसीलिये स्टुअट मिल ने कहद्दा 
है कि गणतंत्रात्मक शासनप्रणाछ्ली की सफलता के छिये नागरिकों 
की शिक्षा का कार्य सर्वप्रधान है। उक्त आलोचनाएँ सबंधा 
निस्तत्व हो जाती हैं, यदि जनता शिक्षित होकर अपने उत्तर- 
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दायित्वों का पाठन करना सीख जाये ओर कानूनी तथा राज- 
नीतिक अधिकारों के साथ ही उसे समान रूप से आर्थिक 
अधिकार एवं समान सामाजिक सुविधाएं प्राप्त हो जायें। “पूंजी- 
बाद के आधार पर बना हुआ कल का गणतंत्र आज यदि विफल 
हो चढछा तो समाजवाद के आधार पर जो गणतंत्र प्रतिष्ठित होगा 
उससें समानता, स्वाधीनता एवं बल्धुत्व के सिद्धान्त पूर्ण होंगे। 
राजनीतिक साम्य के साथ आधिक साम्य मिलकर आजका 
अधूरा गणतंत्र, कल पूर्णता प्राप्त करेगा ।? यह हमने १६३३ के 
अन्तिम दिनों में लिखा था। और आज जब हमने गणतंत्र की 
प्रतिष्ठा की दे, तब हमें उतकी सफलता के आधारों को भी हृढ़ 
करना होगी। ओर तभी भारतीय संविधान की ग्रस्तावना में 
उल्लिखित हमारे उद्देश्यों की पूति होगी। 


>०फी ७9०० 


. दसवां अध्याय 
संघ ओर उसका राज्य-द्षेत्र 


१. (१) भारत; अर्थात्‌ इण्डिया, राज्यों का संघ होगा | 
(२) उसके राज्य और राज्य-द्षेत्र प्रथम अनुसूची के भाग (क), (ब) 
ओर (ग) में उल्चिखित राज्य और उनके राज्य क्षेत्र होंगे। 
(३) भारत के राज्य-द्षेत्र में--(क) राज्यों के राज्यक्षेत्र प्रथप्त 
अलुसूची के भाग (घ) में उद्धिखित राज्य-स्षेत्र; तथा (ग) ऐसे 
अन्य राज्य-द्षेत्र जो अजित किये जायें, समाविष्ट होंगे। द 
. २. संसद, विधि द्वारा, ऐसे निबन्धनों और शर्तों' के साथ 
जिन्हे वह उचित समझे, संघर्मे नये राज्यों का प्रवेश या सापना 
कर सकेगी | 


३. संसद, विधि द्वारा -(क) किसी राज्य से उसका प्रदेश 
अलग ऋरके अथवा दो या अधिक राज्यों या राज्यों के भागों 
को मिलाकर अथवा किस्ली प्रदेश को किसी राज्य के भाग के 
साथ मिछाकर नया राज्य बना सकेगी; (ख) किसी राज्य का 
क्षेत्र बढ़ा सकेगी; (ग) किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी, (घ) 
किसी राज्य की सीमाओं को बदल सकेगी; (ड) किसी राज्य के 
नासको बदछ सकेगी | द द 
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परन्तु इस प्रयोजन के लिये कोई विधेयक राष्ट्रपति की सिपा- 
रिस बिना, तथा जहाँ विधेयक में अन्तविष्ट श्रस्थापना का प्रभाव 
प्रथम अनुसूची के भाग (क) या भाग (ख) में जल्लिखित राज्य 
या राज्यों की सीमाओं पर अथवा किसी ऐसे राज्य या राज्यों 
के नाम या नामो' पर पड़ता हो, वहाँ जबतक कि विधेयक की 
पुरः स्थापना की अस्थापना के तथा उसके उपबन्ध, इन दोनों 
के सम्बन्ध में, यथा स्थिति, राज्य के विधानमण्डर अथवा राज्यों 
में से प्रत्येक के विधानमण्डल के विचार राष्ट्रपति ने निश्चित रूप से 
न जान ढिये हो तबतक, किसी सदन में पुरः स्थापित न किया 
जायगा । 


४. (९) अनुच्छेद २ या अनुच्छेद ३ में निर्दिष्ट किसी विधि 
में प्रथम अनुसूची और चतुथ अनुसूची के संशोधन के लिये ऐसे 
उपबन्ध अन्तबिष्ट होंगे जो उस विधि के उपबन्धों' को प्रभावी 
बनाने के लिये आवश्यक द्वो'; तथा ऐसे अनुपूरक प्राध्गिक और 
आनुष॑गिक उपबन्ध ( जिनक अन्तर्गत ऐसी बिधि से प्रभावित 
राज्य या राज्यो' के, संसद्‌ था विधानमण्डल या विधानमण्डलो 
में, प्रतिनिधित्व के बारे में उपबन्ध भी हैं ) भी हो सकेंगे, जिन्हें 
संसद आवश्यक समझे । (२) पूर्वोक्त प्रकार की ऐसी कोई विधि. 
अनुच्छेद ३६८ के प्रयोजनों के लिये इस संविधान का संशोधन 
नहीं समझो जायगी। द द द ध् 

भारत के लिये एकात्मक शासनव्यवस्था के स्थानपर संघव्यवस्था पिछले 
अनेक वर्षों' से विबाद का विषय रही है। तत्सम्बन्धी अनेक प्रस्तावित हु 
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व्यवस्थाओं की समीक्षा यथा स्थान की गयी है। वर्तमान संविधान द्वारा 
संघराज्य की स्थापना की गयी है और उसमें ग्रविष्ट राज्यों के अतिरिक्त भावी 
राज्यों, क्षेत्रों तथा राज्यों के भागों को मिलाने, और उनकी सीमा एवं क्षेत्रों को 
नाधिक करने का अधिकार संसद्‌ को दिश गया है और ऐसे किसी भी 
संशोधन को संविधान का संशोधन नहीं माना जायगा। अतएव अनुच्छेद 
के अनुसार संविधान संशोधन की जो प्रणाली स्थिर की गयी है, उसकी 
आवश्यकता उक्त संशोधनों के लिये नहीं है 
संघगत क्षेत्रों के अतिरिक्त सरकार को संविधान के अनुच्छेद २६० के 
अन्तर्गत भारत के बाहर के राज्य-क्षेत्रों के सम्बन्ध में भी कतिपय अधिकार 
होंगे। उक्त अनुच्छेद इस प्रकार है :-- द द 
. भारत सरकार किसी ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार से, जो भारत-राज्य- 
क्षेत्र का भाग नहीं है, करार करके ऐसे राज्य-क्षेत्र की सरकार में निहित 
किसी कार्यपालक, विधायी या न्यायी कृत्यों को अ्रहण कर सकेगी किन्तु 
प्रत्येक ऐसा करार विदेशी क्षेत्नाधिकार के प्रयोग से सम्बद्ध किसी तत्समय 
: अबुत्त विधि के अधीन रहेगा और उससे शासित होगा ।” 


सघात्मक संविधान की विशेषताएं 


अन्य सधात्मक विधानो' की अपेक्षा भारतीय संघविधान की 
कुछ अपनी विशेषताएँ, कुछ अपनी मौलिकताएं हैं। अमेरिका के 
संघात्मक विधान के अन्तर्गत नागरिको' के लिये दोहरी नागरि- 
कता के अधिकार प्राप्त हें ओर जिस सत्ता को संघ ने स्वतः 
विघोषित एवं अधिनियमित करके अपना नहीं छिया है, उन 


हा _ भारतीय शासन विधान 


अवशिष्ट अधिकारो' के उपयोग का अधिकार संघ की इकाइयो' 
के लिये सुरक्षित समझा जायगा। किन्तु भारतीय संघ में प्रविष्ट 
राज्यो' को जिन विषयो' के अधिकार प्रदान किये गये हैं, उनकी 
सूची प्रथक है। संघ सूची के अन्तर्गत (अनुच्छेद २४६ के 
अनुसार ) ६७ विषय हैं ओर राज्य-सूची के अन्तर्गत ६६ विषय। 
इसके अतिरिक्त सूची ३ के अन्तर्गत खसमवर्ती छूची हे जिसके 
अन्तर्गत (७ विषय हैं । इन बिषयों को लेकर संघ तथा राष्यों 
को विधि व्यवस्था का समानाधिकार है। अवशिष्ट विधानशक्ति 
अमेरिका की भांति राज्यो' को नहीं, संघ को है। इसलिये 
कतिपय आलोचको' का कहना है कि भारतीय संघ को अपरिमित 
अधिकार देदिये गये हैं ओर इसके साथ अन्यान्य 
विषयो को लेकर राष्ट्रपति को जो अधिकार सोॉंपे गये हैं, उन्हें 
देखते हुए भारतीय संविधान संघात्मक रूपरेखा में होते हुए, 
आवश्यकतानुसार एकात्मक संविधान की भांति उपयोग में छाया 
जासकता है । ऐसे आलोचको' का कद्दना है कि केन्द्र को इतने 
अधिकार देदिये गये हैं कि राज्यो' की स्थिति नगरपालिकाओ' 
की-सी द्वो गयी है। किन्तु बात वास्तव में ऐसी नहीं है। 
संविधान छेखनसमिति के अध्यक्ष डा० अम्वेदकर ने उक्त आरोपों 
का उत्तर देते हुए कहा दे कि :-- क्‍ 
“राज्यों को विधायिनी एवं कार्यपालिका शक्तियों के लिये जब केख्रपर 
निर्भर नहीं रखा गया है और केन्द्र तथा राज्य इस विषय में समानाधिकार 
रखते हैं. तब संविधान पर जअतिन-केद्धीय होने का आरोप नहीं लगाया क्‍ 
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जासकता । यह सत्य है कि अवशिष्ट शक्ति केन्द्रको ही दी गयी है किन्तु 
सघात्मक विधान के लिये यह कोई अनिवार्य नहीं है कि राज्यों में वह शक्ति 
अवश्य ही निहित रहनी चाहिये । दूसरा आरोप यह लगाया गया है कि 
राज्यों के अधिकारों पर अतिक्रमण करनेका अधिकार केन्द्रको दिया गया है, 
और इस आरोप को खीकार करना पड़ेगा । किन्तु इस आधार पर विधान 
की निन्दा करने के पूर्व कतिपय विषयें। को समझ लेना चाहिये । पहली बाव 
यह कि ऐसे अधिकार सविधान में सामान्यकाल के लिये नहीं हैँ। उनका 
उपयोग केवल आपातकाल के लिये हे। और फिर क्या आपात की स्थिति 
में केन्द्र को ऐसे अधिकार नहीं दिये जायें ? जो लोग ऐसी स्थिति में भी 
केन्द्र को एसे अधिकारों के देने के विरोधी हैं, उन्हें वस्तुस्थिति की स्पष्ट 
जानकारी नही है । राजनीतिक प्रणालियों में अधिकार एवं कर्तव्य को लेकर 
कभी-कभी जठिलताएं उत्पन्न हो जाती हैं। परिस्थिति विशेष में नागरिक 
इस उलमन में पडजाता है कि निष्ठा किसके प्रति दिखायी जाय। सामान्य 
स्थिति मैं यह प्रइन नहीं उठता, विधि अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करती है 
और नागरिक अपने मार्ग पर सुगमतापूर्वक चलकाजाता है। किन्तु किसी भी 
संक्रान्तिकाल में सघर्षशील दावे उठ खड़े होते हैँ और तब यह स्पष्ट ही है 
कि निष्ठा को विभाजित नहीं किया जासकता । निष्ठा के प्रन्‍न का अन्तिम 
निर्णय न्यायपालिका के निर्वचनों द्वारा ही नहीं कराया जासकता। विधि 
तथ्यों के अनुसार ही होगी, अन्यथा उसकी दुर्गति होगी। अन्तिम रुपेण 
प्रदून केवल इतना ही रह जायगा कि नागरिकों की निष्ठा का अधिकार किसे 
है. / सघ को अथवा उससें प्रविष्ट राज्य को! और इस श्रइ्न का उत्तर ही 
समस्या की भूलभित्ति है । इसमें सन्देह नहीं कि अधिकांश लोग यही चाहते 


ैरक्रयनो, 
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हैं कि आपातकाल में नागरिकों की निष्ठा संघ के अति होनी चाहिये, न कि 
उसके अंग राज्य में । क्योंकि एकमात्र संघ ही ऐसी स्थिति में सम्पूर्ण राष्ट्र 
के लिये और सार्वजनिक कल्याण के छिये कार्य कर सकता है। और इसी 
आधार पर राज्यों के अधिकारों पर आपातकाल में अतिक्रमण का अधिकार 
संघ को दिया गया है--इसी आधार पर इसका औचित्य है ।” 


आपातकाल को व्यवस्था--- 


इस प्रकार संधात्मक होते हुए भी संविधान एकात्मक रूप में 
किसी भी आकस्मिक राष्ट्रीय संकटकाल में काम कर सकता है। 
संयुक्त राज्य अमेरिका के अन्तर्गत ग्रविष्ट होनेवाले राज्यो' को 
अवशिष्ट सत्ता देने का एक दुष्परिणाम यह देखा गया था कि 
राज्यों ने जहाँ थोड़ी-सी कठिनाई का अनुभव किया, उन्होंने 
संघ से प्रथक होने की भावना व्यक्त की। अतः उक्त अनुभवों 
के आधार पर भारतीय संघ के लिये यह व्यवस्था की गयी कि 
संघ से राज्य प्रथक नहीं हो सकंगे। भारतीय संघ के अन्‍्तर्गत 
न केवल प्रान्तो को, बहिकि ४६३ रियासतो को भी सम्मिक्ित 
किया गया, अतः देश के एकीकरण की बहुत बड़ी समस्या का 
समाधान इसके द्वारा किया गया। एक हरुम्बी अवधि तक 
निरंकुश शासन प्रणाछी द्वारा प्रज्ञा का शोषण करनेवाले शास्रक 
अपने पर अंकुश रूगते देखकर संघ से प्रथक नहीं हो सकें, इसके 
लिये वक्त व्यवस्था अनिवाय थी। प्रान्तीयता के विष का 
निराकरण भी इसी उपाय द्वारा सम्भव था। हमारे संविधान 


उनके वलफ-ेनन उक+3 सका मननानानाज-+- ५०: ननननिभजन न +++--- 
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डारा एक राष्ट्रभाषा की समस्या का भी समाधान कर दिया 
गया। प्रास्तीय प्रमुख भाषाओ' के विकास का अवसर रखते 
हुए हिन्दी भाषा को राष्ट्रभाषा की घोषणा की गयी । इस श्रकार 
भारतीयसंघ संबिधान ने हमारे राष्ट्र की समस्याओ' का समुचित 
समाधान कर दिया है। संघात्मक विधानो' की यह एक बहुत 
बड़ी जटिलता होती है कि उनमें बड़ी जकड़बन्दियाँ रहती है 
ओर उनमें परिवर्तन करना अल्यस्त दुरूद होजाता है, किस्तु 
हमारा संविधान संधात्मक होते हुए भी नमनीय है और किसी 
भी समय राष्ट्र की आवश्यकताओ' के अनुसार संशोधन सम्भव 
है। संघ के समस्त राज्य-द्षेत्र में स्याय एवं शासन व्यवस्था में 
समानता हो, इसलिये एक सर्वोच्च स्यायपालिका और एक 
अखिलभारतीय सबिस की व्यवस्था की गयी है । 


ग्यारहवाँ अध्याय 
नागरिकता 


(५ इस संविधान के प्रारम्भ पर प्रत्येक व्यक्ति जिसका 
भारत राज्य-क्षेत्र में अधिवास है, तथा--(क) जो भारत राज्य 
क्षेत्र में जन्‍्मा था; अथवा (ख जिसके जनकों में से कोई भारत 
राज्य-क्षेत्र में जन्मा था; अथवा (ग) जो ऐसे प्रारम्भ से ठीक 
पहले कम-घे-कम पांच वर्ष तक भारत राज्य-द्षेत्र में सामान्यतया 
निवासी रहा है; भारत का नागरिक होगा । 

६. अनुच्छेद ५ में किप्ली बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति 
जो पाकिस्तान के इस समय अन्तर्गत राज्य-क्षेत्र से भारत राज्य- 
क्षेत्र को प्रत्रजनन कर आया दे इस संविधान के प्रारम्भ पर भारत 
का नागरिक समझा जायेगा--कः यदि वह अथवा उसके 
जनकों में से कोई अथवा उम्रके मद्दाजनकों में से कोई भारत- 
शासन-अधिनियम १६३४ ( यथामूछत: अधिनियमित ) में परि- 
भाषित भारत में जन्मा था; तथा (ख) (१) जबकि वह व्यक्ति 
ऐस। है जो सन्‌ १६४८ की जुलाई के उन्‍्नीसवें दिन से पूर्व प्रत्र- 
जन कर आया है तब यदि वह अपने प्रत्नजन की तारीख से 
भारत राज्य-द्षेत्र में सामान्यतया निवासी रहा है; अथवा (२) 
जबकि वह व्यक्ति ऐसा है जो सन्‌ १६४८ की जुछाई के उन्नीसवे 
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दिन या उसके पश्चात्‌ इस प्रकार प्रव्न कर आया है तब यदि 
बह भारत डोमीनीयन की सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर और 
रीति से नागरिकता प्राप्ति के आवेदन-पतन्न के अपने द्वारा इस 
संविधान के प्रारम्भ से पहले ऐसे पदाधिकारी को, जिसे उस 
सरकार ने इस प्रयोजन के लिये नियुक्त किया है, दिये जाने पर 
उस पदाधिकारी द्वारा भारत का नागरिक पंजीवद्ध कर रिया 
गया है 


. परन्‍्तु यदि कोई व्यक्ति अपने आवेदन-पत्र की तारीख से 
ठीक पहले कम-से-कम छ महीने भारत राज्य-स्षेत्र का निवासी 
न रहा हो तो वह इस भ्रकार पंजीबद्ध नहीं किया जायगा । 

७. अनुच्छेद / ओर ६ में किसी बात के होते हुए भी जो 
व्यक्ति १६४७ के माच के पहले दिन के पश्चात्‌ भारत राज्य-द्षेत्र 
से पाकिस्तान के इस समय अन्‍्तर्गत राज्य-क्षेत्र को प्रवजन कर 
गया है, वह भारत का नागरिक नहीं समझा जायगा : 

.. परल्तु इस अनुच्छेद की कोई बात ऐसे व्यक्ति पर छामू नहीं * 
होगी जो पाकिस्तान के इस समय अस्तर्गत राज्य-स्षेत्र को प्रव॒- 
जन के पश्चात्‌ भारत राज्य-क्षेत्र को ऐसी अनुज्ञा के अधीन 
छोट आया दै जा पुनर्वास के लिये या स्थायी रूप से छौटने के 
लिये किसी विधि के द्वारा या अधीन दी गयी है, तथा प्रत्येक 
ऐसा व्यक्ति अनुच्छेद ६ के खंड (ख) के प्रयोजनों के लिये भारत 
राज्य-प्षेत्र को १६४८ की जुलाई के १६ व॑ दिन के पश्चात्‌ प्रवजन 
करनेवाछा समझा जायगा | है; हे 
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८. अनुच्छेद € में किसी बात के होते हुए भी कोई व्यक्ति 
जो या जिसके जनकों में से कोई अथवा महाजयकों में से कोई 
भारत-शासन-अधिनियम १६३५ ( यथा मूलतः अधिनियमित ) 
में परिभाषित भारत में जन्मा था, तथा ज्ञो सामान्यतया इस 
प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में रहता है, भारत 
का नागरिक समझा जायगा, यदि वह भारत डोमीनीयन सर- 
कार द्वारा या भारत सरकार द्वारा विहित प्रपत्र पर ओर रीति से 
सागरिक्तता प्रापि के आवेदनपत्र के अपने द्वारा उस वैश में, जहाँ 
वह तत्समय निवास कर रहा है, भारत के राजनयिक या 
वाणिज्यिक प्रतिनिधियों को इस संविधान के प्रारम्भ से पहले 
या बाद. दिये जाने पर ऐसे राजनयिक या वाणिज्/यक प्रति- 
निधियों द्वारा भारत का नागरिक पंजी-बद्ध कर लिया गया है। 

६. यदि किसी व्यक्ति ने स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की 
नागरिकता अजित कर ली है तो वह अनुच्छेद ५ के आधार पर 
भारत का नागरिक न होगा, ओर न अनुच्छेद ६ या अनुच्छेद ८ 
के आधार पर भारत का नागरिक समका जायगा | क्‍ 

. १० प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के|पृवेवर्त्ती उपच्स्धों में से 
किसी के अधीन भारत का नागरिक है:या समझा जाता है; ऐसी 
विधि के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, जो संसद द्वारा निर्मित 
जाये, भारत का वसा नागरिक बना २हेगा 
. ११. इस भाग के पूववत्तों उपचन्धों में की कोई बात नाग- 
.. रिकता के अजन आर समाप्ति के तथा नागरिकता से सम्बद्ध. 
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अन्य सब विषयों के बारे सें उपबन्ध बनाने की संसद की शक्ति 
का अल्पीकरण नहीं करेगी। क्‍ 


नागरिकता : कतेव्य एवं अधिकार-- 


नागरिकता के दो निर्णायक सिद्धान्त प्रधानतः स्थिर किये 
गये हैं (१) पिठृस्थान (२) जल्मस्थान । किन्तु कभी-कभी इन 
दोनों ही सिद्धास्तों में व्यवहारत: संघर्ष हो जाता है | उदाहरणार्थ 
भारत में जन्म हेनेवाली अँगरेज माता-पिता की सनन्‍तान। भारत 
में जन्म लेने के कारण उच्चे भारतीय नागरिकता के अधिकार 
होते हैं ओर माता-विता के अँगरेज होने के कारण उसे इग्लेंड 
की नागरिकता के उपयोग करने का भी अधिकार है। इस प्रकार 
एक ही व्यक्ति की दोहरी नागरिकता होजाती है। अमेरिका के 
संविधान के अनुसार कोई भी नागरिक अपने जन्मवाहे राज्य 
तथा संयुक्तराज अमेरिका--दोनों की नागरिकता का अधिकारी 
है। भारतीय संविधान केवल संघ की नागरिकता स्वीकार 
करता है, संध में समाविष्ट राज्यों को नहीं । 

नागरिकता की परिभाषा, एवं तद्विषयक क॒तंव्यों एवं अधि- 
कारों को छेकर अमेरिका के विधान की काफी छानबीन हो चुकी 
है। इन्हीं बिवादों का अन्त करने के लिये १८६८ ई० में अमे- 
रिका के संविधान में एक संशोधन : चौद॒ह॒वाँ संशोधन ) करते 
हुए अधिनियम बनाया गया कि, “अमेरिका में उत्पन्न होने 
अथवा देशीयकरण होने ओर उसके क्षेत्राधिकार में रहने के 
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कारण सभी व्यक्ति संयुक्त राज्य के तथा जिस राज्य में रहते हैं, 
उसके नागरिक हैं । 
अमेरिका के चीफ जस्टिस ( मुख्य न्‍्यायाधिपति ) वेट ने 
१८७५४ ई० में एक मामले का निर्णय करते हुए नागरिकता, उसके 
कतव्य एवं अधिकार के सम्बन्ध में कहा था कि, “जनता के बिना 
राष्ट्र नहीं हो सकता। राजनीतिक समुदाय का अथ ही हे कि 
लोग सम्मिलित होकर सावजनिक कल्याण के काय में अग्रसर 
हों। इस प्रकार संगठित होनेवाला प्रत्येक व्यक्ति राष्ट्र का सदस्य 
होता है। वह राष्ट्र के प्रति निष्ठा रखता है ओर उसके द्वारा 
रक्षा चाहता है। निष्ठा ओर रक्षा यह दोनों ही परस्पर में एक 
दूसरे पर अवलूम्बित रहते हैँ। सुविधा के लिये समुदाय के 
व्यक्तियों को किसी-न-किसी संज्ञा से अभिद्वित करना पड़ता है। 
ऐसे व्यक्ति तो संज्ञा देकर राष्ट्र के साथ उसका सम्बन्ध निर्धारित 
कर दियो जाता है। इसी उद् श्य से प्रजा! “निवासी' और 
नागरिक' जेसे शब्द प्रयुक्त हुए हें। जिस प्रकार की शासन- 
प्रणाली होती है, उसी के अनुसार संज्ञा प्रयुक्त होती है। छोक- 
तंत्राव्मक शासनप्रणाढी के अन्तर्गत “'नागरिक' शब्द का ही 
प्रयोग किया जाता दे (” 
भारतीय संविधान द्वारा ज्ञिस लोकतंत्रात्मक गणराज्य की 
स्थापना की गयी है, उसके अन्तर्गत 'नागरिक” शब्द का ही 
व्यवहार किया गया है। ब्रिटिश साम्राज्यवादी शासन के 
अल्तर्गत प्रजा? शब्द का व्यवहार किया जाता था। अनेक 


राजकीय घोषणाओं में भारतीय नागरिकों को भारतीय प्रज्ञा ही 
. कहा गया है | 


$ ५३७ # 


बारहवीं अध्याय 
मूल अधिकार 
पाचारण 

१२. यदि प्रसंग से दूसरा अथ अपेक्षित न हो तो इस भाग 
मे “राज्य” के अन्तर्गत भारत की सरकार और संघद, तथा 
राज्यों में से प्रत्येक की सरकार और विधानमंडछ, तथा भारत 
राज्य-क्षेत्र के भीतर अथवा भारत सरकार के नियंत्रण के अधीन 
सत्र स्थानीय ओर अन्य प्राधिकारी, मी हैं । 

१३. (१) इस संविधान के प्रारम्भ होने से ठीक पहले भारत 
राज्य-क्षेत्र में सब प्रवृत्त विधियाँ उस मात्रा तक्ष शूल्य होंगी जिस 
तक को वे इस भाग के उपबन्धों से असंगत हैं। (२) राज्य ऐसी 
कोई विधि नहीं बनायेगा जो इस भाग द्वारा दिये अधिकारों 
को छीनती या न्यून करती हो ओर इस खंड के उह्लंघन में बनी 
प्रत्येक विधि उदहछंघन की मात्रा तक शून्य होगी! (३) यदि 
प्रसंग से दूसरा अथ अपेक्षित न हो तो इस अनुच्छेद मैं--(क) 
भारत राज्य-स्षेत्र में विधि के सम्रान प्रभावी कोई अध्यादेश, 
आदेश, उपविधि, नियम, विनियम, अधिसूचना, रूढ़ि अथवा 
ग्रथा “विधि” के अन्तर्गत होगी (ख) भारतराज्य में किसी विधान- 
मण्डल या अन्य क्षमताशाली प्राधिकारी द्वारा इस संविधान के 
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प्रारम्भ से पूत्र पाश्ति अथवा निर्मित विधि, जो पहले ही निरसित 
न॑ हो गयी हो, चाहे ऐसी कोई जिधि या उसका कोई भाग उस 
समय पूर्णतया या विशेष क्षेत्रों में प्रवतन में न भी हो, “अ्रवृत्त 
विधियों?” के अन्तर्गत होगी । 
समता अधिकार 

१४ भारत राज्यजक्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के. समक्ष 
समता से अथवा विधियों के समान संरक्षण से राज्य द्वारा 
बंचित नहीं किया जायगा | 

१५. (१) राज्य किसी नागरिक के विरुद्ध केवछ धम, मूल- 
बंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान अथवा इनमें से किसी के आधार 
पर कोई विभेद नहीं करेगा (२) केवल धरम, मूलबंश, जाति, रिंग. 
जन्मस्थान अथवा इनमें से किछ्ली के आधार पर कोई नागरिक- 
(क) दूकानों, सावजनिक भोजनाछयों, होटछों तथा सार्वजनिक 
मनो रंजन के स्थानों भें प्रवेश के, अथवा (ख) पूर्ण या आंशिक 
रूप में राज्यनिधि से पोषित अथबा साधारण जनता के उपयोग 
के लिये समपित कुओं, तालाबों, स्नानघाटों, सड़कों तथा सादवें- 
जनिक समागम स्थानों के उपयोग के बारे में किसी भी निर्यो- 
ग्यता, दायित्व, मिवन्ध अथवा शर्ते के अधीन न होगा। (३) इस 
अनुच्छेद की किसी बात से राज्य को स्लियों और बालकों के 
लिये कोई विशेष उपबन्ध बनाने सें बाधा न होगी। 

१६ (१) राज्याधीन नौकरियों या पदों पर नियुक्ति के 
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सम्बन्ध में सब नागरिकों के लिये अवसर की समत। होगी 
(२) केवल धमम, मूलबंश, जाति, लिंग, उद्धब, जन्मस्थान, निवास 
अथवा इनमें से किसी के आधार पर किसी नागरिक के डिये 
राज्याधीन किसी नोकरी या पद के विषय में न अपात्रता 
होगी और न विभेद किया जायगा। (३) इस अनुच्छेद की 
किसी बात से घंसद्‌ को कोई ऐसी विधि बनाने में बाधा न होगी 
जो प्रथम अनुसूची में उ्लेिखित किसी राज्य के अथवा उसके 
राज्य-क्षेत्र में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन किसी 
अ्रकार की नोकरी में या पद पर नियुक्ति के विषय में बेसी नौकरी 
वा नियुक्ति क॑ पूव उस राज्य के अन्दर निवास विषयक कोई 
अपेक्षा विहित करती हो। (४) इध्च अनुच्छेद की किसी बातसे 
राज्य को पिछड़े हुए किसी नागरिक वर्ग के पक्ष में, जिनका 
प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्याधीन सेवाओं मैं पर्याप्त नहीं 
है, नियुक्तियों या पदों के रक्षण के छिये उपबन्ध करने में कोई 
बाधा न होगी। (५) इस अनुच्छेद की किसी बात का किसी 
ऐसी विधि के प्रवतेन पर कोई प्रभाव न होगा जो उपबन्ध करती 
हो कि किसी धामिक या साम्प्रदायिक संस्था के कार्य के सम्बद्ध 
कोई पदधारी अथवा उसके शासी निकाय का कोई सदस्य किसी 
विशिष्ट धर्म का अनुयायी अथवा किसी विशिष्ट सम्प्रदाय. 
का हीहो। द 
१७. “अल्ृश्यता” का अन्त किया जाता है और उसका 
किसी भी रूपमें आचरण निषिद्ध किया जाता है। “अस्पश्यता? 
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से उपञ्जी किसी निर्योग्यता को छामू करना अपराध होगा, जो 
विधि के अनुसार दण्डनीय द्वोगा । 

१८. (१) सेना या विद्या-सम्बन्धी उपाधि के सिवाय और 
कोई खिताब राज्य प्रदान नहीं करेगा (२) भारत का कोई 
नागरिक किसी विदेशीराज्य से कोई खिताब स्वीकार नहीं करेगा 
(३) कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है राज्य के अधीद 
छाभ था विश्वास्र के किसी पद को धारण करते हुए किसी विदेशी 
राज्य से कोई खिताब राष्ट्रपति की सम्मति के बिना स्वीकार न 
करेगा (४) राज्य के अधीन छाभपद्‌ या विश्वासपद पर आसीन 
कोई व्यक्ति किसी विदेशीराज्य से या अधीन किसी रूपमें कोई 


मेंठ, उपलब्धि या पद राष्ट्रपति की सम्मति के बिना स्वीकार 
न करेगा । 
स्वातञ्य-अधिकार 
१६. (१) सब नागरिकों को-- 
(की) वाक-स्वातंत्य ओर अभिव्यक्ति स्वातंत्र्य का; 
(ख) शान्तिपूवंक ओर निरायुध सम्मेलन का; 
(ग) संस्था या संघ बनाने का; 
(घ) भारत राज्यक्षेत्र भें सर्वत्र अवाध संचरण का; 
(ड) भारत राध्य-श्षेत्र के किसी भाग में निवास करने 
ओर बसजाने का; 
(ये) सम्पत्ति के अजन, धारण और व्ययन का; तथा 
(छ) कोई बृत्ति, उपजीबविका, व्यापार या कारबार 
द करने का; द 
. अधिकार होगा | 
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(२) खण्ड (१) के डपखण्ड (क) की कोई बात अपमान-लेख, 
अपमान बचन, मान-हा नि, न्यायालय अवमान से अथवा शिष्टा- 
चार या सदाचार पर आघात करनेवाले अथवा राज्य की सुरक्षा 
को दुबंठ अथवा राज्य को उल्टने की प्रव्व॒ुतिवाले किसी विषयसे, 
जहाँतक कोई बतंमानविधि सम्बन्ध रखती हो, वद्दांतक उसके 
प्रवतन पर प्रभाव, अथवा सम्बन्ध रखनेवाली किसी विधिको 
बनाने.में राज्य के लिये रुकावट न डाहेगी। (३) उक्त खण्ड के 
उपखण्ड (ख) की कोई बात उक्त उपखण्ड द्वारा दिये गये अधिकार 
के प्रयोग पर सावेजनिक व्यवस्था के हितों में युक्तियुक्त निरबन्‍्धन 
जहाँतक कोई बतमान विधि छगाती हो वहांतक उसके प्रवर्तन पर 
प्रभाव, अथवा वेश्े निबन्धन छगानेवाी कोई विधि बनाने में 
राज्य के लिये रुकावट न डालेगी । (४) उक्त खण्ड के उपखण्ड (ग) 
की कोई बात उक्त उपखण्ड द्वारा दिये गये अधिकार के प्रयोग 
पर सार्वजनिक व्यवस्था या सदाचार के हितों में युक्तियुक्त 
निबन्धन जहाँतक कोई बतेमान विधि छगाती हो, वहाँतक उसके 
प्रवर्तन पर प्रभाव, अथवा वेसे निबन्धन छगानेवाली कोई विधि 
बनाने में राज्य के लिये रुकावट न डाढेगी। (५) उक्त खण्ड के 
उपखण्ड (घ), (ड) और (च) की कोई बात उक्त उपखण्डों द्वारा 
दिये गये अधिकारों के प्रयोग पर स्राधारण जनता के हितों के _ 
अथवा किसी अनुसूचित आदिम जाति के हितो' के संरक्षण के 
लिये युक्तियुक्त निर्बेन्धन जद्ाँतक कोई बतेमान विधि छगाती हो 
बहाँतक उसके श्रवतन पर प्रभाव, अथवा वेसे निर्बन्‍्धन छूगानेवाली 
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कोई विधि बनाने में राज्य के लिये रुकाबट न डालेगी । (६) उक्त 
खण्ड के उपखण्ड (छ) की कोई बात उक्त खण्ड द्वारा दियेगये 
अधिकार के प्रयोग पर साधारण जनता के हितों में युक्तियुक्त 
निर्बन्धन जहाँतवक कोई वर्तमान विधि छगाती हो, वहाँतक उसके 
प्रवतन पर प्रध्राव अथवा वेसे निबन्‍्धन छगानेबाली कोई विधि 
बनाने में राज्य के लिये रक्राबट न डाहेगी, तथा विशेषतः उक्त 
खण्ड की कोई बात, कोई ब्वत्ति, उपजीविका, ठ्यापार या कारबार 
करने के लिये आवश्यक बृत्तिक या शिल्पिक अहताओं को जहाँ- 
तक कोई वतमान विधि विहित करती है अथवा किसी प्राधिकारी 
को विद्वित करने की शक्ति देती है, वहाँतक -उसके प्रवतन पर 
प्रभाव अथवा विहित करने, या बविहित करने की शक्ति किसी 
प्राधिकारी को देनेवाली, कोई विधि बनाने में राज्य के लिये 
रुकावट न डाछेगी | 

२०. (१) कोई व्यक्ति किसी अपराध के लिये सिद्ध-दोष 
नहीं ठहराया जायगा, जबतक कि उसने अपराधारोपित क्रिया 
करने के समय किसी प्रब्मत्त विधि का अतिक्रमण न किया हो; 
और न वह उससे अधिक दण्ड का पात्र होगा, जो उस अपराध 
के करने के समय प्रबवृत्त विधि के अधीन दिया जासकता था। 
(२) कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिये एकबार से अधिक 
अभियोजित ओर दृण्डित न किया जायगा।_ (३) किसी अप- 
राघ में अभियुक्त कोई व्यक्ति स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के 
लिये वाध्य न किया जायगा। 
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२१. किसी व्यक्ति को अपने प्राण अथवा देहिक स्वाधीनता 
से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को छोड़कर अन्य प्रकार वंचित न 
किया जायगा। 

२२. (१) कोई व्यक्ति जो बन्दी किया गया है, ऐसे बन्दी- 
करण के कारणों से यथाशक्य शीघ्र अवगत कराये गये बिना 
हवालात में निरुद्ध नहीं किया जायगा और न अपनी रुचि के 
विधि-उयवसायी से परामर्श करने तथा प्रतिरक्षा कराने के अधि- 
कार से बंचित रखा जायगा। (२) प्रत्येक व्यक्ति जो बन्दी किया 
गया है ओर इवाछात में निरुद्ध किया गया है, बन्दीकरण के 
श्थान से दण्डाधिकारी के न्यायालय तक यात्रा के लिये आवश्यक 
झमय को छोड़कर ऐसे बन्दीकरण पे २४ घण्टे की काछावधि 
में निकटतम दण्डाधिकारी के समक्ष पेश किया ज्ञायगा, तथा 
ऐसा कोई व्यक्ति उक्त काछाबधि से आगे दण्डाधिकारी के प्राधि- 
कार के बिना हवालात में निरुद्ध नहीं रखा जायगा (३) खण्ड (१) 
ओर (२) में की कोई बात-- क जो व्यक्ति तत्सेमय शत्रु अन्य- 
देशीय है उसको, अथवा (ख' जो व्यक्ति निवारक निरोध उप- 
बन्धित करनेवाली किसी विधि के अधीन बन्दी या निरुद्ध किया _ 
गया है उसको, छामू न होगी। (४) निवारक निरोध उपवन्धित 
करनेवाली कोई विधि छिसी व्यक्ति को तीन महीने से अधिक काला- 
बधि के लिये निरुद्ध कियाजाना प्राधिकृत तबतक न करेगी ज़वतक 
कि--क) ऐसे व्यक्तियों से, जो उच्चन्यायालय के न्यायाधीश हें, 
रह चके हैं अथवा नियुक्त होने की अहेता रखते हैं, मिलकर 
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बनीं मंत्रणा-मंडली ने तीन महीने की उक्त कालावधि की समाप्ति 
के पूव प्रतिवेदित नहीं किया है कि ऐसे निरोध के छिये उसकी 
राय में पर्याप्त कारण हैं : 

परन्तु इस उपखण्ड की कोई बात किसी व्यक्ति के, उस अधि- 
कतम्‌ काछावधि से आगे, निरोध को अधिकृत न करेगी जो 
खण्ड (७) के उपखण्ड (ख) के अधीन संसद-निमित किसी विधि 
द्वारा विहित की गयी है, अथवा (ख) ऐसा व्यक्ति खण्ड (७) के 
डपखण्ड (क) और (ख) के अधीन संसद-निर्मित किसी विधि के 
उपबन्धों के अनुसार निरुद्ध नहीं दे। (४५) निवारक निरोष 
उपवन्धित करनेवाली किसी विधि के अधीन दिये गये आदेश के 
अनुसरण में जब कोई व्यक्ति निरुद्ध किया जाता हद तब आदेश 
देनेवाला प्राधिकारी यथाशक्य शीघ्र उस व्यक्ति को जिन आधारों 
पर वह आदेश दिया गया है उन्नको बतायेगा तथा उच्च आदेश 
के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिये उसे शीघ्रातिशीघत्र अवसर 
देगा। (६) खंड (४) की किसी बात से आदेश देनेवाले प्राधि- 
कारी के लिये ऐसे तथ्य को प्रकट करना आवश्यक नहीं होगा 
जिनका कि प्रकट करना ऐसा प्राधिकारी छोकह्दित के विरुद्ध 
समझता है। (७) संसद विधि द्वारा विद्वित कर सकेगी कि - (क) 
किन परिस्थितियों के अधीन तथा किसमप्रकार या प्रकारों के 
मामलों में किपघती व्यक्ति को निवारक निरोध को उपवन्धित करने- 
वाली किस्ली विधि के अधीन तीन महीने से अधिक काछाववि 
के लिये खंड (४) के उपखंड (क) के उपवन्धों के अनुसार मंत्रणा- 
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मंडल्ी की राय प्राप्त किये बिना निरुद्ध किया ज्ञासकैगा, ख) 
किस प्रकार या प्रकारों के मामलों में कितनीं अधिकतम काछा- 
बधि के लिये कोई व्यक्ति निवारक निरोध उपवन्धित करनेवाल्ली 
किसी विधि के अधीन निरुद्ध किया जासकैगा, तथा (ग) खण्ड (9) 
के उपखण्ड (क) के अधीन की जानेबाली जाँच में मंत्रणा-मंडल्ी 
द्वारा अनुसरणीय प्रक्रिया क्या होगी । 


शोषण के विरुद्ध अधिकार 

२३. (१) मानव का पण्य ओर बेट-बेगार तथा इसी प्रकार 
का अन्य जबदेस्ती लिया हुआ श्रम प्रतिषिद्ध किया जावा है और 
इस उपबन्ध का कोई भी उढलंघन अपराध होगा जो विधि के 
अनुसार दण्डनीय होगा । (२) इस अनुच्छेद की किसी बात से, 
राज्य को सावंजनिक प्रयोजन के लिये वाध्य सेवा छामू करने में 
रुकावट न होगी। ऐसी सेवा छामू करने में केवल धर्म, मूलबंश, 
जाति, या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर राज्य कोई 
विभेद नहीं करेगा । 
... २४. चौदह वर्ष से कम आयुवाले किसी बालक को किसी 
कारखाने अथवा खान में नोकर न रखा जायगा और न किसी 
दूसरी संकटमय नोकरी में छगाया जायगा। 


. घम-स्वातंत््य का अधिकार 
२५. (१) सार्वजनिक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य तथा 
इस भाग के दूसरे उपबन्धों के अधीन रहते हुए, संब व्यक्तियों को 
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अन्तःकरण की स्वतंत्रता का तथा बम के अवाध रूप से मानने, 
आचरण करने ओर प्रचार करतेका समान हक होगा। (२) इस 
अनुच्छेद की कोई बात किसी ऐसी वतमान विधि के प्रवतन पर 
प्रभाव. अथवा राज्य के छिये किसी ऐसी विधि के बनाने में 
रुकावट न डालेगी जो - 
क्‌' घार्मिक आचरण से सम्बद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, 

राजनेतिक अथवा अल्य किसो प्रकार की छोक्रिक क्रियाओं का 
विनियमन अथवा निबन्धन करती हो, (व) सामाजिक कल्याण 
ओर सुधार उपबन्धित करती दो, अथवा हिन्दुओं की सावजनिक 
प्रकार की घम -संस्थाओं को हिन्दुओं के सब वर्गो' और विभागों 
के छिये खोलती हो । 

व्याख्या २--कृपाण घारण करना तथा छेकर चलना सिख 
धर्म के मानने का अंग समझा जायगा। व्याख्या २- खण्ड (२) 
के उपखण्ड (ख) में हिन्दुओं के प्रति निदेश में सिख, जैन या बौद्ध 
धरम के माननेवाले व्यक्तियों का भी निर्देश अन्तर्गत है तथा 
हिन्दू-धर्म-संस्थाओं के प्रति निर्देश का अथथ भी तदनुकूल ही, 
किया जायगा | ््ि 

२६. सावेजनिक व्यवस्था, सदाचार ओर स्वाध्थ्य के अधीन 
रहते हुए प्रत्येक धामिक सम्प्रदाय अथवा उसके किसी विभाग को- 

(क) घामिक ओर पूतं-प्रयो ज्ञनों के लिये संस्थाओं की स्थापना 
.. और पोषण का, (ख्र) अपने घामिक कार्यो -सम्बन्धी विषयों के 
.. प्रवन्ध करने का, (ग) जंगम और स्थावर सम्पत्ति के अजनन ओर 
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स्वामित्व का, तथा (घ) ऐसी सम्पत्ति के विधि-अनुसार प्रशासन 
करनेका, अधिकार होगा | 

२७. कोई भो व्यक्ति ऐप्ते करों को देने के छिये वाध्य नहीं 
किया जायगा जिनके आगम किसी विशेष धर्म अथवा धार्मिक 
सम्प्रदाय की उन्नति या पोषण में व्यय करने के लिये विशेष रूप 
से विनियुक्त कर दिये गये हों । 

२८. (९) राज्य निधि से पूरी तरह से पोषित किस्ती शिक्षा 
संस्था में कोई धामिक शिक्षा न दीजायगी। (२) खण्ड (१) दी 
कोई बात ऐसी शिक्षा संध्थापर छामू न होगी, जिसका प्रशासन 
राज्यकरता हो, किन्तु जो किसी ऐसप्े धर्स्व या न्यास के अधीन 
स्थापित हुई है जिसके अनुम्तार उस संख्या में घामिक शिक्षा देना 
आवश्यक है (३) राज्य से अशिज्ञात अथवा राज्य-निधि से 
सहायता पानेवाली, शिक्षार्सस्था में उपास्यत होनेवाले किसी व्यक्ति 
को ऐसी संख्या में दी जानेवाली धामिक शिक्षा में भाग हेने के 
लिये अथवा ऐस्ली संख्या में या उससे संल्म स्थानमें की जानेवाली 
धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के लिये वाध्य न किया 
जायगा, जबतक कि उप्त व्यक्ति ने, या यदि वह अवयस्क हो वो 
उसके संरक्षक ने; इसके लिये अपनी सम्मति न देदी हो । 


संस्कृति और शिक्षा-सम्बन्धी अधिकार 


२६ (९) भारत के राज्य-क्षेत्र अथवा उसके किसी भाग के 
निवासी नागरिकों के किसी बिभाग को, जिसकी अपनी विशेष 
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भाषा, लिपि या संस्कृति है, उसे बनाये रखनेका अधिकार होगा। 
(२) राज्य द्वारा पोषित अथवा राज्य-निधि से सहायता पानै- 
बाली किसी शिक्षा-संघ्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को 
केवल धरम, मूलबंश, जाति, भाषा अथवा इसमें से किसी के 
आधार पर बंचित न रखा ज्ञायगा । 

३०. (/) धर्म या साषा पर आधारित सब अल्पसंख्यकवर्गों 
को अपनी रूचि की शिक्षा-संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन का 
अधिकार होगा। (२) शिक्षा-संस्थाओं की सहायता देने में राज्य 
किप्ती विद्यालय के विरुद्ध इस आधारपर विभेद न करेगा कि 
वह घम या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के 
भ्रबन्ध में है । 


सम्पत्ति का अधिकार 


३१ (९) कोई व्यक्ति विधि के प्राधिक्षार के बिना अपनी 
सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायगा । (२) कोई स्थावर और 
झंगम सम्पत्ति, जिसके अन्तर्गत किसी वाणिज्यक या शोद्योगिक 
उपकरण में या उसकी स्वासिनी किसी कम्पनी में कोई अंश भी 
है, ऐसी विधि के अधीन जो ऐसा कब्जा या अजन करने का 
प्राधिकार देती है, सावंजनिक प्रयोजन के छिये कब्जाकृत या 
अजित तबतक नहीं कीजायगी जबतक कि बहू विधि कब्जाक्ृत 
या अजित सम्पत्ति के लिये प्रतिकर का उपबन्ध न करती दो 
शोर या तो प्रतिकर की राशि को नियत न करदे या उन 
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सिद्धान्तों ओर रीति का उल्लेख न करदे जिनसे प्रतिकर निर्धा- 
रित होना है और दिया जाना है। (३) राज्य के विधानमण्डल 
द्वारा बनायी कोई ऐसी विधि, जेसे कि खण्ड (२) में निर्दिष्ट है, 
तबतक प्रभावी नहीं होगी जबतक कि ऐसी विधि को, राष्ट्रपति के 
विचार के लिये रक्षित कियेजाने के पश्चात्‌, उसकी अनुमति न 
मिल गयी हो । (४) यदि इस संविधान के प्रारम्भपर किसी राज्य 
के विधानमण्डछ के सामने किसी लम्बित विधेयक को, ऐसे 
विधानमण्डलू द्वारा पार कियेजाने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति के विचार के 
लिये रक्षित किया जाता है तथा उसकी अनुमति मिछ जाती है 
तो उस संविधान में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार अनुमत 
विधि पर किसी न्‍्यायालूय में इस आधार पर आपत्ति नहीं की 
जायगी कि वह खण्ड (२) के उपबन्धों का उल्लंघन करती है । 

(४) खण्ड (२) की किसी बात से--. 

(क) ऐसी किसी विधि को छोड़कर जिसपर कि खण्ड (६) के 
उपबन्ध छामू होते हैं, किसी अन्य वर्तमान विधि के उपबन्धों पर, 
अथवा, (ख) एतत्पश्चात्‌ राज्य जो कोई विधि--- 

(१) किसी कर या अथदण्ड के आरोपण या उद्म्रहण के 
अयोजन के लिये बनाये उसके उपबन्धों पर, अथवा (२) साव- 
जनिक स्वास्थ्यकी उन्नति के, अथवा प्राण या सम्पत्ति के संकट 
निवारण के लिये बनाये उस्रके उपबन्धों पर, अथवा (३) भारत 
डोमीनियन की अथवा भारत की सरकार और अन्य देश की सर- 
कार के बीच किये गये करार के असुसरण में, अथवा अन्यथा, जो 
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सम्पत्ति विधि द्वारा निष्क्राम्य सम्पत्ति घोषित की गयी है, उस 
सम्पत्ति के लिये बनाये उसके उपबच्धों पर, 
प्रभाव नहीं होगा । 

(६) राज्य की कोई विधि, जो इस संबिधान के प्रारम्भ से 
१८ महीने से अनधिक पहिले अधिनियमित हुई हो, ऐसे प्रारम्भ 
से तीन महीने के अन्दर राष्ट्रपति के समक्ष उसके प्रमाणन के 
लिये रखो जासकेगी, तथा ऐसा होनेपर यदि छोक अधिसूचना 
द्वारा राष्ट्रपति ऐसा प्रमाणन देता हे तो किसी ल्‍्यायालूय में उसपर 
इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायगी कि वह खण्ड (२) के 
डपबन्धों का उल्लंघन करती है अथवा भारत शासन अधिनियम 
१६३५ को घारा २६६ की उपधारा (२) के उपबन्धों का उल्लंघन 
कर चुकी दे । 


संविधानिक उपचारों के अधिकार 


३२. (१) इस भाग द्वारा दियेगये अधिकारों को प्रवर्तित 
कराने के लिये उच्चतम न्यायालय को समुचित कायवाहियों द्वारा 
प्रचालित करनेका अधिकार प्रद्मयाभूत किया जाता है। (२) इस 
भाग द्वारा दिये गये अधिकारों में से किसी को प्रवर्तित कराने के . 
लिये उच्चतम न्‍्यायातय्य को ऐसे निर्देश या आदेश या छेख; 
जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रलक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार- 
पृच्छा और उद्मेषण के प्रकार के छेख भी हैं; जो भी समुचित हो; 
निकालने को शक्ति होगी। (३) उच्चतम स्यायारूय को खण्ड (१) 
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ओर (२) द्वारा दी गयी शक्तियों पर बिना पतिकूलछ प्रभाव डाले, 
संघद विधि द्वारा किसी दूसरे स्यायारूय को अपने क्षेत्राधिकार 
की स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय द्वारा खण्ड (२) 
के अधीन प्रयोग कीजानेबाली सब अथवा किसी शक्ति का प्रयोग 
करने की शक्ति देसकेगी। (७) इस संविधान द्वारा अन्यथा 
उपबन्धित अवस्था को छोड़कर इस अनुच्छेद द्वारा प्रत्याभूत 
अधिकार निलूम्बित न किया जायगा। 

३३. संखद विधि द्वारा निर्धारण कर सकेगी कि इस भाग 
द्वारा दियेगये अधिकारों में से किसीको सशश्ल बलों अथवा 
सावेजनिक व्यवस्था-भार काह़े बलों के सदस्यों के लिये प्रयोग होने 
की अवस्था में किस मात्रातक निबन्धित या निराकृत किया जाये 
ताकि उनके कतेंठ्यों का उचित पान तथा उनमें अनुशासन 
बना रहना सुनिश्चित रहे । द 

३४. इस भाग के पूवेबर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते 
हुए भी संसद विधि द्वारा संच या राज्य की सेवा में के किसी 
व्यक्ति को; अथवा किसी अन्य व्यक्ति को, किसी ऐसे काय के 
विषय में तारणा देसकेगी जो उसने भारत राज्य-द्षेत्र के भीतर 
किसी ऐसे क्षेत्र में, जहाँ सेना-विधि प्रबृत्त थी, व्यवस्था के बनाये 
रखने या पुनः स्थापन के सम्बन्ध में किया है अथवा ऐसे क्षेत्र में 
सेना-विधि के अधीन दिये गये किसी दृण्डादैश, किये गये दण्ड, 
आदेश की हुई जब्ती, अथवा किये गये अन्य कार्य को मान्य 
. कर सकगी। पृ 

क्‍ ९२ 
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१७८ भारतीय शासन विधान 


० 


३४ इस संविधान में किसी बात के होते हुए भी-- 

(क) संस्रद को शक्ति होगी तथा किसी राज्य के विधान- 
मण्डछ को शक्ति न होगी कि बह-- 

(१) जिन विषयों के लिये अनुच्छेद १६ के खण्ड (३) अनुच्छेद 
३२ केखण्ड (३), अनुच्छेद ३१ ओर अनुच्छेद ३४ के अधीन 
संसद विधि द्वारा उपबन्ध कर सकेगी, उनमें से किसी के 
लिये, तथा 

(२) इस भाग में अपराध घोषित कार्यों के दण्डविहित करने 
के लिये, 

विधि बनाये तथा संसद्‌ इस संविधान के प्रारम्भ के पश्चात्त 
यथा शीघ्र ऐसे कायो के लिये जो उपखण्ड (२) में निर्दिष्ट हैं दण्ड 
विहित करने के लिये बिधि बनायेगी। 

(व) खण्ड (क) के उपखण्ड (९) में निद्ष्टि विषयों में से किसी 
से सम्बन्ध रखनेवाली, अथवा उस खण्ड के उपखण्ड (२) में 
निर्दिष्ट किसी कार्य के लिये दण्ड का उपबन्ध करनेवाली, कोई 
ग्रवृत्त विधि, जो भारत राज्य-द्षेत्र में इस संविधान के प्रारम्भ होने 
से ठीक पहले छामू थी, उसमें दिये हुए निबन्धनों के तथा अनु- 
च्छेद ३७२ के अधीन उसमें किये गये किन्हीं अनुकूछनों और 
रूपसेदों के अधीन रहकर ही तबतक भ्रवृत्त रहेगी, जबतक कि कह 
संसद द्वारा परिवतित या निरसित या संशोधित न की जाय । 

व्याख्या--“प्रवृत्त विधि? पदावल्ति का जो अथ इस संविधान 
के अनुच्छेद ३७२ में है, वही इस अनुच्छेद में भी होगा । 
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भारतीय संविधान द्वारा ऊपर जिन मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया 
गया है उनको लेकर एक ओर संविधान की भूरि-भूरि प्रशंसा की गयी है तो 
दूसरी ओर तत्सम्बन्धी सीमाओं, प्रतिबन्धरों एवं प्रणालियों की कट आलेोचनाएँ 
हुईं हैं । ले दिनों कतिपय अलुच्छेदों, कतिपय खण्डों एबं उपखण्डों 
में जो संशोक्षन संसद द्वारा किये गये हैं--जिनका उल्लेख यथा-स्थान किया 
गया है--उनको लेकर संसद में यथेष्ठट विवाद हो चुका है। अनेक लोग 
जहाँ उक्त मौलिक अधिकारों के लिये संविधान की सराहना करते हैं, वहीं 
ऐसे लोग भी हैं जो संविधान की कतिपय धाराओं को प्रतिक्रियागामी मानते 
हैं और कितने ही लोगों का कथन है कि अनुच्छेद सम्बन्धी प्रतिबन्धों के 
कारण नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर कुठाराघांत होता है। एक ओर 
तो मौलिक अधिकारों की घोषणा की गयी है और दूसरी ओर उनके उपयोग 
के लिये इतनी शर्त' लगायी गयी हैँ कि नागरिकों के छिये गणतंत्रात्मक 
जीवन विकसित करने का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है । 
: संविधान द्वारा नागरिकों के मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा का प्रइन 
शताब्दियों से विवादअस्त रहा हैं और इसका इतिहास अत्यन्त मनोरंजक है । 


मानव के स्वभावतः कुछ मूल-भूत अधिकार हैं जिनका संर- 
क्षण आवश्यक है।. शासनतंत्र सवेथा निरंकुश न होजाय, इसके 
लिये जनता को सदेब सतके रहने की आवश्यकता होती है। राज्य की 
शक्ति का मूल श्रोत जनता ही है, उसी से राष्ट्र की समस्त शक्तियों 
का उड़व होता है। १२१५ ६० में ३ ग्लेण्ड के राजा ज्ञान रिचर्ड 
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की निरंकुशता से तंग आकर वहाँके नागरिकों ने विश्वविर्यात 
“अधिकारपत्र' ( १(५४78-०॥७।५७ ) तेयार कर राजा के समक्ष 
उसे खीकार करने के लिये उपस्थित किया था। इसके बाढ़ 
१६२८ ६० में उसी इ ग्लेड के नागरिकों ने पुनः एक अधिकार-पत्र 
( छा] ० छि४॥08 ) अपने नरेश चाह्से प्रथम के समक्ष 
उपस्थित किया था। १६८६ में जेम्स की निरंकुशता को अवरुद्ध 
करने के लिये पुन: एक्र दूखरा अधिकार-पत्र स्वीकृत किया गया। 
इसके बाद अमेरिका के छोगों तथा फ्रान्सीसी छोगों ने १७८६ ई७ 
सें अमेरिकन अधिकार-घोषणा ( .07767'087 080]87'860707 
04 87 ) तथा मानव-अधिकार की घोषणा ( )60]8/8- 
007 ०६ 92768 60 ७७०७ की। 
जिस प्रकार पिछले दिनों राष्ट्रों एवं जातियों के अधि- 
कारों की घोषणाएं की गयीं, उसीग्रकार मानव तथा नागरिकों 
के लिये भी मोलिक अधिकारों की घोषणाएं हुई'। अनेक उन्नत 
देशों ने उक्त अधिकारों को अपने विधानों के अन्तर्गत रखकर 
उन्हें वधानिक एवं विधिवत मान्यताएं प्रदान कीं | 
भारत में ब्रिटिश शासनकाल में नागरिकों के मौलिक अधि- 
कारों की सबंथा उपेक्षा की गयी और कभी-कभी तो उनका 
सवंधा दमन किया गया। राष्ट्रीय महासभा ने अनेक बार 
सोलिक अधिकारों को माँग की थी और उसके करांची अधिवेशन 
में एतह्निषयक एक ग्रस्ताव भी पारित हुआ। किन्तु ब्रिटिश सर- 
कार ने उन्‍हें कभी मान्यता नहीं दी । गोल्मेज परिषद्‌ के अधि- 


मूठ अधिकार. १८१ 


वेशनों में भी इस्रका प्रसंग उठाया गया किन्तु सरकार ने कुछ भी 
नहीं सुना | वह मोलिक अधिकारों को जिन कारणों से स्वीकार 


नहीं करना चाहती उनका उल्लेख संयुक्त पालमेण्टरी कमिटी (१६३४) 
की रिपोर्ट में उसने किया है। रिपोर्ट के प्रष्ठ २१६ में छिखा है :-- 


“या तो अधिकारों की घोषणा इतनी निगूढ़ हैं कि उसका कोई भी 
कानूनी प्रभाव नहीं है अथवा इसका कानूनी प्रभाव यह होगा कि व्यवस्थापिका 
परिषद्‌ के अधिकारों पर ऐसा जटिल ग्रतिबन्ध लग जायगा और इससे यह संगीन 
खतरा उत्पन्न हो सकता है कि जो विधि निर्मित हो, उसे, नागरिकों के विरुद्ध 
होनेपर, न्यायपालिका अवेध घोषित कर सकती है। यह भी एक आपत्ति हे 
कि रियासतों ने स्पशथ्तः घोषित कर दिया हे कि मौलिक. अधिकारों की कोई 
भी घोषणा रियासतों में छागू नहीं होगी। अतः यह विचित्र-सी स्थिति 
होगी कि संघ के केवल एक क्षेत्र में ऐसी घोषणा को काननी मान्यता प्राप्त हो ।” 

कहने की आवश्यकता नहीं कि पालमेण्टरी कमिटी के उक्त दोनों 
ही तक निराधार हैं, किन्तु उनसे इतना तो प्रमाणित होही जाता 
है कि ब्रिटिश सरकार मोलिक अधिकारों के दमन के लिये सदेव 
ऐसा मार्ग खुला रखना चाहती थी. जिसपर किसी प्रकार का 
ग्रतिबन्ध न रगाया जासके । उसके उत्त तको से ही स्पष्ट होजाता 
है कि उसे अपनी विधि-व्यवस्थाओं को लेकर सदा यह आशंका 
थी कि वे स्यायपालिका द्वारा अवध न घोषित कर दी जाय। 
ः संयुक्त राष्ट्रमण्डल ( 0. '. 0.) की जेनररू एसेम्बली ने 
१० दिसम्बर, १६०८ को मानव अधिकारोंकी एक घोषणा स्वीकृत 

की ओर सभी के लिये उसे घोषित कर दिया।. तत्पश्वात्‌ उक्त 
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एसेम्बडी ने सभी सदस्य राष्ट्रों से अनुरोध किया किवे उक्त 
घोषणाका विद्यालयों तथा अन्यान्य शिक्षा-संस्थाओं द्वारा प्रचार 
कर ओर इनके प्रचार भें देश के राजनीतिक स्तर अथवा क्षेत्र को 
लेकर कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिये । उक्त घोषणापत्र में मानव 
के जिन मूल-भूत अधिकारों का उल्ढेख किया गया है, उनका 
यदि वास्तव में सभी देशों में पाछन किया जाय तो निश्चय ही 
मानव जाति का असीम कह्याण-साधन होगा । 

किन्तु यथाथ स्थिति तो यह है कि मोछिक अधिकारों की 
घोषणाओं से ही यह कल्याण-साधन सम्भव नहीं है, इसके लिये 
प्रभावी काय करने की आवश्यकता है। हमारे देश के संविधान 
में तो ऐसे मोलिक अधिकारों की घोषणा अभी कह हुई है, 
लेकिन अमेरिका जेसे देश में उक्त मौलिक अधिकार बहा के 
संविधान के प्रभावशाली अंग हैं। फिरमी वहाँ की वास्तविक 
स्थिति क्‍या है ? अमेरिकन विधान के अन्तर्गत सभी नागरिक 
साम्य तथा समानाधिकार के अधिकारी हैं और वहाँ के हबंशी 
नागरिकों के लिये भी वही सब मोलिक अधिकार हैं जो श्वेतांगों 
के लिये। किन्तु क्‍या श्वेतांगों के समान ही हबशी भी समान 
: झ्रुविधाओं का उपभोग कर सकते दैं ? जेम्स ब्राइस ने अपनी 
क्‍ प्रसिद्ध पुस्तक (37060७7087 (५४0707707 ९७६) में छिखा है-- 
..  गाहकछ० 78098. 8708 8ए०7/ए जश876 शपहीआ की 


दींडाएकऊ 800008 8706 ७0082868, #6प87 77 076 07 


.. $कए० एछॉ9068 ४०8/088 ॥9ए8 0९९४ 8[]0 ७80 60 8प्ड्े 


3 92540840 (८३ 


[0 ४७९ ०8७॥ 00 748 ए७ 0॥88868,  7॥6ए ज०"899 79 
8787/870 50770/68........ व. 00766 फीड छातरदे 
6क्‍6807695) [7 60॥86 00]0प्रा'.80 97'8 80776680 86 &/!!, 7४& 
[8 ॥0 &7 [ग्राह07" 987% 0 ॥96 09087700७ ,. ..... ७४४7] 
प080908 78 77080ए &]7)ए 0क्रांमांड॥9'80 88 98॥- 
ए8870 0086 78068, 7पा0 #6॥0 0छपंक्रांगक्ों वंघ8॥४08, . 
॥7080 छएछ8078 07 ॥#06 5070008 & एक 7087 ए0प्रोते 
"प्र/ ॥6008 ॥076 एं5४# 6 0७४६४ 9७7866 [00 ऋरपा- 
वै67 0० & १७४०० ॥॥%0 ७ ॥|प्र588]॥787॥ 77 गीपराफऋ०ए 
707 ४॥6 77)पा'067 0 8 (॥0४४8697. 

- अर्थात्‌+-दौनों जातियों के लोग सर्वत्र प्रथक-प्थक विद्यालयों और 
कालेजों में शिक्षा पाते हैं, यद्यपि एक दो स्थानोंपर हबशियों को चिकित्सा 
तथा कानून का अध्ययन साथ-साथ करने की आज्ञा देदी गयी है । वे विधि धर 
गिरजाघरों में उपासना करते हैं... ---रुत्यशालाओं और रंगशालाओं में यदि 
उन्हें प्रवेश करने भी दिया जाता है तो शालाओं के निम्न भागों में ही। 
जातियों के बीच में दीवानी के मामलों में ग्रांयः न्याय होता है, किन्तु फौज- 
दारी में नहीं। दक्षिण में इवेतांग किसी हबशी की हत्या करने प्र, 
टर्की में किसी ईसाई की हत्या करनेवाले मुसत्मान से कुछ ही' अधिक फाँसी का 
खतरा उठाता है। 

जेम्स ब्राइस की यह पंक्तियाँ १६२७ में लिखी गयीं थीं, अतः 
कहा जासकता है कि इसके बाद की स्थिति में सम्सवतः सुधार 
हुआ हो, किन्तु १६४६ में प्रकाशित होनेबाले प्रोफेसर छास्की के 
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ग्रन्थ (87727 08870 26077007'.809) की निम्न पंक्तियों से पता 
चलता है कि स्थिति ज्यों-की-त्यों बनी हुई है और अभागे हबशियों 
के भाग्य में कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है । लास्की ने लिखा है : 
“ ५००॥६७08ए80 06 ४098 8778| 777[070727780768 
7798068 #87/8 890 09878 77 66 #7890श677 607 0४॥6 
02270, 6 78, [7 8076787, 88 #प॥7858]ए 650]06080 
88 986 8070877960 छ70व 472670प॥ए 07 ॥786 उ506प70 
ए9067फ768.. र्ि868 65४008व 88 00280, 88 0075प- 
7987, 88 9700प90687.... .-.्रिएछ॥ 707 88 €वैप९866व 
07" ज़8७॥0ए ४७४/'०, ॥976 50007 8 8 [0४907 ...... 6 
8 09]788858व 07 ७७०0 प्रौह80 ७॥ 8ए७"ए +#प्र0.. व #७ 
888678 श8 79768, ॥6 ]8 877"08976; 77 ॥6 8008]068 
]प077]8/07, #6 78 887"ए46. एए]७४06७/ 6 96 ०6 घ- 
00 89607, 608 [0/8086 'ए67/.8 ॥8 ॥ए868, 07 
$॥8 09808 एछ87/8 ॥6 ए07/8, ए/6067 60 48 ]प8026 
70 806 80प7४58 07 [प8008 ||] $क06 36६88 9प8, 86. 
9885प07776078 0[6 950प708770 85'७007 &76 पै8७४७प८0- 
#ए8 07$886 ए87ए 0888 प्रतृ007 ऊरांठी] ॥988 7२७४० 
507 ॥098 607" प्री[0800 88 & #प्7७7 07शंप्ट. 
कृतछ/8 8 70 हां7808 ए0080079 9 जरगमी60 76 १088 
006 8पीं6/ #707 ४0ांप्च2 ७ 8870; 68678 8 0. 
8ांग्रह8 छ0एं700067 [४ 'फातंठा 98 ०७7 9096, 0एा६8 


>हकलर 
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छो77|9) 00 8&ए8 6509788807 $0 जां8 0७7 9878098- 
विज, अएशा 80 0009-00 ते क्षा808 7/४ंते6मा 
88 #7807[7 0086ए6॥0 शैछतीए १७७80 800 770७ 
3670 .089ए 006888 07%] ए९७/७७) 07828 60 ४8 
]४७870 09%॥97 60 08 #8%680 88 ७ #800798] #ए70७7 
फछात8 ...॥678 48 दांडठागं ग्रांगक्का 070 880४78॥ ०४१० 
9&778768 7 8086 #0879७8, 800 $॥67/8 78 877]%/' 
धै[807777%607 889॥756 ४७४७० 776409) 80 प्रतै७०६७ 
868)7708 /05]009] ॥7'&797732. 

अर्थात्‌ --हबशी के श्रति होनेवाले व्यवहार में यत्र-तत्र थोड़े-बहुत 
सुधार जो भी हुए हों, आम तौर पर उसका निर्दय शोषण अवाधगति से, 
दक्षिण की घृणा तथा कल्पना के अनुसार, चाल है। नागरिक, उपभोक्ता, 
डउपादक--किसी भी हैसियत से उसका शोषण जारी है । यहाँतक कि किसी 
शिक्षित एवं सभ्य हबशी के लिये भी दक्षिण कारागार के समान है. *-सर्वत्र वह 
अताड़ित एवं लांच्छित होता है। अगर वह अपने अधिकारों का दावा करे, 
तो वह अहम्मन्य और अगर वह अपमान सहन कर ले तो दास सममक लिया 
जाता है। शिक्षा हो अथवा स्वास्थ्य, उसका वासस्थान हो या कार्य का स्थान, 
अदालतों में न्याय का प्रइन' हो या व्यवस्थापिका में, दक्षिणवा्लों के सनो- 
कप्पनानुकूल कार्य उसके उस आधार को ही श्वस्त कर देते हैं. जिनपर वह 
मानव के नाते अपनी आकांक्षाओं की पूति की आशा करता है। कोई भी 
कार्यक्षेत्र नहीं जिसमें उसे हबशी के नाते यातनाएं नहीं सहनी पढ़ें, कोई भी 
बातावरण नहीं है जिसमें वह अपने व्यक्तिथ की अभिव्यक्ति की भाशा 
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करसके । यहाँतक कि इतने सहिष्णु एवं मानववादी राष्ट्रपति फ्ंकलिन 
रूजवेत्ट तक को हबशी के मानवोचित व्यवहार प्राप्त करने के दावे के प्रति 
शाब्दिक सराहना के अतिरिक्त और कुछ करने का साहस नहीं होसका ६ 
यहाँतक कि अस्पतालों तक में हबशी रोगियों के प्रति मंदभाव बरता जाता है 
और यही सेदभाव चिकिसा शास्त्र के हबशी छात्रों के साथ अस्पतालों में 
शिक्षा प्राप्त करने के सिलसिले में बरता जाता है । 

ओर सच तो यह है कि अमेरिका में ही केवछ हृवशियों के 
प्रति नहीं, कनाडा, आस्ट्रे लिया, दक्षिण अफिका तथा सबत्र रंगीन 
जातियों के प्रति ऐसाही दुष्येबहार आज भी चाल है। अतः 
केवछ घोषणाओं द्वारा सानव की समानता प्रतिष्ठित नहीं कौ 
जासकती, इसके छिये प्रभावी काय करने की आवश्यकता है | 
. अमेरिका में जो हबशियों की स्थिति हे और अन्यत्र जो 
रंगीन जातियों की स्थिति है, वेसी ही स्थिति हमारे देश में 
अस्पश्य कही जानेवाढी जातियों की दै। हमारे संविधान के 
अनुच्छेद १७ द्वारा 'असृश्यता' तथा तज्नन्य अयोग्यताओं के 
अन्त की घोषणा कर. दी गयी है ओर. “अस्पृश्यता से उत्पन्न 
किसी नियोग्यता को छ|मगू करना अपराध होगा जो विधि के 
अनुसार दण्डनीय होगा ।? अनुच्छेद १४७ तथा उसके खण्डों एवं 
डपखण्डों के अनुसार नागरिकों की कई निर्योग्यताओं एवं विभेदों' 
का अन्त कर दिया गया है। यह विभेंद जाति एवं धरम के 
आधार परं ही रहे हैं ओर अरप्श्यो' को इनके कारण पग-पग पर _ 
अपमानित एवं लांच्छित होनां पड़ा है। महा मांनव गाँधी ने 
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इस स्थिति के विरुद्ध अभियान किया और लोगो' की मनोवृत्ति 
में भारी परिवतेन छा दिया; और अब विधान में इस विषय को 
सन्निहित कर निश्चयद्दी विवेक का परिचय दिया गया है। किन्तु 
इन व्यवस्थाओ' के अनुकूल आचरण न होनेपर बेसी ही स्थिति 
होगी जंसी स्थिति में वेधानिक एवं कानूनी समता सिद्धास्ततः 
प्राप्त होनेपर भी अमेरिका के हबशी पढ़े हुए हैं। हमने कह्दा है; 
ओर हम बार-बार इसे कहना चाहेंगे और कहते रहेंगे कि कोरी 
विधान व्यवस्थाओ' की घोषणाओ' से ही सारी निर्योग्यताओ 
का अन्त नहीं हो ज्ञाता। गणतंत्र की विफलताओ क. मूल 
कारण में सबसे बड़ा ओर प्रभावशाली तथ्य यह रहा है कि 
नागरिकों को राजनीतिक अधिकारों की समता तो प्रदान कर 
दी जाती है, किन्तु उनके उपयोग एवं उपभोग के छिये जिस 
आधिक साम्य एवं समान सुविधाओ' का होना अनिवाय होता 
है, वे नहीं दी जञातीं। हमारे देश के कोटि-कोटिं अछूतो' की 
अधिकांश दुरवस्थाओ' का मूछ कारण यद्द आथिक विषमता 
तथा उनका देन्‍्य दारिद्य रहा है और आज भी है। इसलिये 
हमारा संविधान यदि इस दिशा में कार्यकारी प्रमाणित नहों होता 
तो इसके अधिकांश मौलिक अधिकार केवल इसके भीतर ही पढ़े 
रहजायेंगे और देश के कोटि-कोटि नागरिकों के लिये इनकी 
कोई भी वास्तविक उपयोगिता नहीं होगी। हमारी संविधानिक 
विधि व्यवस्था इस दिशा में कितनी कृृत-कार्य होसकंगी, इसमें 
सन्देह दी दे।... आओ 
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४ ओर इस सन्देह का कारण यह है कि संविधान के अन्तर्गत 
आंथिक व्यवस्थाओं का जो ढाँचा रखा गया है, उसमें ठयक्तिवाद्‌ 
को ही प्रधानता है। फछत: सामूहिक रूप में नागरिकों को तहि- 
घयक प्रोत्घाहन देनेवाली प्रेरणाएँ प्राप्त होंगी, इसकी कम सम्भा- 
वना है। देश की समस्त पूंजी, समस्त खाधनों ओर समस्त 
शक्तियों पर जब राष्ट्र का अधिकार होता है ओर समस्त नागरिक 
सामूहिक रूप में उत्तके अधिकारी एवं उपभोक्ता द्वोते हें तब उन्हें 
उत्पादन बढ़ाने, आथिक आधार पर जीवन स्तर उन्नत करने एवं 
राष्ट्रीय सम्पत्ति के अजन एव॑ बृद्धि के लिये जो प्रेरणाएँ प्राप्त होती 


हैं, वे व्यक्तित्रादी व्यवस्था के अन्तर्गत नहीं। हमारे संविधान 
के अनुच्छेद ३१ के अन्तर्गत द 


. “कोई व्यक्ति विधि के प्राधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से 

बंचित नहीं किया ज[सकता (२) कोई स्थावर ओर जंगम सम्पत्ति, 
जिसके अन्तर्गत किसी वाणिज्य या ओद्योगिक उपक्रम में या 
उसकी स्वाम्रिनी किसी कम्पनी में कोई अंश भी है, ऐसी विधि 

से अधीन जो ऐसा कछ्जा या अजेन करने का अधिकार देती है, 
सावजनिक प्रयोजन के छिये कब्जाकृत या अजित तबतक नहीं 
की जायेगी जबतक कि बह विधि या कब्जाकृत या अर्जित 

सम्पत्ति के लिये प्रतिकर का उपबन्ध न करती हो और यातो 

अतिकर को राशि को नियत न करदे या उन सिद्धान्तों ओर 
रीति का उल्लेख न करदे जिनसे प्रतिकर निर्धारित होता है ओर 
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दिया जाता है।” उक्त अनुच्छेद के उपखण्ड (३) और उपखण्ड (४) 
में एतद्विषयक ओर भी प्रतिबन्ध हैं, जो ऊपर दिये जाचुके हैं । 

उक्त अनुच्छेद अमेरिका के संविधान के पाँचव संशोधन 
के अनुसार दे जिसमें कहा गया है: 

“कोई व्यक्ति विधि के अधिकार के बिना अपनी सम्पत्ति से बंचित नहीं 
किया जासकता । वेयक्तिक सम्पत्ति सावंजनिक उपयोग के लिये समुचित 
प्रतिकर. के बिना नहीं ली जासकती ।” 

भारतीय शासन विधान १६३४५, की घारा २६६ के अन्तर्गत 
भी बेसी ही व्यवस्था की गयी थी, जेसी उक्त ३९ वे अनुच्छेद में 
है, यद्यपि उसमें कम्पनियों के अंश आदि को लेकर व्यवस्था नहीं 
की गयी थी। अथ स्पष्ट है कि वेयक्तिक सम्पत्ति के सम्बन्ध सें हम 
पूँजीवादी देश अमेरिका के अनुयायी हैं और १६३५ के शासंन 
विधान में ब्रिटिश शास्रकों ने भारत में जिस प्रकार की वेयक्तिक 
सम्पत्ति-सम्बन्धी व्यवस्था की, उससे अपने छोकतंत्रात्मक गंण- 
राज्य में भी हम आगे नहीं बढ़ सके हैं। इस स्थछ पर अब 
उक्त ३१ वें अनुच्छेद से सोवियट रूस की तहिषयक बविधि- 
व्यवस्था की तुलना कीजिये। स्रोवियट राष्ट्रसंघ के विधान में 
कहा गया है :-- क्‍ 
. “भूमि, इसके प्राकृतिक साधन जल, जंगल, मिलें, कारखाने, 
खदान, रे, जल एवं गगन यातायात, बेंक, डाकधर, तारघर, 
देलीफोन, राज्य संचालित विशाल कृषि उद्योग ( राज्य के खेत; 
यँत्र और उनके स्टेशन तथा ऐसी अन्यान्य वस्तुरँ ) नगरपालि- 
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काओं के उद्योग, नगरों के भवनों की पंक्तियाँ, ओद्योगिक 
क्षेत्रों के भवन--यह सभी राज्य की सम्पत्ति हैँ--अर्थात्‌ 
समस्त जनता का उनपर अधिकार है। 

इस प्रकार सम्पत्ति सम्बन्धी हमारे विचारों तथा सोवियट 
रूस को विधान-व्यवस्थाओं में मोहिक अन्तर है। वेयक्तिक 
सम्पत्ति द्वारा विपन्नों का जो आथिक शोषण जोरों से चला आरहा 
है ओर जिस पूँजीबादी व्यवस्था के अन्तर्गत सम्पन्न उत्तरोत्तर 
सम्पन्न तर एवं विपन्न उत्तरोत्तर विपन्नतर होता जारहा है, उसकी 
गति को अवरुद्ध करना अनिवाय है, यदि साधारण नागरिक के 
जीवनस्तर को उन्नत करना दे, जिसका रक्ष्य हमारे संविधान 
ह्वारा घोषित किया गया है । लक्ष्य घोषणाएं निश्चयददी उद्चादर्श 
पर प्रतिष्ठित हैं, किन्तु उन्हें कायरूप में चरिताथ करने के लिये 
ऐसी विधि-व्यवस्थाओ की खष्टि करनी ह्ोगी। जमींदारी 
उल्मुछन विधि-व्यवस्था इस दिशा में निश्चय ही एक सराहनीय 
अयास है, किन्तु केवछ इतना ही आवश्यक नहीं है, इस्त दिशा में 
अभी ओर अग्रसर होने की आवश्यकता है । 


संविधान का संशोधन 


भारतीय संविधान के मौछिक अधिकारों को ढेकर,कई अभि- 
योग न्यायालयों के सामने छाये गये । कलकत्ता, मद्रास, प्रयाग, 
पटना के उच्च स्यायालयो' तथा उच्चतम न्यायालय ने राज्यो द्वारा 
निर्मित कई विधियो' अथवा उनके खण्डो', उपखण्डों को विधान 
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विहित व्यवश्थाओ' के प्रतिकूछ पाकर उनके अवैधानिक होने का 
निर्णय दिया। प्रधान मंत्री श्री नेहरू तथा विधि-खचिव डा० 
अम्बेदकर ने संसद में वक्तव्य देते हुए कहा कि उक्त निर्णयो' के 
कारण स्थिति जटिरू हो चछी है, अतरब कतिपय अनुच्छेदो में 
संशोधन अनिवार्य होचल्ा है। मद्रास सरकार ने अनुसूचित 
जाति के छोगो' के लिये सरकारी नौकरियो' तथा शिक्षा-संत्थाओं 
में उनके प्रवेश के लिये संरक्षण देने के सम्बन्ध में आज्ञाएँ निकाीं। 
इन दोनो ही आज्ञाओ' को लेकर दो मामले मद्रास हाईकोर्ट में 
आये ओर बाद को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष । सर्वोच्च न्यायालय 
के निर्णय से सरकार को सन्‍्तोष नहीं हुआ । कानून-सचिव 
डा० अस्बेदकर ने विधान संशोधन के पक्ष में बोलते हुए संसद में 
१८ मई, १६५१ को कहा, ह 

“उच्चतम न्यायालय के दोनों ही निर्णयों को मेंने सावधानी से पढ़ा है 
किन्तु मुझे पूरा विश्वास है कि उक्त निर्णय सर्वथा असन्तोषजनक हैं ।. .. मेरे 
विचार से अनुच्छेद २९५ (२), ( जिसकी व्याख्या के आधार पर उक्त निर्णय 
किये गये हैं ) में प्रयुक्त होनेवाला शब्द _ कवर! सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। 

और में अत्यन्त सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूँ कि इस किवल' शब्द पर उस 
अकार उतना विचार नहीं किया गया, जितना कि करना चाहिये था |... 

यहभी स्मरण रखना चाहिये कि राज्य की नीति के निदशक तख्जों के अन्त- 
गंत अनुच्छेद ४६ द्वारा सरकार ने अपने ऊपर कुछ उत्तरदायित्व लिये हैं... 

उदाहरणाय अजुसूचित जातियों के उत्थान का-- अतएव न केवल सरकार 
. बूर, वर॒न्‌ इस संसद पर भी उनके पालन का उत्तरदायित्व है । ज्जरिट 6 
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यदि इस उत्तरदायित्व की पूर्ति करनी है तो ऐसी व्यवस्था करनी ही 
पड़ेगी कि असुच्छेद २५ (२) और १६ (७) की ऐसा व्याख्या न की जासके, 
जसी की गयी है। इसलिये अजुच्छेद १५ की आवश्यकता हुई । हि 

तत्पश्वात्‌ अनुच्छेद १६ से सम्बद्ध संशोधनो' पर भाषण करते 
हुए डा० अम्बेदकर ने उच्चतम स्यायारूय एवं प्रान्तीय उच्च 
त्यायाद्ययो का उह्लेख करते हुए कहा कि उनके निर्णयो' के 
कारण ही उक्त संशोधनो” की आवश्यकता पड़ी-। पूर्वी पंजाब 
हाई कोट द्वारा निर्णीत, रामनाथ थापड़, त्रजभूषण और मास्टर 
तारा सिह के मामले तथा पटना और मद्रास हाईकोर्टों' के निर्णयों 
का हवाला देते हुए डा० अम्बेदकर ने कहा :-- 

“में सदन से कहना चाहता हूं कि वह विचार कर देखे कि सुप्रीम कोर्ट 
तथा विभिन्न हाईकोर्टों के उक्त निर्णयों का नागरिकों पर क्या ग्रभाव पड़ेगा 
अगर' उक्त विधियों के बहुत से अनुच्छेद सुप्रीम कोट तथा हाईको्टों' से अवैध 
घोषित कर दिये जायें, जंसा कि उक्त न्यायालयों द्वारा किया गया है, तो देश 
की क्या स्थिति होगी १ द 

प्रेस ऐक्ट की धारा ४ के अन्तर्गत पत्रों की खाधीनता तथा भाषण वी 
जतत्रता पर इस अकार अतिबन्ध लगाये जासके कि अपराध, हत्या और ह्सि 
को शत्साहन वे न देसकें, इसके लिये प्रान्तीय सरकारों के अधिकार थे | 
और सुप्रीम कोर्ट तथा हाईकोर्टों" के फैसले मान्य ठहरा लिये जायें तो क्या द 
सदस्यों को इस बात से सन्तोष होगा कि देश में ग्रत्येक व्यक्ति को विधान 
की हृपा से हत्या और हिंसा के अचार का अधिकार ग्राप्त हो जायंगा ? तब 
सार्वजनिक सुव्यवस्थाओं की रक्षा किस ग्रकार होगी 2 और तब राष्ट्र की ही 
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रक्षा किस प्रकार होगी ? इसलिये संसद को इस बात का अधिकार रहना 
चाहिये कि वह सार्वजनिक सुव्यवस्था एवं राष्ट्र को सुरक्षा के लिये विधि निर्माण 
कर संक। याद संसद को ऐसा अधिकार नहीं दिया गया तो सुप्रीस कोर्ट 
तथा हाइको्ों ने विधान की जो व्याख्या की हैं, उसके अनुसार अनियंत्रित 
 बाकू-खातन््य और अभिव्यक्ति-खातव्य के कारण देश में अशान्ति फेल 
जायगी । इसलिये अजुच्छेद १९ में संशोधन आवश्यक है अमेरिका के 
संविधान में यद्यपि वाकू-स्वातनध्य और अभिव्यक्ति-स्वातमथ्य पर कोई वाह्म 
प्रतिबन्ध नहीं छूगाया गया है किन्तु राष्ट्र की सुरक्षा के हितों के अनुकूल वहाँ 
की सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय देकर उनपर नियंत्रण छगा दिया है । 

किन्तु हमारे देश की स्थिति ही विचित्र है। हमारे सूल अधिकार हैं और 
हमने उनकी सीमाएं निर्धारित कर दी हैं, और फिर भी हमारा सर्वोच्च 
न्यायालय और हमारे प्रान्तोय उच्च न्यायालय कहते हैं कि हम मूल-अधिकारों 
को सीमित नहीं करेंगे । 


संशोधन का विरोध 


संविधान ( प्रथम संशोधन ) विधेयक पर संसद में तथा 
उसके बाहर यथेष्ठ मतमतान्तर व्यक्त किया गया। पत्रों की 
सखवाधीनता पर कुठाराघात होनेवाली व्यवस्थाओं की कठु आलो- 
चना हुई ओर अखिलभारतीय पत्रसम्पादक सम्मेलन ने एक सर 
से उसका विरोध किया। प्रवर समिति के सदष्यों में भी 
. विधेयक तथा उसकी घाराओं पर मतभेंद रहा। किन्तु समिति 
का बहुमत उसके पक्ष में रहा। सरकार ने उसे स्वीकार करलिया 


१३ 
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ओर संसद के समक्ष वह उपस्थित किया गया। आचाय॑ कपलानी, 
पंडित हृदयनाथ कुंजरू, डा० श्यामाप्रसाद्‌ मुखर्जी तथा जनाब 
नजीरुद्दीन अहमद उसके कटु आछोचक रहे । विधेयक असाम- 
यिस; अनावश्यक, भवांछुनीय एवं संसद द्वारा जिस प्रणाली द्वारा 
पारित किया गया उसे आपत्तिजन एवं अवेधानिक बताया. 
गया। फिर भी विधेयक २२८ के पक्ष एवं २० के विपक्षी मतों 
से स्वीकृत हुआ। विधेयक निम्न रूप में अधिनियमित 
किया गया :-- द 
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9. लाम--यह अधिनियम संविधान (६ प्रथम संशोधन ) अधिनियम 
१९५१ कह्दा जायंगा 

२. संविधान के अनुच्छेद १४ का संशोधन--अनुच्छेद १५ में 
निम्न खण्ड संयुक्त कर दिया जायगा : क्‍ द 

“४७) इस अनुच्छेद अथवा अनुच्छेद २५ के खण्ड (२) के कारण 
राज्य को सामाजिक अथवा शिक्षासम्बन्धी किन्ही पिछड़े हुए नागरिकों अथवा _ 
अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम ज।तियों के उत्थान के लिये किसी 
विशेष उपबन्धको निर्मित करने में कोई वाघा नहीं होगी । 

३. संविधान के अनुच्छेद १६ का संशोधन ओर अनुच्छेद १६ 
की कतिपय विधियों (१) की मान्यता द 

(क) उपखण्ड (२) के स्थान पर निम्न खण्ड समझा जाय और उक्त 
खण्ड सदाही अधिनियमित किया हुआ समक्ता जायया, यथा :-+ 
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४२) खण्ड (१) के उपखण्ड (क) के कारण किसी वर्तमान विधि के 
प्रयोग पर कोई वाघा नहीं होगी और न तो उसके कारण राज्य को एसी 
किसी विधि के निर्माण में, जिससे उक्त उपखण्ड द्वारा ग्रदत अधिकारों पर, 
राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के मेत्री-सम्बन्ध, सार्वजनिक सुव्यवस्था, 
सदाचार अथवा नतिकता, साथ ही न्यायालय अवमान, अपमान-वचन अथवा 
हिसोत्तोजना सम्बन्धी किसी वर्तमान अथवा अन्य विधि, के हितों के अनुकूछ 
किसी प्रकोर का युक्तियुक्त निर्वन्धन लगाने में रुकावट होगी । 

(ख) खण्ड (६) के “उक्त खण्ड के उपखण्ड ६)” से लेकर 
“बनाने में राज्य के लिये रुकावट, न डालेगी” पयेनत के स्थान 
पर निम्न रहेगा : 

उक्त उपखण्ड की किसी बात से राज्य को किसी विधि के निर्माण 
अथवा किसी वर्तमान विधि के प्रयोग पर निम्न विषयों में किसी के सम्बन्ध 
में, कोई रुकावट नहीं होगी--- 

(१) किसी उपजीविका, व्यापार या कारबार करने के लिये आवश्यक 
बृत्तिक या शिव्पिक अहताओं, अथवा 

(२) राज्य द्वारा अथवा राज्य के स्वामित् अथवा नियत्रण में किसी 
निगम द्वारा, किसी व्यापार, कारबार उद्योग या जनसेवा-उद्योग, नागरिकों को 
आंशिक अथवा सर्वथा पथक रखते हुए अथवा अन्यथा--के सम्बन्ध में । 

(३) सविधान के प्रारम्भ होने से ठीक पहले मारत राज्यन्क्षेत्र में कोई 
भी प्रबुत विधि जो वर्तमान उपखण्ड (१) द्वारा सशोधित अनुच्छेद १९ 
के उपबन्धों से सगत होगी, वह केवल इस आधार पर अवेध नहीं समस्झी 
जायगी अथवा वह कभी भी अवेध रही, यह भी नहीं समक्ता जायगा, क्योंकि 
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उससे उक्त अनुच्छेद के खण्ड (१) के उपखण्ड (क) द्वारा प्रद्त अधिकारों 
का बंचन अथवा अत्पीकरण होता है, उक्त अनुच्छेद के उपखण्ड (२) द्वारा, 
जसा कि मूलतः अधिनियमित किया गया, इसका प्रयोग रक्षित नहीं 
किया गया । । 

उपच्ण्ड की व्याख्या--इस उपखण्ड में थअबृत्त विधि' का वसा ही 
: अथ होगा जंसा कि संविधान के १३ वें अनुच्छेद में । 

४. संविधान में असुछेद ३९ के पग्चातू एक नया अनुच्छेद 
१ क जोड़ दिया जञायगा ओर यह अनुच्छेद सदा से संयुक्त 
हुआ समझा जायगा - यथा 

इस भाग के पूर्व वर्ती उपबन्धों में किसी बात के होते हुए भी राज्य 
द्वारा किसी सम्पदा अथवा उसमें निहित किसी अधिकार के अजन अथवा 
उसकी समाप्ति अथवा उसमें परिवर्तन करने के लिये निर्मित कोई विधि इस 
आधार पर शृत्य नहीं समझी जायगी कि इसके कारण इस भाण द्वारा प्रदत्त 
किसी अधिकार का बंचन अथवा अल्पीकरण होता है या उससे असंगत है। 

प्रन्तु-- 
. यदि ऐसी विधि किसी राज्य द्वारा निर्मित हुईं हो तो इस विधि के 
उपबन्ध तबतक लागू नहीं होंगे जबतक कि वह विधि राष्ट्रपति के समक्ष 
विचाराथ रक्षित होनेपर उनकी अचुमति न ग्राप्त होजाय । (२) इस अनुच्छेद 
में (क) 'सम्पदा' का अथ किसी स्थानीय क्षेत्र के प्रसंग में वही समझता जायगा 
. जो अर्थ उसके स्थानीय क्षेत्र में इस शब्द का भथवा इसके पर्यायबाची किसी 
शब्द का उस क्षेत्र में भूमि सम्बन्धी वर्तमान प्रवत्त विधि में समझा 
. जाता है। (खो) सम्पदा-सम्बन्धी अधिकार! के अन्तर्गत स्वामित्व, उप 
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स्वामित्व; अधीनस्थ स्वामित्व, भूमिधर के अधिकार तथा भूमि-राजस्व सम्बन्धी 
सुविधाएं भोर अधिकार होंगे । 

५ अनुच्छेद ३१ ख का प्रवेशन | 

विभाग ४ द्वारा प्रवेशित अनुच्छेद ३१ क के पश्चात्‌ निम्न 
अनुच्छेद संयुक्त किया जायगा, यथा : 

. अनुच्छेद ३१ ख : कतिपय अधिनियमों की मान्यता । 

अनुच्छेद ३१ क के अन्तर्गत सामान्यतः किसी भी उपबन्ध के होते हुए 
भी अनुसूची * अथवा उसके अन्तर्गत के उपबन्ध शून्य नहीं समझे जायेंगे 
अथवा वे कभी भी शृत्य रहे हों, ऐसा नहीं समभ्का जायगा, केवल इस आधार 
पर कि ऐसे अधिनियम अथवा उपबन्धों द्वारा इस भाग के उपबन्धों द्वारा 
प्रदत्त किन्हीं अधिकारों का बंचन अथवा अव्पीकरण होता है और इस बात के 
होते हुए मी कि किसी न्यायालय अथवा न्यायाघिकरण की आज्ञप्ति अथवा 
.. आदेश विपरीत हों, उक्त अधिनियर्मों का अत्येक अधिनियम, किसी क्षमतापूर्ण 
विधानमण्डल द्वारा निरमित अथवा संशोधित होने की शत के साथ ग्रबत्त रहेया। 

अधिकार को सीमा 
.. दत्त संशोधन द्वारा नागरिकों के वाकू-खातन्त्य तथा अभि- 
व्यक्ति-सखातन्ज्य की सीमा निर्धारित करदी गयी है। दक्त 
. स्व॒तन्त्रताओ' का उपभोग करते समय व्यक्ति को इस सीसा 
.. अन्तर्गत रहना होगा कि वह न्‍्यायारूय का अपमान न करे, 
_नींतिकता एवं सदाचार के विरुद्ध न कहे, राष्ट्र की सुरक्षा को 

खतरा उत्पन्न न हो ओर जिन देशो' के साथ भैत्री-सस्बन्ध हो, 
उनके विरुद्ध ऐसी अपमानजनक बात न कह्टे कि उस सम्बन्ध 


१६८ भारतीय शासन विधान 


पर आधात हो। एतद्विषय विधि-व्यवस्था करने का अधिकार 
राज्यों को दिया गया है। विदेशो' के साथ मैत्रीसम्बन्ध के 
विषय में विधि-यवध्था का अधिकार संसद को ही देना चाहिये 
था, क्योंकि इसका सम्बन्ध राज्यो' से नहीं, संघ से ही है, किन्तु 
प्रधानमंत्री ने इसमें कानूनी अड़चने देखीं, इसलिये एतह्निषयक 
श्रीमती दुर्गा बाई ( प्रवर समिति की सदस्या ) के मत को स्वीकार 
नहीं किया। अमेरिक्का के संविधान के संशोधन १-१४ द्वारा 
बोलने ओर लिखने की पूर्ण. स्वाधीनता दी गयी दे और उसके 
आधार पर हमारे संविधान के उक्त संशोधन की कठु आलोचनाएँ 
हुईं, किन्तु यह सत्य नहीं है कि वहाँ की स्वतंत्रता पर किसी 
प्रकार का नियंत्रण नहीं है। वहाँ के उच्चतम न्‍्यायारुय ने अनेक 
बार संविधान की व्याख्या की है ओर यह सीमा निर्धारित करदी 
है कि स्वतन्त्रता का दुरुपयोग निश्चय ही दुष्परिणाम उत्पन्न करेगा।. 

ब्लकस्टोन ने ठीक ही लिखा है कि -- 


“प्रत्येक खतंत्र व्यक्ति को इस बात की खाधीनता है कि वह अपनी 
भावनाओं को अवाध रूप में व्यक्त करे किन्तु यदि वह किसी ऐसी बात का... 
. अरकाशन करता है जो अनुचित, दुश्तापूर्ण अथवा अवध हो, तो उसे उसका 

.. कुष्परिणाम॒ भुगतना ही पढ़ेगा।/.. "व 


जस्टिस ओलिवर वेण्डेठ हाल्म्स ने १६१६ में श्नेक के मुकदमे 
के सिलसिले में कहा था-- द 


- वाक-स्वातन्त्य का बड़ा-से-बड़ा अधिकार रहनेपर भी किसी व्यक्ति की 
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रक्षा नहीं को जासकती यदि वह मिथ्या अलाप करके कि रंगमंच में आग छग्र 
गयी है, आतंक फला दे ।” क्‍ 

इस बात के छिये अत्यधिक तको एवं तथ्यो' की आवश्यकता 
नहीं है कि वाकू-स्वातत्त्य ओर अभिव्यक्ति-स्वादन्द्रय को अवाध, 
सीमाहीन, अथवा अनियंत्रित नहीं रखा जासकता। खस्तंत्रता 
की ऐसी सीमाएँ निश्चय ही निर्धारित करनी पड़ेंगी। ऐसी 
अनियंत्रित छूट नहीं दी जासकती कि राष्ट्र की सुरक्षा के लिये 
खतरनाक सम्भावत्ताएँ उत्पन्न हो'। यह बात ओर है कि हमारे 
संविधान के उक्त संशोधन की इस समय आवश्यकता थी या नहीं 
ओर जिप्न प्रणाली से संशोधन किया गया वह आपत्तिजनक है 
या नहीं । संविधान संशोधन के लिये संविधान के अनुच्छेद ३६८ 
में संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है । उसके अनुसार 'इस 
संविधान के संशोधन का सूत्रपात उस प्रयोजन के लिये विधेयक 
को संसद के किसी सदन में पुरः स्थापित करके ही किया जायगा। 
कम-से-कम्म आधो' के विधानमण्डछो' का--अनुसमरथन भी 
अपेक्षित होगा |” उक्त अनुच्छेद की प्रक्रिया क बिना संशोधन 
की वधता निश्चय ही संशयास्पद होगी। जिन दो सदनों का 
उल्लेख किया गया है, उनकी अभी प्रतिष्ठा नहीं हुई दे। तो उक्त 
संशोधन की वेघता किस आधार पर प्रमाणित होगी 0९ संविधान 
के भाग २१ के अन्तर्गत अनुच्छेद ३७६ में अन्तर्काडीन संसद 
तथा उसके अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे मेँ उपबन्ध हैं। उक्त... 
अनुच्छेद के अनुसार “जबतक कि इस संविधान के उपबन्धों के... 
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कितनी... लननानन-नननन +ननननननननन+न++न-नकपलण- तप ककननन++<+-+>++न- नानक परकक433५५ ५ >न-प फलनतानान्‍ना नमक न नननन न न 5 फानालभ-+कननतवणन०५ब-. 
न 3>>क«्अम्कन्द, 


अधीन संसद के दोनों सदन सम्यक रूप से गठित न हो ज्ञाय॑ं, ' 
अन्तर्काडीन संसद होगा तथा इस संविधान के उपबन्धों द्वारा 
संखद को दी गयी सब शक्तियों का प्रयोग और कतंव्यों का 
पाछन करेगा ।? इस प्रकार जिस संविधान द्वारा संसद को जो 
अधिकार प्रदान किये गये हैं, उनके अनुसार. उस्री संविधान में 
संशोधन करने का अधिकार अस्थायी और अन्‍न्तर्काडीन व्यवस्था 
के अन्तर्गदवाल्ले उपबन्धों के अनुसार है या नहीं, यह भी सर्वथा 
निर्विवाद नहीं : इस विवाद के अतिरिक्त प्रश्न व्यावहारिकता 
का यह है कि कुछ ही महीनों के पश्चात्‌ संविधान के उपबन्‍्धों के 
अधीन दोनों सदन सम्यक रूपसे गठिव हो जायेंगे ओऔर कोई 
आपातकाल भी अभी नहीं उपस्थित है, अतः उक्त संशोधन 
अनिवाय नहीं था। फिर भी, जेस्ता कि प्रधानमंत्री ने कहा है, 
कि आपातकाल, वतमान राष्ट्रीय एवं अस्तर्राष्ट्रीय परिस्थितयों को 
देखते हुए किसी समय भी उपस्थित हो सकता है, ओर साथ ही 
उक्त संशोधन के उपबच्धों द्वारा केवछठ नये अधिनियमों की 
क्षमता संसद को दी गयी दे, खतः अधिनियम नहीं उपस्थित 
किये गये हैँ। यह तक केवल अंशतः सद्दी है; सर्वाशतः नहीं, 
क्योंकि संशोधन द्वारा अनेक अधिनियमों को श्रवृत्त विधि की 
श्रेणी में घोषित होने की व्यवस्था करदी गयी है । क्‍ 


अमेरिका और भारत--- 


भारतोय संविधान में अन्य देशों की अपेक्षा अमेरिका के क्‍ 
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संविधान के कतिपय उपबन्धों के समान, उपबन्ध रखे गये हैं। 
सोलिक अधिकारोंबाढा भाग विशेषतः अमेरिका के संविधान 
आर उसमें होनेवाले परवर्ती संशोधनों द्वारा प्रभावित है। 
अनुच्छेद १४ अमेरिका के संविधान के संशोधन १४७ के अनु- 
. सबुसार, तथा अनुच्छेद १४ भी उसी संशोधन के अनुसार, 
भारतीय स्थिति की अपनी आवश्यकताओं के अनुसार रखे गये 
हैं। अनुच्छेद १ . अमेरिक्का के संविधान की धारा ९ की उपधारा ८ के 
अमुसार है। जमेनी के वीमर विधान के अनुच्छेद १०६ के 
उपबन्ध भी प्रायः ऐसे ही हैं। हमारे संविधान का अलु- 
च्छेद १६, संशोधित रूप में अत्यधिक व्यापक कर दिया गया है 
किन्तु अमेरिका के संविधान की घारा ३ की उपधारा ३ के अनु 
सार राजद्रोह, राष्ट्र के विरुद्ध युद्धरत होने तथा शत्रुओं को सद्दा- 
यता ओर सुविधा देनेतक ही सीमित कर दिया गया है। 
आरतीय संविधान के अनुच्छेद २० के उपबन्ध अमेरिकन संविधान 
के संशोधन ४ के अजुसार हैं। २१ बाँ अनुच्छेद भी प्रायः उसी 
के संशोधन ४ के अनुसार है। अनुच्छेद २१ द्वारा वयक्तिक 
स्वतंत्रता सम्बन्धी जो उपबन्ध हैं, वही २२ वे अनुच्छेद में भी 
उछिखित हैं । इनके आधार अमेश्किा के संविधान के संशोधन ४ 
ओर ६ दहें। किन्तु ६ ठा संशोधन उक्त अनुच्छेद से अधिक 
व्यापक है--उसके द्वारा अनुच्छेद की अपेक्षा अधिक झुविधाएं 
 ग्राप्त हें। अनुच्छेद २३ अमेरिका के संविधान के संशोधन १३ के 
अनुसार दै। उक्त संशोधन वहाँ की दासत्व प्रथा के निराकरण 
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के छिये किया गया था। अमेरिका के संविधान के संशोधन छ 
में निहित सिद्धान्त के अनुसार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 
३१ है किन्तु इसमें प्रथम संशोधन १६५९ के अनुसार यथेष्ठ 
परिवतन कर दिये गये हैं। इन परिवर्तनों का उल्लेख ऊपर 
किया जाचुका है। अमेरिका के संविधान के संशोधन के 
अजुलार “बेयक्तिक सम्पत्ति का अर्जन बिना 'समुचितः प्रतिकर के 
निषिद्ध है।? जमेन विधान की घारा १ ५३ के अन्तर्गत भी 
यथेष्ट' प्रतिकर देने की व्यवस्था है; किन्तु हमारे संविधान के 
उक्त अनुच्छेद में 'समुचितः अथवा “यथेष्ठ' किसी शब्द का प्रयोग 
नहीं किया गया है। इसमें विधानमंडछ जो प्रतिकर निर्धारित 
करे, वही समझा जायगा। द क्‍ 
इस भ्रकार स्पष्ट है कि अमेरिका के संविधान से हमारे 
संविधान में अनेक मौलिक अधिकार, मुछत: अथवा संशोधनों 
अथवा उपबच्धों के साथ लिये गये हैं। फिर भी उसके कतिपय 
महत्व के मोलिक अधिकार हमारे संविधान पं नहीं है, यथा : 
* शल्ाश्न का अधिकार, ( संशोधन २). ह 
. ९. शान्तिकालछ में सेनिकों के आश्रय के विरुद्ध अधिकार 
.. (संशोधब ३)... | शा रा 
. है: अयुक्तिसंगव तछाशियों और जब्तियों के सिरूसिछे में 
... गृह कागजात और बस्तुओं की सुरक्षा ( संशोधन ४)... 
: ४. अत्यधिक अर्थदण्ड और 


(बच)... 





$ जब 


ख्च्ण 


असाधारण दृण्डादेश का निषेध 
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संविधान में जिन मूल-अधिकारों का उल्लेख है, उनके सम्बन्ध 
में सभी व्यक्तियों का तत्सम्बन्धी आदेश; निर्णय, व्याख्या ओर 
संरक्षण की व्यवस्था दच्बतम न्यायालय से प्राप्त, करने का अधि- 
कार है ओर संविधान में उल्छिखित स्थितियों के अतिरिक्त, 
उन्हें स्थगित नहीं किया जासकता । विधानमण्डरू की समुचित 
प्रक्रिया द्वारा, अनुच्छेद ३६८ के अनुसार अथवा अनुच्छेद ३४६ 
के अंनुसार आपातकाल की घोषणा की स्थिति में ही उन्हें स्थगित 
किया जासकता है। . संविधान प्रथम संशोधन १६४१ के अनु- 
सार मूल अधिकारों को अपेक्षाकृत संकीर्ण कर दिया गया है।. 


तक - बन के अम्मी न ताक कान अमन वकनओ "ाओका७+क॑+कलक न्याथ +क३, 


...तेरहवाँ अध्याय 
.. शज्य की नीति के निदेशक तल 


३६. यदि प्रसंग से दूसरा अथ अपेक्षित न हो तो इस भाग 

में “राज्य” का वही अथ है जो इस संविधान के भाग ३ में है।. 

. ३७. इस भाग सें दिये गये उपबन्धों को किसी न्‍्यायारुय 

द्वारा वांब्यता न दी जासकेगी किन्तु तो भी इनसें दिये हुए तत्व 

देश के शासन में मूछ-भूत हैं ओर विधि बनाने में इन तत्वों का 
प्रयोग करना राज्य का कृत्तंव्य होगा। 

३८. राज्य ऐसी सामाजिक व्यवस्था की, जिसमें सामा- 
जिक, आर्थिक ओर राजनतिक न्याय; राष्ट्रीय जीवन की सभी 
संस्थाओं को अनुप्राणित करे, भरसक कारय-साधक रूप में 
स्थापना ओर संरक्षण करके छोक-कल्याण को उन्नति का 
 प्रयाक्ष करे । क्‍ 
... ३६ राज्य अपनी नीति का विशेषतया ऐसा संचालन 
. करेगा कि सुनिश्चित रूप से--(क) समान रूप से नर और नारी 
सभी नागरिकों को जीविका के पर्य्याप्त साधन प्राप्त करने का 
. अधिकार हो; (ख) समुदाय की भोतिक सम्पत्ति का स्वामित्व और 
नियंत्रण इस प्रकार बैंटा हो कि जिससे सामूहिक हित का सर्वोत्तम 
. रूप से साधन हो, (ग) आर्थिक व्यवस्था इस प्रकार चले कि जिससे 
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धन ओर उत्पादन खाधनों का सर्वसाधारण के छिये अहितवकारी 
केन्द्रण न हो, (घ) पुरुषों ओर ख्लियों दोनों का समान कार्य 
के लिये समान वेतन हो, (ढ) श्रमिक पुरुषों ओर श्ल्ियों 
का स्वास्थ्य ओर शक्ति तथा बालकों की सुकुमार अवस्था का 
दुरुपयोग न हो तथा आथिक आवश्यकता से विवश होकर 
नागरिकों को ऐसे रोजगारों में न जाना पड़े जो उनकी आयु या 
शक्ति के अनुकूल न हों, (व) शशव और किशोर अबस्था का 
शोषण से तथा नेतिक और आध्िक परित्याग से संरक्षण हो | 
४०. राज्य ग्राम-पंचायतों का संगठन करने के लिये अग्रसर 
होगा, तथा उनको ऐसी शक्तियाँ तथा अधिकार प्रदान करेगा जो 
उन्हें स्वायत्त शासन की इकाइयों के रूप में कार्य करने योग्य 
बनाने के छिये आवश्यक हों । 
. ४१. राज्य अपनी आधथिक सामथ्य और विकाख की 
सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, 
बुढ़ापा, बीमारी ओर अंगहानि तथा अन्य अनहे अभाव की 
दशाओं में सावेजनिक सहायता पाने के अधिकार को ग्राप्त करने 
का कार्यसाघक उपबन्ध करेगा | 
४२ राज्य काम की यथोचित ओर मानवोचित दशाओं 
को सुनिश्चित करने के लिये तथा श्रसूति-सहायता के लिये 
उपबन्ध करेगा। द 
... ४३. उपयुक्त विधानया आश्िक संघटन द्वारा, अथवा 
ओर किसी दूसरे प्रकार से राज्य कृषि के, उद्योग के या अन्य 
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प्रकार के सब श्रमिकों को काम; निर्वाह-मजूरी शिष्टज्ीवन-स्तर,. 
तथा अवकाश का सम्पूर्ण डप्भोग सुनिश्चित करनेवाली काम की 
दशायें तथा सामाजिक ओर सांस्कृतिक अबसर प्राप्त कराने का 
अयास करेगा तथा विशेष रूप से ग्रामों में कुटोर-उद्योगो को 
वेयक्तिक अथवा सहकारी आधार पर बढ़ाने का प्रयास करेगा। 
- ४४ भारत के समस्त राज्य-क्षेत्र में नागरिकों के लिये 
राज्य एक समान व्यवहार-संद्विता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त 
कराने का प्रयास करेगा । 
... ४५. शा्ष्य इस संविधान के प्रारम्भ से दस वष की काछा- 
बधि के भीतर सब बालकों को चोद॒ह वष की अवस्था-समाप्त 
तक निःशुल्क ओर अनिवाय शिक्षा देने के लिये उपबन्ध करने 
का अ्यास करेगा | 

७४६. राज्य जनता के दुब्ंछतर विभागों के; विशेषतया 
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियो' के शिक्षा 
. तथा अथ सम्बन्धी हितों की विशेष सावधानी से उन्नति करेगा 
. तथा सामाजिक अन्याय तथा सब प्रकारों- के शोषण से उनका 
संरक्षण करेगा । 


४७... राज्य अपने छोगो' के आहार पुष्टितठ ओर जीवन- 
'. स्तर को ऊँचा करने तथा छोक-स्वास्थ्य के सुधार की अपने 
. आथमिक कत्तव्यों में से मानेगा तथा विशेषतया स्वास्थ्य. 
. के लिये हानिकर मादक पेयों ओर ओषधियो' के ओषधीय 
रा कस नो से अतिरिक्त उपभोग का प्रतिरोध करने का प्रयास: 
तर क्‍ 
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४८. राज्य कृषि ओर पशुपाहन को आधुनिक ओर 
बेज्ञानिक प्रणालियों से संघटित करने का प्रयास करेगा तथा 
विशेषतः गायो' ओर बच्ुड़ो' तथा अन्य दुधार और बाहकढोरों' 
की नर के परिरक्षण ओर सुधारने के लिये तथा उसके वध का 
अतिषेध करने के लिये अग्रसर होगा। 

४६ संख्द से विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्ववाढे घोषित कला- 
त्मक या ऐतिहासिक अभिरुचिवाले प्रत्येक स्मारक, या स्थान या 
चीज का यथास्थिति छुंठव, विरूपन, विनाश, अपनयन, व्ययन 
अथवा निर्यात से रक्षा करना राज्य का आभार होगा | 

. ४०. राज्य की छोक-सेवाओ'* में, न्यायपालिका को काये- 
यालिका से प्रथक करने के छिये राज्य अग्रसर होगा | 

४१ राज्य--(क) अन्तर्राष्ट्रीय शान्ति और सुरक्षा की 
उन्नति का, खो) राष्ट्रो' के बीच स्याय और सम्मानपूर्ण सम्बन्धो' 
को बनाये रखने का, (ग) संघटित छोगो' के, एक दूसरे से 
व्यतहारो में अन्तर्राष्ट्रय विधि ओर सन्धि-बन्धनो' के प्रति 
आदर बढ़ाने का, तथा घ) अच्तर्राष्ट्रीय विवादों के मध्यस्थता 
ह्वारा निबटारे के छिये प्रोत्खाहन देने का, रा 
अयास करेगा | क्‍ कर 
.... नियामक सिड्डान्तों की उपयोगिता. 

राज्य के जिन निदेशक तलों अथवा नियामक सिद्धान्तों का ऊपर 

उल्लेख किया गया है, वे, जेसा कि शीर्षक से ही स्पष्ट है, केवल निदेशक 
सत्मात्र हैं। अलुच्छेद्‌ ३७ में स्पष्ट कर दिया गया हैं. कि उक्त सिद्धान्तों 
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की मान्यता के लिये किसी नागरिक को न्यायपालिका की सहायता नहीं मिल 
सकती । फिर भी उक्त सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने का उत्तरदायित्र 
राज्य पर है, ऐसा स्पष्ट कर दिया गया है। डा” अम्बेदकर ने संविधान 
सभा में इस विषय का स्पष्टीकरण करते हुए कहा था, “इन त्जों को लेकर 
बड़ा भ्रम है । हमने राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना की है और हमारा 
लक्ष्य आथिक लोकतंत्र की स्थापना भी है। यह कहा जाता है कि निदेशक 
त्ों की मान्यता के लिये कोई कानूनी बल नहीं हैं, यह में खीकार करने के 
लिये तेयार हूँ, किन्तु यह स्वीकार करने के लिये में बिल्कुल तेयार नहीं हं कि 
उनके पीछे कोई बल ही नहीं है और वे सर्वथा व्यर्थ हैं। उक्त निदेशकपत्र 
उन आदिशपत्रों के समान हैं जो भारतीय शासन विधान १९३५८ के अन्तर्गत 
 गबनर जेनरल तथा गवर्नरों के लिये दिये गये थे ।” उक्त निदेशक तलों 
में राज्य के ऐसे चरम लक्ष्य का निर्देश किया गया है जिसकी पूर्ति होनेपर 
आदश सामाजिक एवं आथिक व्यवस्था की स्थापना लोकतंत्रात्मक गणराज्य 
भारत में होसके । अतएव आदश एवं लक्ष्य के रूप में तो उनकी उपयोगिता 
अवश्य है, किन्तु व्यवहार में उनकी कोई तात्कालिक उपयोगिता सन्देहास्पदू, 
ही हे। साथ ही इस प्रकार की व्यवस्थाएँ संविधान में नहीं रहा करतीं । इन 
सारे तत्वों को पढ़ने के पश्चात्र्‌ ऐसा प्रतीत होता है मानों किसी राजनीतिक 
दल के निर्वाचित घोषणापत्र हों । इसमें वरणित अनेक व्यवस्थाएं अधिनियमों 
के योग्य हैं, न कि संविधान के । फिर भी आवश्यकतानुसार उनका उपयोग 
किया जासकता है, ज॑ंसा कि संविधान ( प्रथम संशोधन ) के विधेयक के 
.. समर्थन में डा » अम्बेदकर ने उक्त निदेशक तलों का हवाला देते हुए कहा था 
कि उनके अगुसार राज्य पर उन्हें- यथाशक्य कार्यान्त्रित करने का उत्तरदायित्र 
है। जो भी हो, उक्त निदेशक तज्व संविधान के लिये बहुत उपयुक्त नहीं 
हैं, यद्यपि उनमें निहित लक्ष्यों की पूर्ति यदि होसके और उनके आधार पर 
. थदि समाज का पुनर्गठन सम्भव हो तो निश्चय ही वह एक आदई सामाजिक 


. व्यवस्था होगी । 





चोदहवाँ अध्याय 
.... संघ : कायपालिका 
राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति 

५४२ भारत का एक राष्ट्रपति होगा । 

५३. (१) संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित 
होगी तथा वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो 
खय॑ या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के द्वारा करेगा। 
(२) पूवंगामी उपबन्ध की व्यापकता पर बिना श्रतिकूछ प्रभाव 
डाले संघ के रक्षाबल्लों का सवोच्च सखमादेश राष्ट्रपति में निहित 
. होगा और उसका प्रयोग विधि से विनियमित होगा। (३) इस 

अनुच्छेद की किसी बात स्े-- (क) जो ऋृद्य किसी वर्तमान विधि 
ने किसी राज्य की सरकार अथवा अन्य अधिकारी को दिये हैं वे 
कृत्य राष्ट्रपति को हस्तान्तरित किये हुए न समझे जायेंगे, अथवा 
. (जल) राष्ट्रति के अतिरिक्त अन्य प्राधिकारियों को विधि द्वारा 
कृत्य देने में संसद को बाधा न होगी । क्‍ 
.. ४४ राष्ट्रतति का निर्वाचन एक ऐसे निर्वाचक-गण :के 
सदस्य करेंगे जिसमें--(क) संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित 
 सद॒स्य; तथा (ख) राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित _ 
खदत्प; होंगे। 8 2. 72% करन ३ 
... १४ क्‍ 
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५५... (१) जर्हातक व्यवहाय हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में 
भिन्न-भिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व एकसे सापसान से होगा। 

(२) राज्यों में आपस में एक ऐसी एकरूपता तथा सम्रस्त राज्यो' 
ओर संघ में समतुल्यता प्राप्त कराने के लिये संसद तथा प्रत्येक 
राज्य की विधानसभा का प्रत्येक निर्वाचित सद॒स्‍्य इस निर्वाचन 
में जितने मत देनेका हकदार है उनकी संख्या नीचे लिखे प्रकार 
ऐसे निर्धारित की जायगी-- 


(क) किसी राज्य की विधानसभा के प्रत्येक निर्वाचित सद्स्य 
के उतने मत होंगे, जितने कि एक हजार के गुणित, उस भागफल 
में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस सभा के निर्वाचित सदस्यो' 
की सम्पूर्ण संख्या से; भाग देने से आये; (ख्र) एक हजार के उक्त 
गुणितो' को लेने के बाद यदि शेष पाँचसो से कम न हो तो 
उपखण्ड (क) में उलछिखित प्रत्येक सदस्य के मतो' की संख्या में 
एक ओर जोड़ दिया जायंगा;. (ग) संसद के प्रत्येक सदन के. 
प्रत्येक सदस्य के मतो' की संख्या वही होगी ज्ञो उपखण्ड (क) 
तथा (खो के अधीन राज्यों की विधानसभाओ के छिये नियत 
. सम्पूर्ण मत-संख्या को, संसद के दोनो सदनो के निर्वाचित 
 खदस्यों' की सम्पूर्ण संख्या से भाग देने से आये, जिसमें आधे 
से अधिक भिन्न को एक गिना जायगा; तथा अन्य भिन्नो की 
_ अपेक्षा की जायगी । क्‍ क्‍ 


(३) राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के _ 
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अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा तथा ऐसे निर्वाचन में 
मतदान गढशछाका द्वारा होगा | 

व्याझ्या--इस अनच्छेद में “जनसंख्या” से; ऐसी अन्तिम 
पूवंगत जन-गणना में, निश्चित की गयी जनसंख्या अभिम्रेत है, 
जिसके तत्सम्बन्धी आँकड़े प्रकाशित हो चुके हैं । 

५६. (१) राष्ट्रपति अपने पद-प्रहण की तारीख से पाँच वर्ष 
की अवधि तक पद धारण करेगा : 

प्रन्तु-- 

(क) राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर 
सहित लेख द्वारा अपना पद्‌ त्याग सकेगा; (ख) संविधान का 
अतिक्रमण करनेपर राष्ट्रपति अनुच्छेद ६१ में उपबन्धित रीति से 
किये गये महामियोग द्वारा पद से हटाया जासकेगा; (ग) राष्ट्र- 
पति अपने पद की अवधि समाप्त होजानेपर भी अपने उत्तरा- 
घिकारी के पद-पहण तक पद धारण किये रहेगा । 

(२) खण्ड (१) के परन्तुक के खण्ड (क) के अधीन उपराष्टपति 
को सम्बोधित किसी त्वागपत्र की सूचना उसके द्वारा छोक-सभा 
के अध्यक्ष को अविलम्ब दी जायगी | 

४७. कोई व्यक्ति जो राष्ट्रपति के रूप में पद घारण कर 
रहा है अथवा करचुका है, इस संविधान के अन्य उपबन्धो 
अधीन रहते हुए, उस पद्‌ के छिये पुननिवाचन का पात्र होगा। 

५८: (१) कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र 
न होगा जबतक कि वह-- 
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(क) सारत का नागरिक न दो; (ख) पेंतसीस वर्ष की आयु 
पुरी न कर चुका हो; तथा (ग) छोक-सभा के लिये सदस्य निर्वा- 
चित होने की अहता न रखता हो । ः 

(२) कोई व्यक्ति जो भारतसरकार के अथवा किसी राज्य 
की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारो' में से किसी से 
नियंत्रित किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई 
छाम का पद धारण किये हुए दे, राष्ट्रपति निर्वाचित होने का 
पात्र न होगा । 

व्याख्या--इस खण्ड के प्रयोजन क लिये कोई व्यक्ति कोई 
छाम का पद धारण किये हुए केवछ इसी लिये नहीं समझा जायगा 
कि वह संघ का राष्ट्रपति या उपराष्ट्पति अथवा किसी राज्य 
का राज्यपाल या राज़ प्रमुख है अथवा संघ या किसी राज्य 
का मंत्री है । क्‍ 

५६. (१) राष्ट्रपति न तो संसद्‌ के किसी सदन का, ओर न _ 
किसी राज्य के विधानमण्डछ के सदन का सदस्य होगा तथा 
यदि संसद्‌ के किसी सदन का, अथवा किसी राज्य के विधान- 
सण्डछ के सदन का, सदस्य राष्ट्रपति निर्बाचित हो जाये तो यह 
समझा जायगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान राष्टपति 

 केरूप में अपने पद्‌-ग्रहण की तारीख से रिक्त कर कर दिया है। 
.._ (२) राष्ट्रपति अन्य कोई छाभ का पद्‌ घारण न करेगा (३) राष्ट- 
... पति को; बिना किराया दिये, अपने पदावाखों का हक होगा 
.. तथा उसको उन उपलब्धियों, भर्तों और विशेषाधिकारों 


संघ : कार्यपालिका-राष्ट्रपति २१३ 


का भी; जो संसद निरमित विधि द्वारा निर्धारित किये जायें तथा 
जबतक उससें इस प्रकार डपबन्ध नहीं किया जाता तबतक ऐसी 
उपलब्धियों, भत्तो' ओर विशेषाधिकारो' का भी, जेसे कि ट्वितीय 
अनुसूची में उल्चिखित हैं, हक्क होगा। (४) राष्ट्रपति की डप- 
लब्धियो' और भत्ते उसके पद की अवधि में घटाये नहीं ज्ञायंगे। 
.. &६०- प्रत्येक राष्ट्रपति और प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रपति के 
रूप में कारय कर रहा है अथवा उसके कृत्यों का निवहन करता 
है अपने पद-प्रहण करने से पूरब भारत के सुख्य न्‍्यायाधिपति 
अथवा उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के प्राप्य अग्रतम 
न्यायाधीश के समक्ष निम्नरूप में शपथ या ग्रतिज्ञान करेगा ओर 
हसपर अपने हस्ताक्षर करेगा, अर्थात्‌-- 

_ इंश्वर की शपथ छेता हूं किसे 

सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
: श्रद्धापूबंक भारत के राष्ट्रपति का कार्यपालन ( अथवा 
राष्ट्रपति के कृत्यो' का निवहन ) करूँगा तथा अपनी 
पूर्ण योग्यता से संविधान और विधि का परिरक्षण, 
संरक्षण ओर ग्रतिरक्षण करूँगा और भारत की जनता की 

. सेवा ओर कल्याण में निरत रहूंगा | 

६१. (१) संविधान के अतिक्रमण के लिये, जब राष्ट्रपति 
पर सहाभियोग चछाना हो, तब संसद का कोई सदन दोषारोप 
करेगा । (२) ऐसा कोई दोषारोप तबतक नहीं किया जायगा, 
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जबतक कि (क) ऐसे दोषारोप के करने की प्रस्थापना, किसी 
संकल्प में न हो, जो कम-से-कम चोदह दिन की ऐसी लिखित 
 घूचना के दिये जाने के पश्चात्‌ प्रस्तुत किया गया है, जिसपर उस 
खदन के कप्त-से-कम एक चौथाई सदस्यो' ने हस्ताक्षर करके उस 
सद्भुहप को प्रस्तावित करने का विचार प्रकट किया है, तथा 
(ख) उस सदन के समस्त सदस्यों के कम-से-कम दो तिहाई बहु- 
मत से ऐसा सद्भुहप पारित न किया गया हो 
(३) जब दोषारोप संसद के किसी सदन द्वारा इस प्रकार 
किया जाचुक तब दूसरा खद॒न उस दोषारोपण का अनुसन्धान 
करेगा या करायेगा तथा इस अलुस'घान में उपस्थित होने का 
तथा अपना प्रतिनिधित्व कराने का राष्ट्रपति को अधिकार होगा। 
. (9) यदि अनुस धान के फलखरूप राष्ट्रपति के विरुद्ध किये 
गये दोषारोप की सिद्धि को घोषित करनेबाला सक्कलल्प दोषारोप 
के अनुसन्धान करने या करानेवाले सदन के समस्त सदस्यों के 
कम-से-कम दो तिहाई बहुमत से पारित हो जाता है तो ऐसे 
सड्जगुल्प का प्रभाव उसकी पारणा तिथि से राष्ट्रपति का अपने पद 
से हटाया ज्ञाना होगा । द 
६२. (१) राष्ट्रपति की पदात्रधि से समाप्ति से हुईं रिक्तता 
की पूर्ति के छिये निर्वाचन अवधि समाप्ति से पूर्व ही पूर्ण कर 
लिया जायगा। (२) राष्ट्रपति की मृत्यु, पद्त्याग या पद से 
हटाये जाने अथवा अन्य कारण से हुईं उसके पद की रिक्तता 
की पूति क लिये निर्वाचन, रिक्तता होने की तारीख के पश्चात्‌ 


संघ : कायपालिका-राष्ट्पति २१५ 


'अवकरन ० न>ननननननलियान नाना “जननन- निननाती- कक तेपेतरकनलण्कनक»ं+भ कक तन ०१+-. 


यथा सम्भव शीघ्र ओर हर अवस्था में छ मास बीतने के पहले 
किया जायगा, तथा रिक्तता-पू्ि के लिये निर्वाचित व्यक्ति अनु- 
च्छेद ४६ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने पद-प्रहण की 
तारीख से पाँच वष की पूरी अवधि के लिये पद धारण करने का 
हकदार होगा । 


उपराष्टूपति 


दे३. भारत का एक उपराष्ट्पति होगा | 

६४. उपराष्ट्रपति, पदेन, राज्य-परिषद का सभापति होगा 
तथा अन्य किसी छाम का पद्‌ धारण न करेगा : 

परन्तु जिस किसी काछाबधि में उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के 
रूप में काय करता है अथवा अनुच्छेद ६५ के अधीन राष्ट्रपति के . 
कृत्यों का निरबंहन करता है तब वह राज्य -परिषद के सभापति- 
पद्‌ के कतंव्यों को न करेगा तथा उसे अनुच्छेद ६७ के अधीन 
राज्य-परिषद्‌ के सभापति को दिये जानेवाले किसी वेतन अथवा 
भत्ते का हक न होगा | 

६४५. (९१) राष्ट्पति की सृत्यु, पद-त्याग अथवा पद से हटाये 
जाने अथवा अन्य किसी कारण से उसके पद की हुई रिक्तता 
की अवध्था में उपराष्ट्पति उस तारीख तक राष्ट्रपति के रूप में 
कार्य करेगा जिस तारीख को कि इस अध्याय के ऐसे रिक्तता-पूर्ति 
सम्बन्धी उपबन्धों के अनुसार निर्वाचित नया राष्ट्रपति अपने 
 प्द्‌ को अहण करता ढे। (२) अनुपस्थिति, बीमारी अथवा अन्य 
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किसी कारण से जब राष्ट्रपति अपने कृत्यों को करने भें असमथ 
हो, तब उपराष्ट पति उसके क्ृत्यों का मिबेहन उस तारीख तक 
करेगा जिस तारीख को कि राष्टपति अपने कतंव्यों को फिरसे 
घंभाढे। (३) उपराष्टूपति उस काछावधि में और उस काछावधि 
के सम्बन्ध में, जब कि बढ़ राष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार कार्य 
करता है, अथवा उसके कृत्यों का निबंहन कर रहा है, राष्ट्रपति 
की सब शक्तियाँ ओर उस्मुक्तियाँ होंगी, तथा उसे ऐसी उप- 
लब्धिं, मत्तो' ओर विशेषाधिकारो का; जिन्हें संछद विधि द्वारा 
निश्चित करे, तथा जबतक उस विषय में इस प्रकार उपबनन्‍्ध नहीं 
किया जाता तबतक ऐसी उपलब्धियों, भत्तो' ओर विशेषाधिकारों 
का, जो द्वितीय अनुसूची में उलिखित हैं, हक्क होगा । 

६६. (१) संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों 
सदनो' के सदस्यों द्वारा अनुपाती प्रतिनिधित्व-पद्धति के अनु- 
सार एकल संक्रमणीय मत द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होगा 
तथा ऐसे निर्वाचन में मतदान गढ़ शलाका द्वारा होगा । 


(२), (३) और (४) तथा व्याख्या के उपबन्ध बसे ही हैं, जंसे कि 
राष्ट्रपति के सम्बन्ध में । 

६७. डपराष्टपति अपने पद-ग्रहण की तारीख से पाँच वर्ष 
की अवधि तक पद धारण करेगा 


परन्तु--(क) उपराष्ट्पति, राष्ट्रपति को संम्बोशित अपने 
हस्ताक्षर सहित छेख द्वारा, अपना पद त्याग सकेगा; (ख) डप- 
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 शाष्टूपति, राज्य परिषद के ऐसे सद्भृढ्प द्वारा, अपने पद से 
हटाया जासकेगा जिसे परिषद के तत्कालीन समस्त सदस्यों के 
बहुमत ने पारित किया हो तथा जिशे लोक-छमा ने स्वीकृत 
किया हो, किन्तु इस खण्ड के प्रयोजन के छिये कोई भी सड्ूल्प 
तंबंतक अस्तावित्ष न किया जायगा जबतक कि उसे प्रस्तावित 
करने के अभिप्राय की सूचना कम-से-कम चौद॒ह दिन पूब न दे दी 
गयी हो; (ग) उपराष्ट्रपति, अपने पद्‌ की अवधि समाप्त होजाने 
पर भी, अपने उत्तराधिकारी के पद-ग्रहण तक पद धारण 
किये रहेगा । 


६८- (१) उपशष्ट्रपति की पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्तता 
की पूर्ति के लिये निर्वाचच अवधि-समाप्रि से पूब ही पूर्ण करलिया 
ज्ञायगा । (२) उपराष्टपति की मृत्यु, पदत्याग अथवा पद से 
इृटाये जाने अथवा अन्य कारण से हुई उसके पद की रिक्तता 
को पूर्ति के लिये निर्वाचन रिक्तता होने की तारीख के पश्चात यथा 
सम्भव शोध्र किया जायगा तथा रिक्तता-पूर्ति के लिये निर्बाचित 
व्यक्ति अनुच्छेद ६७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अपने पद- 
अह्ण की तारीख से पाँच वर्ष की पूरी अवधि के लिये पद्‌ धारण 
करने का हकदार होगा | ः क्‍ 

९६. प्रत्येक उपराष्ट्रपति अपने पद-प्रहण करने से पूर्व 
राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा उस छिये नियुक्त किसी व्यक्ति के . 
समक्ष निम्न रूप में शपथ या श्रतिज्ञान करेगा, अर्थात्‌- 
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.,... दैश्वर की शपथ लेता हूं 

सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं 
कि में विधि ह्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रदि 
श्रद्धा ओर निष्ठा रखंगा तथा जिस पद को में प्रहण 
करनेवाला हूं उसके कतंव्यों का श्रद्धापूवक निबहन 
करू गा |? 


७०. इस अध्याय में उपबन्धित न की हुई किसी आकस्मि- 
कता में राष्ट्पति के क्ृत्यों के निबेहन के लिये संसद जेसा उचित 
समझे उपबच्ध बना सकगी | 


४१. (९) राष्ट्रपति या उपराष्ट्पति के निर्वाचन से उत्पन्न 
या संसक्त सब शंकाओं ओर विवादों की जाँच ओर विनिश्चय 
उच्चतम न्यायालय करेगा ओर उसका विनिश्चय अन्तिम 'होगा। 
(२) यदि उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति या 
उपराष्ट्रपति रूप में निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया जाता 
है तो उसके द्वारा यथास्थिति राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के पद की 
शक्तियों के प्रयोग और कतव्यों के पालन में उच्चतम न्‍्यायारूय . 
के विनिश्चय की तारीख को था उच्ध से पूब किये गये कार्य उस 
घोषणा के कारण अमान्य न होजायंगे। (३) - इस संविधान के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति या उपराष्टपति के निर्वा- 
चन से सम्बद्ध या संसक्त किसी विषय का विनियमन संसद विधि 
द्वारा कर सकंगी । 

(१) किसी अपराध के लिये सिद्ध दोष किसी व्यक्ति के. 
दण्ड को क्षमा, प्रविदृम्बन, विरास या परिद्दार करने की अथवा 


पे, अमुक, 
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दण्डादेश का निलूम्बन, परिहार या छघ॒करण की राष्टपति कों-- 
(१) उन सब अवस्थाओं में ज्ञिनमें कि दण्ड अथवा दण्डादेश 
सेना-न्यायालय ने दिया हो; (ख) उन सब अवस्थाओं में जिनमें 
जिनमें कि दंड अथवा दंडादेश ऐसे विषय सम्बन्धी किसी विधि के 
विरुद्ध अपराध के छिये दिया गया हो जिस विषय तक खंघ की 
कार्यपालिका का विस्तार है; (ग) उन सब अवस्थाओं में जिनमें कि 
दंडादेश मृत्यु का हो, शक्ति होगी | 

(२) खण्ड (१) के उपखण्ड (क) की कोई बात संघ के सशख्र 
बलों के किसी पदाधिकारी की सेना-न्यायाहूय द्वारा दिये गये 
दुंडादेश के निलम्बन; परिहार या लूघुकरंण की विधि द्वारा दी 
ययी शक्ति पर प्रभाव नहीं डालेगी । (३) खण्ड (१) के उपखण्ड 
(ग) को कोई बात किसी तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन राज्य 
के राज्यपाल या राज प्रमुख द्वारा प्रयोग को जानेबाली झृत्यु- 
दण्डादेश क निलम्बन, परिहार या छघ॒करण की शक्ति पर प्रभाव 
नहीं डालेगी । 

७३. (१) इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 
संघ की कार्यपालिका शक्ति का विघ्तार--(क) जिन विषयों के 
सम्बन्ध में संसद को विधि बनाने की शक्ति है उस तक; तथा 
(व) किसी सन्धि या करार के आधार पर भारत सरकार द्वारा 
प्रयोग किये जानेवाले अधिकारों, प्राधिकार और क्षेत्राधिकार के 
प्रयोग तक, 


 होगा। 


२२० _भारतीय शासन विधान 


परन्तु इस संविधान में अथवा संसद ढारा बनाई गयी किसी 
विधि में, स्पष्टतापूबक उपबंन्धित स्थिति के अतिरिक्त उपखण्ड (क) 
में उल्लिखित कायपालिका शक्ति का विस्तार प्रथम अनुसूची के 
भाग (ऋ) या भाग (ख) में उल्धिखित किसी राज्य में ऐसे विषयों 
तक न होगा जिनके बारे में उस राज्य के विधानमण्डल को भी 
विधि बनाने की शक्ति है। 


(२ जबतक संसद अन्य उपबन्ध न करें, तबतक इस 
अनुच्छद में किसी बात के होते हुए भी कोई राज्य तथा राज्य 
का कोई पदाधिकारी या प्राधिकारी उन बिषयों सें जिनके सम्बन्ध 
में संसद को उस राज्य के लिये विधि बनाने की शक्ति है ऐसी 

(0 | 
कायपाहिका शक्ति का या कृत्यो का प्रयोग करता रह सकता है 
भ 
जसे कि वह राज्य या इसका पदाधिकारी या प्राधिकारी इस 
संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले कर सकंता था। 


राष्ट्रपति ; पद, मर्यादा और शक्ति-- 


भारतीय संविधान के उत्त उपबन्धों के अलुसार राष्ट्रपति को संघ की 
कार्यपालिका के सभी अधिकार प्राप्त हैं। उसका पद सर्वोच्च सत्तासम्पन्न है, 
उसकी मर्यादा सर्बोपरि है और संविधान द्वारा खव्यं उसकी जो सीमाएँ हैं, 
उनके अतिरिक्त उसकी शक्ति असीम है। साधारणकाल के अतिरिक्त उसकी. 
आपात शक्तियाँ हैं जिन्हें कितने ही आलोचकों ने तानाशाही जेसा अधिकार 
कहकर उसे अवांछनीय बताया है । तीन प्रकार की आपातकालों की कव्पना 
की ययी है---थुद्ध अथवा आन्तरिक अशान्तियों के कारण, राज्यों में सांबि- 
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धानिक तंत्र की विफलता और वित्तीय आपात । इन आपातों के स्वरूप 
एवं तद्बिषयक राष्ट्रपति के अधिकारों की चर्चा यथास्थान की गयी है । 
जर्मनी के वीमर विधान तथा अमेरिका के विधान में भी आपातकाल के लिये 
विशेष व्यवस्थाएं हैं । अमेरिका की कांग्रेस को नागरिकों के मौलिक अधि- 
कारों को नियंत्रित, सीमित एवं स्थगित करने का अधिकार है, यद्रपि उसकी 
बेधता वहाँ के उच्चतम न्यायालय के अधीन है। उक्त न्यायालय को इस 
बात के विनिश्चय करने का अधिकार है कि जिन परिस्थितियों को आपात 
काल कहकर मौलिक अधिकारों को स्थगित किया गया है, वे वास्तव में वेसी : 
हैं या नहीं। ठीक इसी ग्रकार की परिस्थिति अमेरिका में १९३० में उत्पन्न 
होगयी थी, जब कि कांग्रेस ने नेशनल इंडश्ट्रियठ ऐक्ट पास किया था । 
उस ऐक्ट को अवध , अतः शज््य घोषित करते हुए सुप्रीम कोट ने कहा था +--- 

“आपातकाल शक्ति उत्पन्न नहीं करता, दी हुई शक्ति में वृद्धि नहीं करता 
और न तो दी हुईं अथवा संरक्षित शक्ति के प्रतिबन्धों को ही कम करता है, 
यद्रपि आपातकाल प्रस्तुत शक्ति के असाधारण ग्रयोग के लिये कारण श्रदान 
कर्‌ सकता हैं [” क्‍ क्‍ 

प्रोफेसर के० ठटी० शाह ने आपातकाल-सम्बन्धी राष्ट्रपति के अधिकारों 
को अवांछनीय बताते हुए संविधान सभा में तत्सम्बन्धी विवाद के अवसर पर 
कहा था :--- 

“आपातकाल सम्बन्धी यह उपबन्ध संविधान के सबसे अधिक प्रतिक्किया- 
गामी अध्याय के सिर मौर हैं । 

श्री हरिविष्ण कामथ ने इसपर आपत्ति उठाते हुए कहा था +--- 

“लोकतंत्रात्मक ढाँचे का यह सबसे ऊचा ग्तिक्रियावादी छत्र है ।” 


२४२ भारतीय शासन विधान_ 


 रष्टपति में कार्यपालिका की जो सर्वोच्च शक्तियाँ निहित हैं, उनकी यद्यपि 
इतनी आलोचना हुई है किन्तु वास्तव सें राष्ट्रपति के उक्त अधिकार मंत्रिपरिषद्‌ 
के हैं, क्योंकि यद्यपि संविधान में यह कहीं नहीं कड्ा गया है कि राष्ट्रपति 
मंत्रि परिषद की सलाह मानने के लिये वाध्य हे, तथापि ऐसी प्रथा प्रचलित 
करने का अयल्न है कि राष्ट्रपति स्वेच्छाचारिता न करके, इंप्लंड के सन्नाट की | 
भाँति मंत्रिपरिषद्‌ की सलाह से ही कार्य करे । इसलिये भारत के राष्ट्रपति .... 
का पद्‌ यद्यपि अमेरिका के राष्ट्रपति के पद के समान है किन्तु उसे ब्रिटेन के 
स्नाठ के समान ही मर्यादा दी गयी हे और उसकी कार्ययालिका शक्ति भी प्रथा 
द्वारा निश्चित होगी । -ब्रिटेव की सरकार सम्राट की सरकार कही जाती है 
और सम्राट को ही कार्यपालिका के सारे अधिकार प्राप्त हैं, किन्तु वह केबल 
श्ज्य करता है, शासन नही; शासन तो मंत्रिमण्डल करता है और जहाँ 
मंत्रिमंडल के साथ उसका मतभेद्‌ हुआ वहाँ संत्राट को पद्ल्याग करना पढ़ा 
है। कहने के लिये तो मंत्रिमंडल सम्राट को परामर्श देता है' और प्रधानमंत्री 
की नियुक्ति सश्नाट द्वारा होती है, किन्तु प्रथाजुसार प्रधानमंत्री बहुमत प्राप्त ह 
दूल का होता है' और उसके नेतृत्व में संथुक्त रुपेण मंत्रिमंडल पार्लमेण्ट के . 
समक्ष उत्तरदायी होता है । ब्रिटिश वेधानिक इतिहास में ऐसे कठोरतस - 
प्रसंग आये हैं जब सत्नाठ ने अपनी सत्ता का उपयोग करने का निश्चय और 
मंत्रिमंडल द्वारा अदत्त परामशों' की अवहेलना की है, किन्तु ऐसी स्थितियों में 
जनता ने सदा ही सप्नाट को या तो मंत्रिमंडल के अनुसार चलने को वाध्य 
किया है या उसे पद्च्युत होना पड़ा हैं। फिर भी सम्राट के पद और 
व्यक्तित्व का अभाव सर्वथा व्य्थ नहीं रहा है, उसे मान्यताएँ प्राप्त हैं । विधान- 
वेतता ओफेसर कीथ ने लिखा है -- ः 


है 
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राजकीय गौरव, चिरकालीन राजतंत्र तथा परम्परागत प्रसांव के कारण 
_ मंत्रिप्नंडल तथा प्रधान मंत्री में सन्नाउ के प्रति एसी यथेष्ठ भावना और उनकी 
गर्व पायी जाती है जसी किसी भी अन्य वेधानिक प्रधान का श्राप्य नहीं है।” 
भारतीय राष्ट्रपति के लिये यही उपयुक्त हे कि सब घिकार रखते हुए भी 
बह ब्रिटिश शासनपद्धति की तस्सम्बन्धी व्यवस्थाओं का अनुसरण करे । 
श्री अछादि कृष्णस्ामी अग्यर, सदस्य संविधान लेखन समिति, ने इसी 
कहा था कि मंत्रि परिषद्‌ द्वारा संयुक्त उत्तरायिवर के पालन के बीच 
राष्ट्रपति को टाँग नहीं अड़ानी चाहिये । 
-” अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति भारतीय राष्ट्रपति से भिन्न हं। उसका 
निर्वाचन पत्यक्ष होता है और चार साल तक वह स्वेच्छापूर्वक शासन करता हैं, 
नीति निर्धारित करता है और अपने म॑त्रिमंडल का निर्माता, भाग्य-विधाता-- 
सबकुछ वही है । उसके अतिरिक्त उसका मंत्रिमंडल किसी के श्रति उत्तरदायी 
नहीं हैं और किसी मंत्री को अपदस्थ करने के लिये उसे पूर्ण स्वाधीनता हर 
इस अर्‌न पर वधानिक संकट की आशंका नहीं । राष्ट्रपति का बहुमत प्राप्त 
ड्रोना भी अनिवार्य नहीं ह और न तो उसके किसी विधेयक की स्वीकृति 
अथदा अवैधता के कारण उसका पद्ल्याग ही अनिवार्य है। ब्रिटिश सम्राट 
की भाँति वह दलों से ऊपर नहीं, वह दर विशेष का ही उस्मेदवार होकर 
निर्वाचित होता उसको शक्ति और क्षमता की सीमा, सिद्धान्ततः नहीं, 
कार्यतः भी विधान ही स्थिर करता है और उसका अतिक्रमण वह नहीं कर 
सके, इसके लिये उच्चतम न्यायालय के अवाध अधिकार हैं और वही विधान- 
व्याख्या के लिये सर्वोत्तम सत्ता है। वह सीचे जनता का चुना हुआ अ्रति- 
निधि है। हमारे राष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष रीति से है, क्योंकि सिद्धान्तत 


कं 


८ 


पर 
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कार्यपा लिका की सर्वोच्च सत्ता उसमें निहित है, किन्तु कार्यतः उक्त सत्ता के 
उपयोग की क्षमता और उत्तरदायित्व उसकी मंत्रि-परिषद्‌ पर है । अमेरिका 
के राष्ट्रपति की भाँति भारत के राष्ट्रपति पर भी मद्ाभियोग की व्यवस्थाएँ 
संविधान में हैं। अमेरिका में महाभियोग लोकप्रतिनिषि-समा द्वारा 
सीनेट में लाया जाता है किस्तु भारतीय संविधान द्वारा संसद के 
दोनों ही सदनों को इसका अधिकार दिया गया है। उपराष्ट्रपति पर महा- 
भियोग लाने की व्यवस्था नहीं है । किन्तु अमेरिका के संविधान के अनुसार 
राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा सभी असंनिक अफसरों पर, “देशद्रोह, घूसखोरी 
तंथा अन्य महा अपराधों और अनुचित आचरणों” के लिये लाया जासकता 
है। हमारे राष्ट्रपति पर केवल संविधान के अतिक्रमण के ही आधार पर 
महाभियोग चल सकता है । इस संविधान के अतिक्रमण' की व्याख्या संविधान 
में कहीं नहीं है । 


अमेरिका के संविधान ने ही राष्ट्रपति को अत्यधिक अधिकार दे दिये हैं ६ 
समय-समय पर कांग्रेस ने, परिस्थिति विशेष में, जंसा कि १९३३ में डालर के 
मूल्यांकण एवं खर्णमान को लेकर और १९४१ में युद्ध-रसद्‌ देने के सम्बन्ध 
में उधार पट्टं' को लेकर राष्ट्रपति को दिया है । उच्चतम न्यायालय के 
विनिश्चयों से कहीं उसके अधिकार सीमित हुए हैं, तो कहीं बढ़े भी हैं । 
क्षमादान, आम रिहाई, प्राधिकारियों के निष्कासन, आदि के सम्बन्ध में, जहाँ 
विधान मौन था, वहाँ उक्त न्यायालय के विनिश्चयों से उसकी क्षमता-सीमा 
का विस्तार हुआ है। राष्ट्रपति थियोडर रूजवेत्ट ने ऐसे व्यापक अधिकारों 
को देखते हुए एक बार कहा था कि, “राष्ट्रपति राष्ट्र की आवश्यकताओं 
के लिये कुछ भी कर सकता है, जबतक कि वह संविधान अथवा विधि 
द्वारा निषिद्ध न हो ।” देखिये सुनरो का अमेरिका का शासन पृष्ठ १८७, ८८६ 
९० ( घाए० ; व ए0शका्राशा: ० पी ऐक्रालत इाव्वा४9 
?7, 787, 88 तथा 95. ) 
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निर्वाचन -- 

राष्ट्रपति का निर्वाचन परोक्ष विधि से एक निर्वाचकगण द्वारा होगा 
जो राज्यों के विधानमंडलों और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों 
से मिलकर बनेगा । निर्वाचन अनुपाती प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार 
एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा । राष्ट्रपति नामसात्र का प्रमुख होने के 
कारण, उसका ग्रत्यक्ष निर्वाचन' करना अनावश्यक समक्का गया । राष्ट्रति के 
निर्वाचन में किसी राज्य के विधानमंडलछ का कोई सदस्य कितने मत देने का 

हकदार होगा, इसका निर्धारण जिस रीति से किया जायगा, वह संविधान में 
दिये गये निम्न उदाहरण से स्पष्ट होजायगी । 

“बम्बई की जनसंख्या २,०८,४९,८४० है। हम बस्बर की विधानसभा 
में निर्वाचित सदस्यों की संख्या २०८, अर्थात्‌ जनसंख्या के ग्रति एक लाख 
पर एक सदस्य मान छेते हैं। इस प्रकार निर्वाचित प्रत्येक सदस्य जितने 
मत देने का हकदार होगा उनकी संख्या प्राप्त करने के लिये हमें पहले 
२,०८,५९,८ ४० ( जनसंख्या ) को २०८ ( निर्वाचित सदस्यों की संख्या ) 
से भाग देना पढ़ेगा। और फिर भागफल को १००० से भाग देना होगा । 


इस उदाहरण में भागफ़ल १,००, २३९ आया। अब प्रत्येक निर्वाचित 
सदस्य को १,००, २३९--१००० अर्थात्‌ १०० मत देने का हक होगा 
( शेष २३५ को छोड़ दिया गया है, क्योंकि वह ५०० से कम था )। 

संसद अथांत्‌ केन्रीय विधानमंडल के दोनों सदनों का प्रत्येक सदस्य 
जितने मत देने का हकदार होगा उनकी संख्या, राज्यों के विधानमंडलों या 
धारा सभाओं के सब निर्वाचित सदस्यों द्वारा दिये जानेवाले मतों की समस्त 
संख्या को संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से भाग 
देने से प्राप्त होगी । 


१४ 


श्र भारतीय शासन विधान 


“निर्वाचन की एकल संक्रमणीय मत द्वारा अनुपाती 
प्रतिनिधित्व पद्धति ( 70900). #७.078७708007 
0ए 878]6 67878/8/80)89 ए008 ) यह है कि जितने व्यक्ति 
निर्बाचित करने होते हैं, उनकी संख्या से निर्वाचक्रों की संख्या 
को भाग दे दिया जाता है। जितना भागफझल आवबे, उतने मत 
जिस अभ्यर्थी या उम्मेदवार को मिछ जायेंगे, वह निर्बाचित 
सममा जायगा। उदाहरणाथ, यदि २१०० निर्वाचकों को १० 
प्रतिनिधि चुनने हों तो प्रत्येक अ्रतिनिधि को १० मत श्राप्त करने 
पड़ेंगे। प्रत्येक निर्वाचक अपने मत-पत्र में दस डसम्सेदवारों का 
नाम अपनी पसन्द के क्रम से छिख देगा, अर्थात्‌ उसकी पसरूद्‌ 
में पहला नम्बर किसको, दूसरा किसको, तीसरा किसको मिलछलना 
चाहिये इत्यादि छिख देगा। इस प्रकार मतगणना में जिन 
अभ्यर्थियों या उम्मेदवारों को दस निर्बाचकों ने अपनी पसन्द 
में प्रथम स्थान दिया होगा, वे निर्वाचित मान छिये जायेंगे। 
जिन निर्वाचकों का मत इस प्रकार निर्वाचित अभ्यर्थियों के 
निर्वाचन में काम में नहीं आयेगा उनके मतपत्रों में छांटा जञायगा 
कि नम्बर दो की पसन्द पर किस-किस अभ्यर्थी का नाम छिखा 
गया है। इस प्रकार ज्ञिनको दस-द्स मत मिल जायेगे वे भी 
निर्वाचित मान छिये जायेंगे यही क्रम आगे चलता रहेगा। इध् 
पद्धति में निर्वांचक का मत संक्रसित होजाता है ओर निर्वाचितों 
को केवल खब निर्वाचकों की संख्या के अनुपात से मत प्राप्त 
करने होते हैं, इसलिये इसका नाम एकल संक्रमणीय मत द्वारा 
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अजुपाती प्रतिनिधित्व रखा गया है।” ( हमारा संविधान, 
पृष्ठ ०१-५२ ) 


राष्ट्रपति की 'असमर्थता'--- 
अजुच्छेद ६५ के खण्ड (२) में उपबन्ध है कि “किसी कारण से जब 
राष्ट्रपति अपने कृत्यों को करने में असमर्थ हों” इत्यादि । राष्ट्रपति की इस 
असमथता को लेकर अमेरिका के संविधान की विचित्र स्थिति है। डा० 
विछोबी ने अमेरिका की संविधानिक विधि (६ एऋ०व 5880०४ (00758- 
०78 (8७ ९०, 4470--7 ) में इस स्थिति की जठिलता पर ग्रकाश' 
डालते हुए कहा है कि संविधानिक उपबन्धों तथा १७९२ और १८८ ६ के 
अधिनियमों द्वारा भी यह स्थिति नहीं सुलूकती, क्योंकि राष्ट्रपति के कृत्यों के 
बन्ध में उसकी 'असमर्थता' की व्याख्या कहीं नहीं की गयी। राष्टपति 
यदि बीमार पड़जाय, दुघंटना का शिकार होजाय अथवा पागल होजाय तो 
क्या किया जाय १ परिस्थिति की यह जटिलता इस कारण से है कि राष्ट्रपति 
की असमथता में उपराष्ट्पति को, उसकी अनुमति के बिना स्वत सांविधानिक 
उपबन्धी के अजुसार, राष्ट्रपति के छत्यों का निर्वहन करने का अधिकार नहीं 
है। मुनरो ने भी इस विषय का उत्लेख अपने उक्त ग्रन्थ में किया है । 
अर्नक बार राष्ट्रपति क। स्थिति में उपराष्ट्रपतियों ने उसके कृत्यों का निर्बहन 
किया है, किन्तु उसकी “असमर्थता” का प्रश्न हल नहीं हुआ, क्योंकि यद्यपि 
गारफील्ड, विल्सन जे राष्ट्रपति अस्वस्थता अथवा देश से बाहर रहने के 
कारण अपने इत्यों के करने में असमर्थ रहे किन्तु उंपराष्टपति को उच्त 
स्थितियों में उनकी उक्त असमर्थताओं के कारण कृत्य निर्वहन का अवसर नहीं 
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दिया गया । भारतीय संविधान में इस समस्या का समाधान अनुप्न्छेद ६५ 
के खण्ड (२) के उपबन्धों द्वारा कर दिया गया है । किन्तु यदि राष्टपति 
(असमर्थ' होते हुए भी अपने पद्‌ पर ही अड़ा रह जाय और स्वेच्छापूर्वक 
उपराष्ट्पति को कृत्य निर्वहन का अधिकार न दें; तो उस स्थिति में क्या 
होगा १ 'असमर्थता' की कोई व्याख्या या परिभाषा नहीं है, तो "असमर्थता' 
का निश्चय कौन करे ? और कौन इसकी घोषणा करे १ 

मुनरो ने इसका एक उपाय बताया है । उसका कहना है कि कांग्रेस के 
संयुक्त प्रस्ताव के आधार पर उपराष्ट्रपति एक उद्घोषणा करे कि राष्ट्रपति 
की असमर्थता के कारण उसके कृत्यों के निर्ववन का भार उपराष्ट्पति पर 
आ पड़ा है। और तब जब “असमर्थता-सम्बन्धी तथ्यों पर आपत्ति उठायी 
जाय तो न्यायालय इसका निर्णय करे । 


पनद्रहवाँ अध्याय 
मं त्र-परिषद 


७४. राष्ट्रपति को अपने हकों का सम्पादन करने में सहा- 
यता ओर मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिषद होगी जिनका 
प्रधान प्रधान-मंत्री होगा । (२) क्या मंत्रियों ने राष्ट्रपति को कोई 
मंत्रणा दी, ओर यदि दी तो क्‍या दी, इस प्रश्न की किसी न्‍्याया- 
छय में जाँच न की जायगी | 

७४५. (१ प्रधान-मंत्री को नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा तथा अन्य 
मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधान-मंत्री की मंत्रणा पर करेगा। 
(२) राष्ट्रपति के प्रसाद पयन्त मंत्री अपने पद धारण करेंगे। 
(३) मंत्रिपरिषद लोक-सभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी 
होगी। (७) किस्री मंत्री के अपने पद मरहण करने से पहिले 
राष्ट्रपति उससे तृतीय अनुसूची में इसके छिये दिये हुए श्रपत्रों के 
अनुसार पद की तथा गोपनीयता की शपथ करायेगा। (०) कोई 
मंत्री जो निरन्तर छ मास की किसी काछावधि तक संसद के 
किसी सदन का सदस्य न रहे उस काछावधि की समाप्ति पर 
मंत्री न रहेगा । (६) मंत्रियों के वेतन तथा भत्ते ऐसे होंगे जेसे, 
समय-समय पर, संखद विधि द्वारा निर्धारित करे तथा जबतक 
संघ्रद्‌ इस प्रकार निर्धारित न करे, तबतक ऐसे होंगे जसे कि 
द्वितीय अनुसूची में उल्चिखित हें । 


दया 


२३० भारतीय शासन विधान 


राष्ट्रपति ओर मंत्रि-परिषद्‌-- 
यद्यपि कार्यपालिका की सर्वोच्च सत्ताएं राष्ट्रपति में निहित हैं, किन्तु 
उनका उपयोग करने की प्रणाली और अधिकार वस्तुतः मंत्रिपरिषद में निहित 
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है। इग्लंड में सम्नाट बहुमत ग्राप्त दल के नेता को मंत्रिमण्डल के गठन पर 
परामर्श देने के लिये आमंत्रित करता है, किन्तु प्रथा द्वारा यह परामर्श 
स्वीकार करने की वाध्यता-जसी है, और यही व्यवहारिक भी हे, क्योंकि यदि 
सम्राट ऐसा नहीं करे तो पार्लमेंट में अन्य मंत्रिमंडल---अत्पमत में होने के 
कारण अविश्वास के प्रस्ताव द्वारा अविल्म्ब हटा दिया जायगा । 
मंत्रियों का संयुक्त उत्तरदायित्व-- 
मंत्रि-परिषद्‌ का उत्तरदायित्व पार्लमेण्ट के समक्ष संयुक्त है। मंत्री, 
परिषद्‌ से मतभेद होनेपर त्यागपत्र देकर अपनेको प्रथक कर सकता है, किन्तु 
जबतक वह मंत्रि-परिबद में हे तबतक वह यह नहीं कह सकता कि अमुक बात 
का उत्तरदायिख्व उसपर नहीं है । लाड सेलिसबरी ने लिखा हे :-- 
“पत्रि-परिषद्‌ में जोकुछ भी होता है, उसके अत्येक सदस्य पर, यदि वह 
द्यागपत्र देकर प्रथक नहीं हो जाता तो, पूर्णरूपेण और अकाव्य उत्तरदायित् 
हे और वह बाद को यह नहीं कह सकता कि उसने, किसी प्रइन पर सममौता 
कर लिया और किसी प्रइन पर सहयोगियों की खातिर वह सहमत होगया । 
मंत्रिपरिषद के प्रत्येक सदस्य पर यह जो संयुक्त उत्तरदायित्र का सिद्धान्त हे, 
उसी के कारण पार्लमेण्ट ( संसद ) के समक्ष उसकी जिम्मेदारी है और यह 
संसदीय उत्तरदायित्व का एक अत्यावश्यक सिद्धान्त हे ।” 
अमेरिका की मंत्रि-प्रणाली-- 


फर्गुंसन और मैकहेनरी ने अपनी पुस्तक शासन की अमेरिकन पद्धति 
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( ]॥० 0 शा९एाठक्ाा 5ज्थाा 0 (50ए९०४शशा6८7३ ) में, वहाँ मंत्रि-मण्डल 
की प्रथा केसे चली, इसका बड़ा मनोरंजन इतिहास लिखा हे । अमेरिका के 
प्रथम सीनेट ने जब राष्टपति वाशिंगटन के लिये सलाहकार” मनोनीत करने में 
आनाकानी की तब वाशिंगटन ने विभिन्न विभागों के प्रधानों को बुला-बुलाकर 
मंत्रणा करना प्रारम्स किया और पुनः उन्हें एक साथ आमंत्रित कर मंत्रणा 
लेने का क्रम बना लिया। बाद को यही श्रथा मंत्रि-परिषद्‌ के रूप में 
विकसित हुई । 

भारत की वर्तमान व्यवस्था-- 

- भारत में मंत्रियों के लिये संयुक्त उत्तरदायित्व की प्रथा विकसित हो 
रही है। मंत्रि-परिषद्‌ का प्रत्येक सदस्य अपने विभाग का श्रधान 
होता हैं । उसके नीचे उपमंत्री भी होसकते हैं । थर्तमान में संघ के लिये 
निम्न मंत्रि-विभाग स्थिर किये गये हँ--(१) गृह, (२) पर-राष्ट, (३) रक्षा, 
(४) शिक्षा, (५) स्वास्थ्य, (६) राजस्व, (७) उद्योग और वाणिज्य, 
(८) श्रम, (९) यातायात, (१०) रेछ, (११) सूचना और ब्राडकारिंटिंग. 
(१२) विधि (१३) निर्माण, खान और विद्यृत और (१४) पुनर्वास ।. 

७८. प्रधान मंत्री का-- क्‍ 
... (के) संघ-कार्यों के प्रशासन-सम्बन्धी मंत्रि-परिषद के 
समस्त विनिश्रयों तथा विधान के छिये प्रस्थापनाएं 
राष्ट्रपति को पहुंचाने का 
(ख) संघ कार्यो के प्रशासन-सम्बन्धी तथा विधान 
विषयक प्रस्थापनाओं सम्बन्धी जिस जानकारी को 
ष्टपति मँगावे; उसको देने का; तथा 
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(ग) किसी विषय को, जिसपर किसी); मंत्री ने विनिश्वय 
कर दिया हो; किन्तु मंत्रि-परिषद ने विचार नहीं 
किया हो, राष्ट्रपति की अपेक्षा करने पर परिबद के 
लिये विचार के लिये रखने का, 

कतेव्य होगा । 

प्रधानमंत्री -- 

मंत्रि-मण्डल द्वारा शासन की प्रणाली में प्रधान मंत्री की स्थिति, पृद्‌, 
सर्यादा एवं अधिकार बहुत महत्वपूर्ण हैं। मंत्रि-परिषद्‌ की नीति का निर्धा- 
रण बहुतकुछ उसीपर निर्भर करता ह। उसके दृष्टिकोण से राष्ट की नीति 
प्रभावित होती हु और जबतक वह संसद का विश्वास-भाजन बना हुआ हे 
तबतक उसका पद्‌ सुरक्षित द हे। संसद के प्रति उसका उत्तरदायित्व उंसे 
स्वेच्छाचारी होने से बचाता हे और संसद का विश्वासभाजन बने रहनेपर 
राष्ट्रपति भी, उसे पदच्युत करनेका साहस नहीं कर सकता, क्योंकि इससे 
तजकाल वैधानिक संकट उपस्थित होने की आशंका होती है। मंत्रि-मण्डल में 
प्रधान मंत्री अध्यक्षता करता हे, संसद में कार्य का नेतृत्व । उसकी स्थिति 
ने केवल अथान' है बल्कि अत्यन्त महत्वपूण हैं । प्रोफेसर छास्की ने इसीलिये 
लिखा ह कि प्रधान-मंत्री शासन की धुरी' है । कनाडा के संविधान के अनुसार 
वहां के प्रधान-मंत्री की स्थिति और क्षमता के सम्बन्ध में लिखते हुए डासन ने. 
( (50फ९शमाश्गा 07 (७४००७ में ) लिखा 

“वह ( प्रधान मंत्री ) मंत्रि-परिषद तथा संसद, दोनों ही में वही संचालक 
शक्ति हैं। संसद का अधिवेशन बुलाने अथवा स्थगित करने के लिये वह 
शज्यपाल को मंत्रणा देता है और इससे न केवल संसद में, बल्कि मंत्रि-परिषद 
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मेँ सी उसे बल मिलता ह । उसकी क्षमताएं असीम है, किन्तु जिन मूल-भूत 
स्थितियों में उसे काम करना पड़ता है; उनमें उसे दल के भीतर मेत्रीपूर्ण . 
और सहिष्णुतापूर्ण वातावरण में चलना पड़ता है और बाहर वह अनवरत 
आे >' औौ अप 2. 0 थे 53 

आलोचना, सन्देह और स्पष्टतः कठु निन्‍दा का पाँत्र होता है । 


भारत का महान्यायवादो 

७१. (१) बश्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की 
आहता रखनेवाले व्यक्ति को राष्ट्रपति भारत का महदान्यायवादी 
नियुक्त करेगा। (२) मह्ठान्यायबादी का कतेव्य होगा कि वह 
आरतसरकार को ऐसे विधि-सम्बन्धी विषयों पर मंत्रणा दे तथा 
ऐसे बिधिरूप दूसरे कतव्यों का पारन करे जो राष्ट्रपति उसे 
समय-समय पर भेजे या सोपे, तथा उन कृत्यों का निवहन करे 
जो इस संविधान अथवा अचज्य किसी तत्समय प्रवृत्तविधि के 
हारा या अधीन उसे दिये गये हों। (३) अपने कतंव्यों के पालन 
के लिये महान्यायवादी को भारत राज्यक्षेत्र में के छब न्‍्यायारुयों 
में सुनवाई का अधिकार होगा। (४) मह्ान्यायवादी राष्ट्रपति 
के प्रसाद पयनत पद्‌ घारण करेगा तथा ऐसा पारिश्रमिक पायेगा, 
ज्ेसा राष्ट्रपति निर्धारित करे । 

महान्यायवादी--- क्‍ 

महान्यायवादी---( /+४०7४०ए 087०४४] )--की व्यवस्था पहिले से 
हे। अन्तर यही हे कि पहिले वह एटार्नीकेट-जेनरल कहा जाता था। कानूनी 
मामलों में उसे राष्ट्रपति को मंत्रणा देना है. और महत्व के वेधानिक अथवा 


(७-मनलत “कक कक फन4>क 
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अन्य सामलों में वह भारत सरकार का प्रतिनिधित्व न्यायालयों में करता है ! 
अनुच्छेद ८८ के अनुसार संसद के दोनों सदनों में प्रथक-पथक अथवा दोनों 
की संयुक्त बठकों में उसे उपस्थित होने और बोलने का अधिकार दिया गया 
हे, किन्तु मतदान का नहीं । , 


सरकारी कार्य-संचालन 

७७. (१) भारत सरकार की समस्त कायपालिका कार्यवाही 
राष्ट्रपति के नाम से की हुई कही जायगी। (२) राष्ट्रपति के 
नाम से दिये ओर निष्पादित आदेशों ओर अन्य छिखतों का 
प्रमाणीकरण उस रीति से किया जायगा जो राष्ट्रपति द्वारा बनाये 
जानेवाले नियभों में उल्लखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणीकृत 
आदेश या लिखत की मान्यता पर आपत्ति इस आधार पर न 
की जायगी कि बह राष्ट्रपति द्वारा दिया या निष्पादित आदेश 
या लिखत नहीं है । (४) भारत सरकार का काम अधिक सुविधा- 
पूबंक किये ज्ञाने के छिये तथा मंत्रियों में उक्त कार्य के बँटवारे के 
लिये राष्ट्रपति नियम बनायेगा। क्‍ 
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सोलहवाँ अध्याय 
संसद 

७६. संघ के छिये एक संखद होगी जो राष्ट्रपति और दो 
सद॒नों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्य-परिषद और 
, छोक-सभा होंगे। 

राज्य-परिषद्‌ 

८०. (१) राज्यपरिष३ - (क) राष्ट्रपति द्वारा खण्ड (३) के 
उपबन्धों के अनुसार नाम निर्देशित किये जानेवाले बारह सदस्यों 
तथा (ख) राज्यों के दो सो अड़तीस से अनधिक प्रतिनिधियों से 
मिलकर बनेगी | 

(२) राज्य-परिषद्‌ में राज्यों के प्रतिनिधियों द्वारा भरे जाने- 
वाले स्थानों का बँटबारा चतुथ' अनुसूची में अन्तविष्ट तद्बिषयक 
उपबन्धों के अनुसार होगा । (३) खण्ड (१) के उपखण्ड (क) के 
अधीन राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्देशित किये जानेवाके सदस्य ऐसे 
व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विषयों के बारे में विशेष ज्ञान 
या व्यावहारिक अनुभव है; अर्थात्‌-साहित्य, विज्ञान, कला 
ओर सामाजिक सेवा। राज्य परिषद के लिये प्रथम अलुसूची 
के भाग (क) या भाग (ख) में उल्लिखित प्रत्येक राज्यके प्रतिनिधि 
उस राज्य की विधान-सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा अनुपाती 
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ग्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निबा- 
चित होंगे। (५) राज्य-परिषद्‌ के लिये प्रथम अमुसूची के भाग 
(गु) में उह्छिखित राज्यों के प्रतिनिधि ऐसी रीति से चुने जायगे 
जैसी कि संसद-विधि द्वारा विहित करे । 
लोक-सभा 

८१. (१) (क) खण्ड (२) के तथा अनुच्छेद ८२ ओर ३३१ के 
उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यों में के मतदाओं द्वारा प्रयक्ष 
रीति से निर्वाचित पाँच सौ से अनधिक सदस्यों से मिलकर छोक- 
सभा बनेगी। (ख) उपखण्ड (छ) के प्रयोजन के डिये भारत के 
राज्यों का प्रादेशिक निर्वाचन-द्षेत्रों में विभाजन, वर्गीकरण या 
निर्माण किया जायगा तथा प्रत्येक ऐसे निर्वाचन-सप्षेत्र की बाँट में 
दिये जानेबाले सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जायेगी 
जिससे कि यह घुनिश्चित रहे कि प्रति ७, ४०, ००० जनसंख्या 
के लिये एक से कम सद॒स्य तथा ५, ००. ००० जनसंख्या के लिये 
एकप्ले अधिक सदृस्‍्य वे होगा । ()) प्रत्येक्त प्रादेशिक निर्वाचन- 
क्षेत्र को बाँट में दिये गये सदस्यों की संख्या का, उस निर्वाचन- 
क्षेत्र की ऐसी अन्विय पूवंगत जनगणना में, जिसके तत्सम्बन्धी 
आँकड़े प्रकाशित हो चुके हैं; निश्चित की गयी जनसंख्या से, 
अनुपात भारत राज्य-द्षेत्र में सबंत्र एक ही होगा । 

(२) भारत राज्य-सश्षेत्र में समाविष्ट किन्तु किसी राज्य के 
अन्तर्गत न होनेवाले राज्य-प्ेत्रों का प्रतिनिधित्व छोक-सभा में 
खरा होगा जेसा कि संसद विधि द्वारा उपवन्धित करे। 
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(३) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर छोक-सभा में विभिन्न 
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व का एक ऐसे प्राधिकारी 
द्वारा ऐसी रीति से ओर ऐसी तारीख से प्रभावी होने के लिये 
पुनः समायोजन किया जायगा जेसा कि संसद-विधि द्वारा 
निर्धारित करे : 

परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से छोक-सभा में के प्रतिनिधि 
पर तबतक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जबतक कि उस ससय वहें- 
मान सदन का विघटन ने हो जाय । 


८२. अनुच्छेद ८2१ के खण्ड (१) में किसी बात के होते हए 
भी संसद, विधि द्वारा, लोक-सभा में प्रथम अनुसूची के भाग (ग) 
में डल्लिखित किसी राज्य के, अथवा भारत-राज्यक्षेत्र में समा- 
विष्ट किन्तु किसीं राज्य के अच्तर्गत न होनेवाले किनहीं राषष्य- 
क्षेत्रों के, प्रतनिधित्व का उस खण्ड में उपबन्धित आधार या 
रीति से भिन्न उपबन्ध कर सकेगी | 

८३. (१) राज्य-परिषद्‌ का विघटन न होगा, किन्तु उसके 
सदस्यों में से यथाशक्य निकटतम एक-तिहाई संसद निर्मित 
विधि द्वारा बनाये गये तहिषयक उपबन्धों के अनुसार, श्रत्येक 
ह्वितीय व की समाप्ति पर यथासम्भव शीघ्र निवृत्त हो जायेंगे। 

(२) छोक-सभा, यदि पहिले ही विघटित न करदी जाये तो, 
अपने प्रथम अधिवेशन के लिये नियुक्त तारीख से पाँच बष तक 
चालू रहेगी ओर इससे अधिक नहीं, तथा पाँच व की दक्त 
काछावधि का परिणाम छोक-सभा का विघटन होगा ; 


२३८ भारतीय शासन विधान 


परन्तु उच काछावधि को, जबतक आपात की उद्घोषणा 
प्रवतन में है, संसद, विधि द्वारा, किसी काछावधि के हिये बढ़ा 
सकेगी जो एक बार एक वर्ष से अधिक न होगी तथा किसी 
अवस्था में भी उद्घोषणा के प्रवरतन क॒! अन्त होजाने के पश्चात्‌ 
छ माल की कालावधि से अधिक विस्तृत न होगी | 

. ८४. कोई व्यक्ति संसद सें किसी स्थान की पूर्ति के लिये 

अह न होगा जबतक कि -(क) वह भारत का नागरिक न हो; 
ख) राज्य-परिषद के स्थान के छिये कम-से-कम तीस वर्ष की 
आयु का, तथा छोक-सभा के स्थान के लिये कम-से-कम २४ वर्ष 
की आयु का न हो, तथा (ग) ऐसी अन्य अहँतायें न रखना हो 
जो कि इस बारे में संसद निर्मित किसी विधि के द्वारा या अधीन 
विहित की जाये । ः 

८४. (१) संसद के सदनों को प्रतिवर्ष कम-से-कम दो बार 
अधिवेशन के छिये आहूव किया जायेगा तथा उनके एक सत्र की 
अन्तिम बेठक तथा आगामी सत्र की प्रथम बेठक के लिये नियुक्त 
तारीख के बीच छ मास का अन्तर न होगा। (२) खण्ड (५) 
के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राष्ट्रपति समय-समय पर (क) 
सदनों को अथवा किसी सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, 
जैसा वह उचित समफे, अधिवेशन के लिये आहूत कर सकेगा; 
(ख) सदनों का सत्रावसान कर सकेगा; (ग) छोक-सभा का 
विधघटन कर सकेगा | ः रा 

८६. (१) संसद के किसी एक सदन को, अथवा साथ 
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समवेत दोनों सदनों को, राष्ट्रपति सम्बोधित कर सकेगा तथा 
इस भ्रयोजन के छिये सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर 
सकेगा। (२) राष्ट्पति संसद मैं उस समय छम्बित किसी विधे- 
यक विषयक अथवा अन्य विषयक सन्देश संसद के किसी सदन 
को भेज सकेगा तथा जिस सदन को इस प्रकार सन्देश भेजा 
गया हो वह सदन उस सन्देश द्वारा अपेक्षित विचारणीय विषय 
पर यथा सुविधा शीौघ्रता से बिचार करेगा | 

८७. (१) प्रत्यक सत्र के आरम्भ में साथ समवेत संसद के 
दोनों सदनों को राष्ट्रपति सम्बोधन करेगा तथा सखद को उसके 
आह्वान का कारण बतायेगा । (२) प्रत्येक सदन की प्रक्रिया के 
विनियायक नियमों से ऐसे अभिभाषण सें निर्दिष्ठ विषयों की 
चर्चा के हेतु समय रखने के छिये, तथा सदन के अन्य कार्य पर 
इस चर्चा को पूर्वंबत्तिता देने के छिये, उपबन्ध किया जायगा । 

८८. भारत के प्रत्येक मंत्री ओर महान्यायवादी को अधि 
कार होगा कि वह किसी भी सदन में, सदनों की किस्ली संयुक्त 
बेठक में, तथा ससद्‌ की किसी समिति में, जिसमें उसका नाम 
खद॒त्य के रूप में दिया गया हो, बोले तथा दूसरे प्रकार से 
कायवाहियों में भाग के, किन्तु इस अनुच्छेद के आधार पर 
उसको मत देने का हक्क न होगा । 


संसद के पदाधिकारी क्‍ 
८६. आरत का उपराष्ट्रपति पदेन राज्य-परिषद्‌ का सभापति 
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है 


होगा। (२) राज्य-परिषद्‌ यथासम्भव शीघ्र अपने किसी संदस्य 
को अपना उपसभापति चुनेगी ओर जबतक उपसभापति का पद 
रिक्त हो तबतक किसी अन्य सदृस्य को अपना उपसभापत्ि 
चुनेगी । 

६०. राज्य-परिषद के उपस्भापति के रूप में पद धारण 
करनेवाला सदृस्‍्य (क) यदि परिषद्‌ का सदस्य नहीं रहता तो 
अपना पद रिक्त कर देगा ([ख। किसी समय भी अपने हस्ताक्षर 
सहित लेश द्वारा, जो समापति को सम्बोधित होगा अपना पद 
त्याग सकेगा, तथा (ग) परिषद्‌ के तत्कालीन समस्त सदस्यों फै 
बहुमत से पारित पश्षिद के सक्भुल्प द्वारा अपने पद से हटाया 
जासकैगा : परन्तु खण्ड (ग) के प्रयोजन के लिये कोई सद्कूल्प 
तबतक भ्रस्तावित न किया जायगा जबतक कि उस सह्ूल्प के 
प्रस्तावित करने के अभिप्राय की कम-से-कम चोदह दिन की 
सूचना न देदी गयी हो । 

६१ (१) जब कि सभापति का पद रिक्त हो, अथवा किसी 
कालावधि में जब कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर 
रहा हो अथवा उसके कृत्यों का निवहन कर रहा हो, तब उपसभा- 
पति अथवा, यदि उपसभापति का भी पद रिक्त हो तो, राज्य- 
परिषद का ऐसा सदस्य, जिसे राष्ट्पति उस प्रयोजन के छिये 
नियुक्त करे, उस पद्‌ के कर्तव्यों का पाछन करेगा। (२) राज्य- 
परिषद्‌ की किसी बेठक में सभापति की अनुपश्थिति में उपसभा- 
पति, अथवा यदि वह भी अनुपस्थित है तो, ऐसा व्यक्ति, जो 
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परिषद्‌ की प्रकिया के नियमों द्वारा निर्धारित किया जाये, अथवा, 
यदि ऐसा कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं है तो, ऐसा अन्य व्य क्ति 
जिसे परिषद निर्धारित करे, सभापति के रूप में काय करेगा | 


€२ (१) राज्य परिषद की किसी बेठक में, जब उप- 
राष्ट्रपति को अपने पद से हटाने का कोई सझुहप विचाराधीन हो 
तब सभापति, अथवा जब उपसभापति को अपने पद से हटाने 
का कोई सद्कुह्प विचाराधीन हो तब उपसभापति, उपस्थित रहने 
पर भी, पीठासीन न होगा तथा अनुच्छेद ६९ के खण्ड (२) के 
उपवन्‍्ध उसी रूप में ऐसी प्रत्येक बेठक के सम्बन्ध में छागू होंगे 
जिसमें कि वे उस बेठक के सम्बन्ध में लागू होते हैं जिससे कि यथा- 
स्थिति सभापति था उपसभापति अनुपस्थित हैं। (२) जब कि उप- 
राष्ट पति को अपने पद से हटाने का कोई सझ्कल्प राज्य-परिषद में 
बिचाराधीन हो तब सभापति को परिषद्‌ में बोलने तथा दूसरी क्‍ 
प्रकार से उसकी कायवाद्ियों में भाग लेने का अधिकार होगा; 
किन्तु अनुच्छेद १०० में किसी बात के होते हुए भी, ऐसे सद्भूल्प 
पर, अथवा ऐसी कायवाहियों में किसी अन्य विषय पर, मत 
देने का बिल्कुछ हक न होगा । 


६३. लोक सभा यथासम्भव शीघ्र अपने दो सदस्यों को 
क्रमशः अपने अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष चुनेगी तथा जब-जब अध्यक्ष 
या उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तबतब सभा किसी अन्य सदस्य क्‍ 
को यथास्थिति अध्यक्ष या उपाध्यक्ष चुनेगी | ः 

१६ 
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अंनुच्छेद ९४ के अनुसार लोक-सभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के रूप में 


और अनुच्छेद ९७५ के अनुसार अध्यक्ष-पद्‌ के कर्तव्य पालन की, अथवा 
अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति को शक्ति; तथा 
अनुच्छेद ९६ (१) के अनुसार जब उसके पद से हटाये जाने का संकत्प 
विचाराधीन हो तब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष लोक-समा की बेठकों में पीठासीन 
न होगा--इन विषयों के उपबन्ध यथास्थिति वेसे ही हैं, जेसे कि ऊपर 
उल्लिखित अनुच्छेद ५०, ९१ तथा ९६ (१) के उपबन्ध हैं । 

६६. (२) जब कि अध्यक्ष को अपने पद से हटाने का कोई 
सद्भु्प छोक-सभा में विचाराधीन हो तब उसको लोक-सभा में 
बोलने तथा दूसरे प्रकार से उसकी कायवाहियों में भाग लेने का 
अधिकार होगा तथा अनुच्छेद १०० में किसी बात के होते हुए 
भी ऐसे सद्भुल्प पर, अथवा ऐसी कायबाहियों में किसी अन्य _ 
विषयपर, प्रथमतः ही मत देने का हक होगा किन्तु मत साम्य 
होने की दशा में न होगा 

६७. राज्य-परिषद्‌ के सभापति ओर उपश्चभापति को, तथा 
छोक-सभा के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष को, ऐसे वेतन ओर भत्ते, जेसे 
क्रमशः संसद विधि द्वारा नियत करे; तथा जबतक उस लिये 
उंपबन्ध इस प्रकार न बने, तबतक ऐसे वेतन ओर भत्ते, जेसे कि 
हिंतीय अनुसूची में उल्लिखित हैं, दिये जायेंगे । 

. अनुच्छेद ६८ द्वारा संसद के प्रत्येक सदन के लिये साचविक 
कमचारी बृन्द, उनकी भर्ती, सेवा की शर्तों के विनियमन का 
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अधिकार संसद को विधि द्वारा करनेका अधिकार दिया गया है 
ओर जबतक संसद एट्रिययक उपबन्ध नहीं करती, तबतक राष्ट्रपति 
को, यथास्थिति, लोक-सभा के अध्यक्ष अथवा राज्य-परिषद के 
सभापति से परामर्श करके, ऐसे उपबन्ध करते का भार सोंपा 
गया है। अनुच्छेद ६६ में संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक सदस्य 
के लिये शपथ या गतिज्ञान-सम्बन्धी उपबन्ध हैं। अनुच्छेद १०० 
में सद॒नों में मतदान, रिक्तताओं के होते हुए भी सदनों की कार्य 
करने की शक्ति तथा गणपूर्ति-सम्बन्धी उपबन्ध हैं। निर्णय 
बहुमत द्वारा होगा, मतसाम्य की स्थिति में, सभापति अथवा 
अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और गणपूर्ति सदन के सदस्यों 
को सम्पूर्ण संख्या का दशांश होगी । अनुच्छेद १०१ में स्थानों की 
की रिक्तता किन-किन अवस्थाओं में होगी, इसका उल्लेख है | 
१०२. (१) कोई व्यक्ति संघ्रद के किसी सदन का सदस्य 
चुने जाने के लिये और सदस्य होने के लिये अनई होगा--(क) 
यदि वह भारत सरकार के अथवा किसी राज्य की सरकार के 
अधीन, ऐसे पद को छोड़कर, जिसे धारण करनेवाले का अनह न 
दोना संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है, कोई अन्य ढाभ का 
पद धारण किये हुए है; (व) यदि बह विक्रत चित्त है और सक्षम 
न्यायालय की ऐसी घोषणा वतेमान है; (ग) यदि बह अजुन्मुक्त.. 
दिवालिया है; (घ) यदि वह भारत का नागरिक नहीं है, अथवा. 
किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुषक्ति को अभिस्वीकार 
किये हुए है; (ढ) यदि वह संसद निर्मित किसी विधि के द्वारा 
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या अधीन अनहे कर दिया गया है। (२) इस अनुच्छेद के प्रयो- 
जनों के लिये कोई व्यक्ति भारत सरकार के अथवा किसी राज्य 
को सरकार के अधीन छाभ का पद धारण करनेवाला केवल इसी- 
लिये नहीं समझा जायगा कि वह संघ का या ऐसे राज्य का 
मंत्री है । 

अनुच्छेद १०३ (१) और (२) में सदस्यों की अनरईताओंविषयक प्रहनों पर 
विनिश्चिय के उपबन्ध हैं और अनुच्छेद १०४ के अनुसार यदि कोई व्यक्ति 
अर्ह न होते हुए, अथवा अनह किये जाने पर संसद के किसी सदन में बेठता 
अथवा मत देता है तो वह प्रत्येक दिन बेठने अथवा इस प्रकार मतदान करने 
के लिये पाँच सौ रुपये के दंड का भागी होगा जो संघ को देय ऋण के रूप 
में वसूल होगा । क्‍ 

अनुच्छेद १०५ और १०६ में संसद और उसके सदस्यों की शक्तियों, 
विशेषाधिकारों और उम्मुक्तियों का उल्लेख ह जिनके अनुसार संसद में 
वाक्‌-खातन्त्रय रहेगा, संसद्‌ में कही हुईं किसी बात के लिये न्यायालय में कोई 
कार्यवाही न चल सकेगी और सदस्यों को ऐसे वेतन और भत्ते मिलेंगे जिन्हें 
संसद, विधि द्वारा, नियत करे। 

विधान ग्रक्रिया 

१०७, (१) धन-विधेयकों तथा अन्य वित्तीय विधेयकों के विषय 
में अनुच्छेद १०६ ओर ११७ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई 
विधेयक संसद के किछी सदन में प्रारम्भ हो सकेगा | (२) अनुच्छेद 
१०८ ओर १०६ के डपबन्धों के अधीन रहते हुए कोई विधेयक 
संसद के सदनों द्वारा तबतक पारित न समझा जायगा जबतक 


लक 


कि, यातो बिना संशोधनों के या केवल ऐसे संशोधनों के सहित, 
जो दोनों सदनों द्वारा खीकृत कर हछिये गये हैं, दोनों सदनों 
द्वारा वह स्वीकृत न कर रिया गया हो (३) संसद में छम्बित विधे- 
यक सदनों के सत्रावसान के कारण व्ययगत न होगा। (७) 
राज्य-परिषद्‌ में छम्बित विधेयक, जिसको छोक-सभा ने पारित 
नहीं किया है, छोक-सभा के विघटन पर व्ययगत न होगा | 
४) कोई विधेयक जो छोक-सभा हें रूम्बित है, अथवा जो लोक- 
सभा से पारित होकर राज्य-परिषद्‌ में लम्बित है, अलुच्छेद १०८ 
के उपबन्धों के अधीन रहते हुए छोक-सभा के विघटन पर 
वब्ययगत हो जायगा | 

१०८. (१) यदि किसी विधेयक के एक सदन में पारित होने 
तथा दूसरे सदन को पहुंचाये जाने के पश्चात्‌-(क) दूसरे सदन 
छारा वह विधेयक अस्वीकृत कर दिया जाता है; अथवा (ख) विधे- 
यक में किये जानेवाले संशोधनों पर दोनों सदन अल्तिम रूप से 
असहमत हो चुके हैं; अथवा (ग) विधेयक प्राप्ति की तारीख से, 
बिना इसको पारित किये, दूसरे सदन को छ मास से अधिक बीत 
चुके हैं, तो छोक-सभा के विघटन होने के कारण यदि विधेयक 
व्ययगत नहीं हो गया दे, तो विधेयक पर पर्याछोचन करने 
ओर मत देने के प्रयोजन के लिये संयुक्त बेठक में अधिवेशित 
होने के ढिये आहूत करने के अभिप्राय की अधि-सूचना सदनों 
को, यदि वे बठक में हैं तो सन्देश द्वारा/ अथवा यदि बेठक में 
नहों हैँ तो छोक-अधिसूचना द्वारा, राष्ट्रपति ढेगा। 
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परन्तु इस खण्ड में की कोई बात किसी धन-विधेयक को छागू 
ने होगी । 


: (२) ऐसी किसी छ मास की काछाबधि की संगणना में, जो 
कि खण्ड (१) में निदिष्ठ है, किसी ऐसी काछावधि को सम्मिलित 
न किया जायगा जिसमें उक्त खण्ड के उपखण्ड (ग) में निर्दिष् 
सदन सत्रावसित अथवा निरन्तर चार से अधिक दिनों के लिये 
स्थगित रहता है । द 

(३) सदनों को संयुक्त बेठक में अधिवेशन के लिये आहूत 
करने के अभिप्राय को जब राष्ट्रपति खण्ड (१) के अधीन अधि- 
सूचित कर चुका हो तो कोई सदन विधेयक पर आगे कार्यवाही 


न करेगा । 
कर्क ३ च्े धक आन 
खण्ड (४) तथा खण्ड (५) में संयुक्त बठक में विधेयक पारणा ग्रक्रिया- 
सम्बन्धी उपबन्ध विस्तृत रूप, में दिये गये हैं । 


१०६ (१) राज्य-परिषद्‌ में घन-विधेयक पुर: स्थापित न 
किया जायगा। (२) छोक-सभा से पारित होजाने के पश्चात, 
धन-विधेयक, राज्य-परिषद्‌ को, उसकी सिपारिशों के छिये पहुँ- 
चाया ज्ञायगा तथा राज्य-परिषद्‌,विधेयक की अपनी प्राप्ति की 
तारीख से चोदह दिन की कालछावधि के भीतर, विधेयक को 
अपनी सिपारिशों सहित छोक-सभा को छोटा देगी तथा ऐसा 
होने पर छोक-सभा राज्य-परिषद की सिपारिशों में से सबको 
या किस्री को स्वीकार या अखीकार कर सकेगी | 


संसद । २8७ 


खण्ड (३), (४) तथा (०) के उपबन्धों के अनुसार लोक-सभा 
को यह अधिकार दिया गया है कि धन-विधेयकों को वह स्वेच्छापूर्वक, राज्य- 
परिषद्‌ के मतामत की उपेक्षा करके भी, पारित कर सके और ऐसे विधेयक 
दोनों सदनों से पारित हुए समझे जायेंगे । 

११० (१) इस अध्याय के प्रयोजनों के छिये कोई विधेयक 
धन-विधेयक समझा जायगा यदि उसमें निम्नलिखित विषयों में 
से सब अथवा किसी से सम्बन्ध रखनेवाले उपबन्ध अच्तविष्ट 
ही हैं, अर्थात्‌-- (क) किसी कर का आरोपण, उत्पादन, परिहार, 
बदलना या बिनियमन; ख, भारत-सरकार द्वारा धन उधार 
केने का, अथवा कोई प्रद्मयाभूत देने का, अथवा भारत-सरकार 
द्वारा लिये गये अथवा लिये जानेवाले किन्हीं वित्तीय आभारों से 
सम्बद्ध वधि के संशोधन करने का, विनियमन, (ग) भारत की 
संचिव-निधि अथवा आकृस्मिकता-निधि की अभिरक्षा, ऐसी किसी 
निधि में धन डालना अथवा उसमेंसे धन निकालना; (घ) भारत 
की संचित निधि में से धन का विनियोग; (ड) किसी व्यय 
को भारत की संचित निधि पर भारतीय व्यय घोषित करना 
अथवा ऐसे किसी व्यय की राशि को बढ़ाना; (च) भारत की 
संचित निधि के या भारत के छोक-लछेखे के मद्ध धन प्राप्त करना 
अथवा ऐपे घन को अभिरक्षा या निकासी करना अथवा संघ 
या राज्य के छेखाओं का लेखा-परीक्षण; अथवा (छ) उपखण्ड 
_(क) से (च) तक में उछिखित विषयों में से किसी का आनु- 
षंगिक कोई विषय । क्‍ 
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(२) कोई विधेयक केवल इस कारण से घन-विधेयक न समझता 
जायगा कि वह जुर्मानों या अन्य अथ दण्डों के आरोपण का, 
अथवा अनुज्ञप्तियों के लिये फीसों की, अथवा की हुईं सेवाओं के 
लिये फीसों की, अभियाचना का या देने का, उपबन्ध करता है, 
अथवा इस्र कारण से कि वह किसी स्थानीय प्राधिकारी या 
निकाय द्वारा स्थानीय प्रयोजनों के लिये किसी कर के आरोपण, 
उत्सादन, परिहार, बदछने या विनियमन का उपबन्ध करता है। 
(३) यदि यह प्रश्न उठता है' कि कोई विधेयक घन-विधेयक है या 
नहीं तो उसपर लोक-सभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अन्तिस 
होगा। (७) अनुच्छेद १०६ के अधीन जब धन-विधंयक राज्य- 
परिषद्‌ को भेजा जाता है तथा जब वह्द अनुच्छेद १११ के अधीन 
अनुमति के लिये राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जाता है तब 
प्रत्येक धन विधेयक पर छोक-सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित 
यह प्रमाण अंकित रहेगा कि वह धन-विधेयक है । 

१११. जब संसद के सदनों द्वारा कोई विधेयक पारित किया 
गया हो तब वह राष्ट्रपति के समक्ष उपस्थित किया जायगा तथा 
राष्ट्रति घोषित करेगा कि वह विधेयक पर या तो अनुमति 
देता हे या अनुमति रोक छेता है : 

अनुमति के लिये अपने समक्ष उपस्थित किये जाने पर राष्ट्रपति, यदि 
वह धन-विधेयक नही है, तो अपने सुझाव के साथ उपबन्ध-विशेष को 
पुनविचार के लिये सदनों को लौटा सकता है और पुनविचार के पश्चात्‌ जो 
विधेयक पारित होंगे, उनपर राष्ट्रपति अपनी अनुमति नही रोकेगा । 


_संसद्‌ की २४६ 
वाषिक-वित्त-विवरण : प्रक्रिया 

“'ाषिक वित्त-विवरण' एवं वित्तीय विषयों सम्बन्धी प्रक्रिया 
का संविधान के अनुच्छेद ११२ से ११७ तक में उल्लेख है। 
प्रत्येक वित्तीय बष के बारे में संखद के दोनों सदनों के समक्ष 
राष्ट्रपति भारत-सरकार की उस वष के छिये प्राक्रर्तित प्राप्तियों 
ओर व्यय का विवरण रखवायेगा जिसे संविधान के भाग ४ में 
“बाषिक वित्त-विवरण” नाम से निर्दिष्ट किया गया है। इस 
विवरण में भारत के आय व्यय का अनुमानिक विवरण रहेगा | 
केन्द्रीय कोष एवं अन्य प्रस्थापित व्यय की पूति के छिये अपेक्षित 
आवश्यक राशियाँ दिखढायी जायंगी। भारत की संचित निधि 
पर भारित व्यय से सम्बद्ध प्राकलन संसद में मतदान के लिये 
न रखी जायेंगी, किन्तु कोई सदन उनपर चर्चा करने से नहीं रोका 
जासकता। दक्त प्राक्नलनों में से जितनी अन्य व्यय से सम्बद्ध 
हैं वे छोक-सभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखी 
जायंगी तथा छोक-सभा की शक्ति होगी कि किसी माँग को 
सीकार या अस्वीकार करे। राष्ट्रपति की सिपारिश के बिना 
किसी भी अनुदान की माँग न की जायगी (अनुच्छेद ११२-११३) 
भारत-सरकार के वित्त पर संसद का प्रभावी नियंत्रण रखने के 
लिये उक्त उपबन्ध रखे गये हैं। अनुदानों की माँग के पश्चात्‌ 
विनियोग-विधेयक द्वारा भारत की संचित निधि पर भारित व्यय 
के लिये धन लिया जायगा। (अनु० ११४ ) आवश्यकतानुसार 
अनुपूरक, अपर या अधिकाई अनुदानों के लिये भी अनु० ११४ 
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में उपबन्ध हैं। यह भी उपबन्ध है कि संचित निधि से 
विनियोग विधेयक के पारित होकर अधिनियमित होने के अनु- 
सार से ही धन निकाछा जायगा। सरकार को कर छगाने की 
प्रस्थापनाएं भी इसी विधेयक के अन्तर्गत आती हैं। वित्तीय 
विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश से केवछ लोक-समभा में पृरः 
स्थापित किये जायेंगे । छोक-सभा को छेखानुदान, प्रत्ययानुदान एवं 
अपवादानुदान का भी अधिकार है। (अनु० ११६) अनुपूरक; 
अपर अथवा अधिकाई अनुदानों की स्वीकृति के पूष आवश्यत्ता- 
नुसार राष्ट्रपति आकष्मिक निधि से व्यय करने की अग्रिम 
स्वोकृति दे सकता है । अनुच्छेद ११७ के अन्तर्गत वित्त विधेयकों 
को लेकर यह डपबन्ध है क्रि ऐसे विधेयक अथवा संशोधन 
राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना पुर: स्थापित अथबा भ्रस्तावित 
नहीं किये जायंगे। इंग्लेंड की कामन्स सभा के स्थायी आदेश 
की संख्या ६४ के एतट्विषयक उपबन्धों के अनुसार द्वी उक्त ११७ 
अनुच्छेद के उपबन्ध हैं । उक्त आदेश ६४ के अन्तर्गत सम्राट की 
स्वीकृति के बिना वित्त विधेयक कामन्स में पुरः स्थापित नहीं 
किये जासकते | 


संसद्‌-- 
ससद्‌ के दोनों सदनों के गठन, अधिकार, निर्वाचन प्रणाली, सदस्यों के 


अधिकार, विधेयकों के उपस्थित तथा पारित करने के नियमोपनियम का उल्लेख 
ऊपर किया जाचुका है। विधान निर्माण के लिये गठित विधान सभा ही 
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अभी, १९०१ के अन्त तथा १९७२ के प्रारम्मिक दिनों में होनेवाले साधारण 
निर्वाचनों के पहिले तक, संसद्‌ का कार्य भी कर रही है । संसद का भावी 
गठन, तत्सम्बन्धी पिछली व्यवस्थाओं से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। १९३५ 
के भारतीय शासन विधान के अन्तर्गत जो व्यवस्थापिका सभाएँ गठित हुईं, 
उनसे और भावी संसद से कोई तुलना ही नहीं है। भावी संसद की निर्वा- 
चन प्रणाली में साम्प्रदायिक निर्णय-जंसी विषेली व्यवस्थाओं का सर्वथा 
अन्त कर दिया गयाहे: सभी नागरिकों को मात्र भारतीय के नाते 
निर्वाचन में भाग लेना है, विशेष धर्मावलम्बी के नाते नहीं। प्रतिनिधित्व 
की सीमा अत्यधिक विस्तृत कर दी गयी है। संविधान सभा के अध्यक्ष 
डा» राजेन्द्र प्रसाद ने कहा था :--- 

“हमने वयस्क मताधिकार का उपबन्ध किया है, जिसके अनुसार ग्रान्तों 
की विधान सभाए में और केन्द्र की लोक-सभा निर्वाचित होंगी । हमने यह 
बहुत बड़ा कद्म उठाया है । यह न केवल इस कारण बड़ा हे कि हमारा 
बर्तमान निर्वाचक मण्डल अपेक्षाकृत बहुत छोटा हे, और उसका आधार 
बहुतकुछ साम्पत्तिक योग्यता है; प्रत्युत यह इस कारण भी बड़ा है कि इसमें 
भारी संख्याओं से वास्ता पड़ेगा । इस समय हमारी जनसंख्या अधिक नहीं 
तो २२ करोड़ के आसपास ह और प्रान्तों में निर्वाचक्ों की जो नामावलियाँ 
तेयार हो रही हैं उनमें प्राप्त अचुभव से हमने देख लिया हो कि मोटे हिसाब 
से आबादी के ५० प्रतिशत लोग वयस्क हैं, और इस आधार पर हमारी 
निर्वाचक नामावलो में १६ करोड़ से कम निर्वाचक नहीं होंगे । इतनी बड़ी 
संख्या द्वारा निर्वाचन को संगठित करना एक बहुत विशाल कार्य होगा, और 
. अबतक एक भी देश ऐसा नहीं जिसमें इतने बड़े पेमाने पर निर्वाचन किया 
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गया हो ।/ सम्पति, आमदनी, पद पद्वी आदि प्राचीन परम्परागत वाधाओं 
को, जो गणतंत्र विरोधी तत्व थे, उनको संविधान ने निर्वाचन-योग्यताओं से हटा 
दिया है | इनके आधार पर भारतीय शासन विधान १९१५९ के अनुसार भारत 
के ९७ प्रतिशत तथा भारतीय शासन विधान १९३५ के अनुसार ९० प्रतिशत 
नागरिक मताभिकार से बंचित थे। वतंमान संविधान ने इन सब का अन्त 
कर दिया है और साथ ही साम्प्रदायिक एवं प्थक निर्वाचन पद्धति का भी 
अन्त कर दिया है । मताधिकार अब घर्म पर नहीं, नागरिकता के आधार 
पर स्थिर किया गया है। शासनसूत्र अधिकाथिक नागरिकों के हाथ में 
रहे, इसलिये लोक-सभा के अधिकार राज्य-परिष्रद से अधिक रखे गये हैं । 
वित्तीय विषयों में इसका अधिकार सर्वोपरि एवं अन्तिम है । वित्तीय विषयक 
विवेयकों की पारणा की जो रीति संबिधान में निर्धारित की गयी है, 
प्रायः वेसी ही रीतियाँ ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, आस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ़ीका में भी 
निर्धारित हैं । 


वाकू-स्वातलूय-- 


अचुच्छेद १०० के अनुसार सदन के सदस्यों को इस संविधान के उप- 
बन्धों के तथा संसद की प्रक्रिया के विनियामक नियमों और स्थायी आदेशों 
के अधीन रहते हुए संसद्‌ में वाक्‌-स्वातन्भ्य होगा । उसी अनुच्छेद के खण्ड 
(३) के अजुसार इंगलंड के हाउस आव कामन्स के सदस्यों और समितियों के 
जसे अधिकार हैं, बसे अधिकारों का प्रयोग यहां होगा, जबतक कि एतद्विंषयक 
व्यवस्थाएं नहीं कर दो जातीं । वाक्‌-स्वातन्ष्य के अतिरिक्त, संसद में बेठे 
रहने अथवा संसद के कार्य में छंगे रहने की स्थिति में कोई सदस्य गिरफ्तार 
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नहीं किया जासकता, संसद में कही हुईं किसी बात के लिये उसपर मुकदमा 
नहीं चलाया जा सकता, परन्तु इस सुविधा का उपयोग संसद के बाहर 
तत्सम्बन्बी प्रकाशन को लेकर नहीं है, यदि वह प्रकाशन संसद द्वारा अधि- 
कृत नहीं हो । इस प्रकार के अधिकार ग्रायः सभी सुस स्क्ृत देशों के संविधान 
में हैं। अमेरिका के संविधान में कहा गया है :---“दोनों में से किसी भी 
सदन में किसी वक्त ता अथवा विवाद के लिये उन ( सिनेटरों और प्रतिनि- 
धियों ) से कहीं भी पूछताछ नहीं की जासकती ।/ ( घारा १ उपधारा ६) 
उक्त अधिकार केवल सदस्यों की सुरक्षा के लिये नहीं रखे गये हैं, ग्रत्युत 
इसलिये भी रखे गये हैं कि वे सदस्य, जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से अपने ' 
कर्तव्य का निर्वाह निर्भयतापूर्वक्क निरापद रहते हुए कर सकें। वे इन 
सुविधाओं का उल्लंघन करते हुए अवांछनीय कृत्य न करें, इसके लिये सदन 
अपने नियमों द्वारा उनकी सीमाओं को भी निर्धारित करता है । 


संसद के सदनों का स्वरूप 


संविधान के अन्तर्गत संसद के लिये भावी निर्वाचनों के 
सम्बन्ध में जो उपबन्ध किये गये हैं उनके अनुसार १२ अग्रे 
१६४० को कानून मंत्री ने एक विधेयक उपध्थित किया, जिसमें 
छोक-सभा के सदस्यों की संख्या ४८८ निश्चित की गयी है। राज्य 
परिषद्‌ में स्थानों का बटवारा संविधान की चतुथ अनुसूची के 
अनुसार निश्चित किया गया है। इस अनुसूची से संलप्त स्थान- 
सरिणी के प्रथम स्तम्भ में उह्छिखित प्रत्येक राज्य-समृह को 
यथास्थिति उतने स्थान बाँट में दिये जायेंगे जितने में कि उक्त 


२५४७ भारतीय शासन विधान 


सारिणी के दूसरे स्तम्भ में उस राज्प्र या राज्य-समूह के सामने 
उल्लिखति हें । 

प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्छिखित राष्यों के 
प्रतिनिधि :-- 


राज्य कुछ स्थान 
१. आसाम ् 
२. डड़ीखा ्£ 
३ पंज्ञाब ८ 
४ पश्चिमी बंगाल १४ 
५ बिहार २१ 
६. मद्रास २७ 
७. मध्य प्रदेश १२ 
८. बम्बई १७ 
£ इछपत्तर प्रदेश ३१ 
कुछ १४५ 
प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि 
राज्य कुल स्थान 
१ जम्मू ओर काश्मीर ४ 
२. त्रावणकोर-कोचीन दि 
३. पटियाला और पूर्वी पंजाब राज्य ३ 
४. मध्य भारत कि 
५ मैसूर ्र 
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५८ 
राज्य कुल स्थान 
राजस्थान ६ 
विन्ध्य प्रदेश _ 9 
सोराष्ट्र ४ 
दैदराबाद * “१५ 
कुछ ४३ 


प्रथम अनुसूची के भाग (ग) में उल्लिखित राज्यों के प्रतिनिधि 


राज्य ओर राज्य समूह कुछ स्थान 
१. अजमेर ! ४ 
२. कोड़गु 
३. कच्छ १ 
४. कूचविहार १ 
५. दिल्‍ली १ 
६ बिलासपुर 
७. हिमालय भ्रदेश | हा 
८. भोपाल १ 
£. मनीपुर हैः 
१०, त्रिपुरा ! क्‍ 
. कुछ ७ 


जा] 


कुल स्थानों का जोड़ २०४ 
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लोक-सभा-- 
उक्त १२ अप्रेल १६४० के अधिनियमों के अनुसार नये निर्वाचन्नों 
द्वारा #८८ सदस्यों को लेकर छोक-सभा गठित की जायगी | 
छोक-सभा सें विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि इस प्रकार होंगे :--- 


भाग (क) नि 
नाम राज्य सदस्य संख्या 
उत्तर प्रदेश ८६ 
मद्रास ७५५ 
बिहार ५५ 
बंबई ४५ 
पश्चिमी बंगाल ३७ 
भध्य प्रदेश । २६ 
उड़ीसा २० 
पंजाब. द १८ 
आसाम १२ 
३3७४ 
भाग (ख) 

हैदराबाद २५ 
जम्मू-काश्मीर है 
सध्य भारत ७ 40३ 
मेसूर ११ 
पूर्वी पंजाब रियासती संघ ५ 

राजस्थान “ 
सोराष्टर ट्द 
त्रावणको र-कोची न १२ 
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भाग (ग) 
नाम राज्य सदस्य संख्या 
विध्य प्रदेश क्‍ द ५ 
हिमाचल प्रदेश २ 
देहली ३ 
अजमेर १ 
भोपाल 9 
विलासपुर १ 
कुगे क्‍ १ 
कल ॥ 
मनीपुर १ 
त्रिपुरा: १ 
अण्डमन १ 
१८ 
कुछ जोड़ पट८ 


4 


सत्रहवाँ अध्याय 
संघ की न्यायपालिका 
: उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन 


१२४७. (१) भारत का एक उच्चतम न्‍्यायालूय होगा जो भारत 
के मुख्य न्यायाधिपति तथा, जबतक संखद विधि द्वारा और 
अधिक संख्या निर्धारण नहीं करती तबतक, अन्य सात से अन- 
घिक न्यायाधीशों से मिलकर बनेगा | द 

(२) उच्चतम न्‍्यायारूय के, तथा राज्यों के उच्च न्यायालयों 
के, ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करके, जिनसे कि इस भ्रयोजन 
के लिये परामर्श करना राष्ट्रपति आवश्यक समझे; राष्ट्रपति अपने 
हस्ताक्षर ओर मुद्रा सहित अधिपन्र द्वारा उच्चतम न्‍्यायाछूय के 
प्रत्येक न्‍्यायाधीशकों नियुक्त करेगा। तथा वह न्यायाधीश 
तबतक पद्‌ घारण करेगा जबतक कि वह पेंसठ व की आयु प्राप्त 
नकर ले: 

परन्तु मुख्य न्‍्यायाधिपति से भिन्न किसी अन्य न्यायाधीश 
की नियुक्ति के विषय में भारत के मुख्य न्‍्यायाधिपति से सबवंदा 
परामर्श किया जायगा : 

परन्तु यह ओर भी कि--(क) कोई न्यायाधीश राष्ट्रपति को 
सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख हारा अपने पद को त्याग 
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. सकेगा; (ख) खण्ड (४) में उपबन्धित रीति से कोई न्यायाधीश 
अपने पद से हटाया जा सकेगा | 
(३) उश्चतभ् न्‍्यायारूय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के 
लिये कोई व्यक्ति तबतक अह न होगा जबतक कि वह भारत का 
नागरिक न हो तथा-- क्‍ 

(क) किसी उच्चतम स्यायाछृय का अथवा ऐसे दो या अधिक 
न्यायालयों का लगातार कम-से-कम पाँच वर्ष तक न्यायाधीश न 
रह चुका हो; अथवा (ख) किसी उच्च न्‍्यायाद्यय का; अथवा 
ऐसे दो या अधिक न्यायालयों का, छगातार कम-से-कम दस वर्ष 
तक अधिवक्ता न रह चुका हो; अथवा (ग) राष्ट्रपति की राय में 
पारंगत विधिवेत्ता न हो । 

१९६. उच्चतम्र न्‍्यायार्यय अभिलेख न्‍्यायारूय होगा तथा 
उसे अपने अवमान के लिये दंड देने की शक्ति के सहित ऐसे 
न्‍्यायस्कय की सब शक्तियाँ होंगी । द 

१३०. उच्चतम न्‍्यायारूय दिल्ली में अथवा ऐसे जल्य 
स्थान या स्थानों में, जिन्हें भारत का मुख्य स्यायाधिपति राष्ट्रपति 
के अनुमोदन से समय-समय पर नियुक्त करे, बैंठेगा | 

१३१, इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए--(क) 
भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीचके; अथवा (ख) 
एक ओर भारत सरकार ओर कोई राज्य या राज्यों तथा दूसरी 
ओर एक या अधिक अन्य राज्यों के बीच के; अथवा (ग) दो या 
अधिक राज्यों के बीच के, किसी विवाद में, यदि और जहाँतक 
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उस विवाद में ऐसा कोई प्रश्न अन्तग्रत्त है ( चाहे तो बिधि का 
चाहे तथ्य का ) जिस पर किसी वध अधिकार का अस्तित्व या 
विस्तार निर्भर है, वहाँ तक, अन्य न्‍्यायारूयों का अपवजन करके 
उच्चतम न्यायालय का प्रारम्भिक क्षेत्राधिकार होगा :-- 


परन्तु उक्त क्षेत्राधिकार का विस्तार उस विवाद पर न होगा 
जिसमें -- १) प्रथम अनुसूची के भाग (ख) में उह्लिखित कोई 
राज्य एक पक्ष है, यदि वह विवाद किसी ऐसी सन्धि, करार, 
संविदा बचनबन्ध, सनद्‌ या अन्य तत्सम लिखत के, जो इस 
संविधान के प्रारम्भ से पहिले की गयी या निष्पादित थी; तथा 
ऐसे प्रारम्भ के पश्चात प्रवतेन में है या रख ली गयी है, किसी 
उपबन्ध से पेदा हुआ है। (२) कोई राज्य एक पक्ष है, यदि वह 
विवाद किसी ऐसी सन्धि, करार, प्रसंविदा बचनबन्ध, सनद्‌ या 
अन्य तत्सम लिखित के, जो उपबन्ध करती दे कि वसा क्षेत्रा- 
घिकार, ऐसे विबाद पर विस्तृत न होगा, किसी डपबन्ध से 
पंदा हुआ दे । 


१३६, अनुच्छेद ३२ के खण्ड (२) में ब्णित प्रयोजनों से 
भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिये ऐसे निदेश, आदेश, या 
जिनके अन्तर्गत बन्दी प्रत्यीक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधि- 
कारप्रच्छा और उत्प्रेषण के प्रकार के लेख भी हैं अथवा इनमें से 
किसी को निकालने की शक्ति संसद विधि द्वारा उच्चतम 
न्यायालय को प्रदान कर सकेगी । क्‍ 
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१४२. उच्चतम न्यायारूय द्वारा घोषित विधि भारत राज्य 
के क्षेत्र के भीतर खब न्‍्याय,लूयों को बन्धनकारी होगी । 

. १४३, (१) यदि किसी समय राष्ट्पति को प्रतीत हो कि 
विन्धि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है, अथवा उसके 
उत्पन्न होने की सम्भावना है. जो इस्च प्रकार का और ऐसे साबे- 
जनिक महत्व का है कि उसपर उच्चतम न्‍्यायारूय की राय 
प्राप्त करना इश्टकर है तो बह उस प्रश्न को उस न्मायालय को 
विचाराथ सोॉंप सकेगा तथा बह न्‍्यायालूय, ऐसी सुनवायी के 
पश्चात्‌ जेसी कि, बह उचित समझे, राष्ट्रपति को उसपर अपनी 
राय प्रतिवेदित कर सकंगा। (०) राष्ट्रपति, अनुच्छेद १३९ के 
परन्तुक के खण्ड (१) में किसी बात के होते हुए भी, उक्त खण्ड में 
वर्णित प्रकार के विवाद को उच्चतम न्‍्यायारूय को राय देने के 
लिये सोंप सकेगा तथा डच्चतम न्यायालय, ऐसी सुनवाई के 
पश्चात्‌ जेसी कि वह उचित समझे, राष्ट्रपति को उसपर अपनी 
राय प्रतिवेद्ति करेगा । 
उच्चतम न्यायाल्य--- 

संघ शासन प्रणाली के अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय की आवश्यकता 
अनिवार्य है और उसकी स्थिति अत्यन्त महत्वपूर्ण । संघ में समाविष्ट राज्यों 
के पारस्परिक विवाद का निर्णय और संविधान का संरक्षण उच्चतम न्यायालय 
करता है। नागरिक अधिकारों की सुरक्षा भी उसीके हाथ में हे । संसद में 
बहुमत प्राप्त राजनीतिक दल स्वेच्छापूर्वक विधि बना सकता है। और उसी 
बहुमत भ्राप्त दल द्वारा गठित कार्यपालिका निरंकुश शासनश्रणाली चाल कर 
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सकती है, किन्तु उच्चतम न्यायालय इस प्रकार की स्वेच्छाचारिताओं पर अंकुश 
का काम करता है, क्योंकि विधि, संविधान के अनुसार है या नहीं इसका 
निर्णय उसीके हाथ में है । अमेरिका के उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में 
लिखते हुए विधानवेत्ता ब्राइस ने कहा है, और वही भारतीय संघ के उच्चतम 
. न्यायालय के सम्बन्ध में भी लागू है, कि उच्चतम न्यायालय ने सदा ही घोषणा 
की है और उसने उस घोषणा के अशुसार कार्य भी किया है कि उसे राज- 
नीतिक विवादों से कोई मतलब नहीं । विधि के समक्ष किसी राजनीतिक 
दल, किसी भी राजनीतिक मत-वाद का कोई प्रइन नहीं । नागरिकों में इस 
प्रकार विधि-सम्बन्धी आस्था होनी चाहिये। ब्राइस ने लिखा है कि अमे- 
रिका की संघ शासन श्रणाली को जो ऐसी अनुपम सफलता मिली, उसका 
प्रधान कारण है कि वहाँ का नागरिक विधि में आस्था रखता है । और विधि 
में यह आस्था तभी होती है जब न्यायपालिका पूर्ण स्वाधीनतापूर्वक, राज- 
नीतिक दलों एवं मतवादों से स्वथा अछती रहकर, केवल विधि का विवेचन 
एवं तद्विषयक निर्णय दे । केवल नागरिकों के लिये नहीं, समस्त राष्ट्र के 
लिये यह हितकर है' कि न्यायपालिका को इसी प्रकार की क्षमताशाली बनाने 
में सहायक हों । उच्चतम न्यायालय-सम्बन्धी उपरोक्त उपबन्ध स्पष्ट करते हैं 
कि राष्ट्रपति भी अनुच्छेद १४३ के अन्तर्गत उसकी राय ले सकता है। अतः 
न्यायपालिका को सर्वथा निर्मीक, सुयोग्य, एवं खतंत्र रहना चाहिये । 
भारतीय उच्चतम न्यायालय का गठन हुए अभी बहुत दिन नहीं हुए, किन्तु 
उसने इन्हीं विशेषताओं के कारण ऐसी प्रतिष्ठा और मर्यादा पायी है और 
उसमें लोगों की आस्था है । ब्रिटिश शासनकाल में सर वरदाचारियर जब 
मुख्य न्यायाधीश थे, तब स्पेशल कोर्ट आर्डिनेन्स तथा ऐसे कतिपय विषयों को 
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लेकर जो निर्णय हुए और इधर लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के चाल होनेपर 
मुख्य न्यायाधिपति श्री केनिया की अध्यक्षता में कतिपय जो बहुत महत्व के 
निर्णय हुए उनसे हमारा उच्चतम न्यायालय अपने कार्यों द्वारा सभी की अस्था 
का पात्र है । क्‍ 

संघ के उच्चतम न्यायालय के सम्बन्ध में भारतीय संविधान से केवल कतिपय 
अत्यन्त महत्व के अनुच्छेद दिये गये हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की 
प्रणाली अमेरिका तथा इ'्लेण्ड की एतट्ठिषयक प्रणाली से भिन्न है । इ्लेंड में 
प्रधान मंत्री उनकी नियुक्ति करता है और अमेरिका में सीनेट की मंत्रणा से 
राष्ट्रपति । हमारे यहाँ राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति होती है, पर नियुक्ति के पहिले 
उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायात्रीशों से परामर्श लेने का 
उपबन्ध है । उच्चतम न्यायालय का अधिकार बहुत ही विस्तृत है । क्योंकि 
संविधान, दीवानी और फौजदारी के अन्तिम अधिकार उसे प्राप्त हैं। अनु- 
च्छेद १४१ के अनुसार उसके द्वारा घोषित विधि सब न्यायालयों को 
बन्धनकारी है । द 


उच्च स्यायाल्य--- 

राज्य की न्यायपालिका में सर्वोच्च स्थान उच्चन्यायालय ( हाईकोर्ट ) का 
है । उसके न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति, 
राज्य के राज्यपाल तथा मुछ्य न्‍्यायाध्रिपति से परामर्श लेने के पश्चात्‌ राष्ट्रपति 
द्वारा होती ढहै। १९३५ के भारतीय शासन विधान के अन्तर्गत उच्च्च 
न्यायालयों के जो कार्य एवं क्षेत्राधिकार उपबन्धित किये गये थे वही वर्तमान 
संविधान में भी हैं। साथ ही माल के मुकदमों में अवाध आसकार एवं 
नागरिकों के मौलिक अधिकारों के सम्बन्ध में लेख निकालने का अधिकार भी 
संविधान के अनुच्छेद २२६ के अन्तर्गत उच्च्च न्यायालय को है । 


२६४ | भारतीय शासन विधान 


भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक 


१४८. (१) भारत का एक नियंत्रक महालेखा-परीक्षक होगा 
जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपन्र द्वारा 
नियुक्त करेगा तथा वह अपने पद से केवछ उसी रीति और उन्हीं 
कारणों से हटाया ज्ञायगा जिस रीति और जिन कारणों से 
उचतम न्यायालय का न्‍्यायाधीश हटाया जाता है। पद. ग्रहण 
के पूष उसे शपथ ग्रहण करना होगा। उसके वेतन तथा संग की 
शत' संसद विधि द्वारा निर्धारित करेगी । उसके विभाग के 
कर्मचारियों की सेवा-शर्त'! उसकी सलाह से राष्ट्रपति न्रिर्धारित 
करेगा। नियंत्रक महाल्ेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों, 
संघ के ओर राज्यों के लेखाओं के सम्बन्ध में उसकी शक्ति का 
उहलेख अनुच्छेद १४६ तथा १४० के अन्तर्गत किया गया हे । 


अठारहवों अध्याय 
राज्यों की शासन व्यवस्था 


.११३. प्रत्येक राज्य के छिये एक राज्यपाल होगा | 


१५४. (१) राजा की कायपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित 
होगी, तथा वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार या तो 
स्वयं अथवा अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों के ढ्वारा करेगा। 
(२) इस अनुच्छेद की किसी बात से -(क) जो कृयय किसी वर्त- 
सान विधि ने किस्री अन्य प्राधिकारी को दिये हैं वे कदम राज- 
पाल को हस्तान्तरित किये हुए न सममे जायेंगे, अथवा (ख) 
राज्यपाल के अधीनस्थ किसी प्राधिकारी को विधि द्वारा कृत्य 
देने में संसद्‌ अथवा राज के विधानमंडल को बाध्य न होगी । 


१५६ राज्य के राज्यपाल को राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और 
मुद्दा सहित अधिपत्र द्वारा नियुक्त करेगा । 
. * १६६. (१) राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त राज्यपाछ पद धारण 
करेगा। (२) राज्यपाल राष्ट्रपति को सम्बोधित अपने - हस्ताक्षर 
सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा | (३) इस अनुच्छेद के 
पूवंगामी उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्यपाल अपने पद ग्रहण 
को तारीख से पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा : परन्तु 


२६६ भारतीय शासन विधान 


ललित नल .3-++++००+७- 


अपने पद की अवधि की समाप्त होजाने पर भी राज्यपारू अपने 
उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक पद धारण किये रहेगा । 


१४७, (१) कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र न 
होगा जबतक कि वह भारत का नागरिक न हो तथा पंतीस बर्फ 
की आयु पूरी न कर चुका हो | 


१४८ (९) राज्य पालन तो संसद के किसी सद्रन का, ओर 
न प्रथम अनुसूची में उल्लिखित किसी राज्य के विधानमंडल के 
किसी सदन का, सदस्य होगा तथा यदि संसद के किसी सदन 
का, अथवा ऐसे किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का, 
सदस्य राज्यपाछ नियुक्त होजाये तो यह समझा जायगा कि उसने 
उस सदन में अथवा स्थान राज्यपाल के पद्‌ अहण की तारीख से 
रिक्त कर दिया हैे। (२) राज्यपाल अन्य कोई लाभ का पद्‌ 
धारण न करेगा। (३) राज्यपाछ को, बिना किराया दिये अपनें 
पदावासों के उपयोग का हक्क होगा तथा छढसको उन उपलब्धियों, 
भत्तों ओर विशेषाधिकारों का, जो संसद-निर्मित विधि द्वारा 
निर्धारित किये जायें, तथा जबतक इस विषय में इस प्रकार उप- 
बन्ध नहीं किया जाता तबतक ऐसी उपलरब्धियों, भत्तों ओर 
विशेषाधिकारों, जेसे कि हितीय अनुसूची में डल्िखित है, इक 
होगा । (४) राज्यपार की उपछब्धियाँ ओर भत्ते उसकी पद की 
अवधि में घटाये नहीं जायेंगे। 
१६०. इस अध्याय में उपबन्धन की हुईं किसी आकस्मिकता 
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में राज्य राज्य के राज्यपालक के कृत्यों के निर्वहन के टिये राष्ट्र- 
पति, जेसा डचित सममे, वेसा उपबन्ध बना सकेगा । 

१६१. जिस विषय पर किसी राज्य की कार्यपालिका शक्ति 
का विस्तार है उस विषय संबन्धी किसि विधि के विरुद्ध किसी 
अपराध के लिये सिद्धदोष किसी व्यक्ति के दंड की क्षमा, प्रवि- 
लम्बन, विराम या परिद्वार करने की, अथवा दंडादेश का विर- 
स्वन, परिहार या छघ॒करण करने की, उस राज्य के राज्यपाल 
को शक्ति होगी । 

१६२. इस संविधान के उपबन्धों के अधीन रहते हुए प्रत्येक 
राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार उन विषयों तक होगा 
जिनके बारे में उस राज्य के विधानमंडल को विधि बनाने की 
शक्ति है परन्तु जिस विषय के बारे में राज्य के विधानमंडढ ओर. 
संसद को विधि बनाने की शक्ति है उसमें राज्य की कोई कारये- 
पालिका शक्ति इस संविधान द्वारा, अथवा संसद निर्मित किसी 
. विधि ह्वारा, सेंघ या उसके प्राधिकारियों को स्पष्टतापूरवेक प्रदत 
शक्ति के अधीन रहकर, ओर उससे परिसीमित होकर ही होवेगी । 

मंत्रि-परिषद क्‍ 

१६३, (१) जिन बातों में इस संविधान द्वारा या इसके 
अधीन राज्यपाल से यह अपेक्षा की जाती है कि वह अपने रृदों 
अथवा इनमें से किप्तीको स्वविबेक से कर उन बातों को छोड़कर 
राज्यपाल को अपने कृत्यों का निवहन करने में सहायता ओर 
मंत्रणा देने के लिये एक मंत्रि-परिषद्‌ होगी जिसका प्रधान मुख्य 


२६८ भारतीय शासन विधान 


जनक सब>न्‍ननननन जन कल मम 


मंत्री होगा । (२) यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई विषय ऐसा है 
या नहीं कि जिसके सम्बन्ध में इस संविधान क॑ द्वारा या अधीन 
राज्यपाल से अपेक्षित है कि वह स्वविवेक से काय करे तो राज्य- 
पाल का स्त्रविवेक से किया हुआ विनिश्चय अन्तिम होगा तथा 
राज्यपाल द्वारा की गई किसी बात को मान्यता पर इस कारण से 
कोई आपत्ति न कीजायेगी कि उसे स्वविवेक से काय करना, यान 
करना चाहिये था। (३) क्या मंत्रियों ने राज्यपार को कोई 
मंत्रणा दी, ओर यदि दी तो कया दी, इस प्रश्न की किसी न्‍्याया- 
लय में जाँच न की जायेगी । 

१६४, (१) मुख्य मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा तथा 
अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल मुख्य मंत्री की मंत्रणा से 
करेगा तथ राज्यपाल के प्रसाद पयन्त मंत्री अपने पद धारण 
करंगे : परन्तु उड़ीसा, बिहार ओर मध्य प्रदेश राज्यों में, आदिम 
जातियों के कल्याण के लिये भार-साधक एक मंत्री होगा जो साथ- 
साथ अनुसूचित जातियों जोर पिछड़े हुए वर्गों, के कल्याण का 
अथवा किसी अन्य काय का भी भार-साधक हो सकगा। (२) 
मंत्रि-परिषद राज्य की विधान-सभा के भ्रति सामूहिक रूप से 
उत्तरदायी होगी । (३) किसी मंत्री के अपने पद ग्रहण के पहिले 
राज्यपाल उससे, तृतीय अनुसूची सें इस प्रयोजन के लिये दिये 
हुए प्रपत्रों के अनुसार, पद की ओर गोपनीयता की शपथ 
करांयेगा | . (४) कोई मंत्री, जो निरन्तर छ मासत्रों की किसी काछा- 
वधि तक राज्य के विधानमंडलू का सदस्य न रहे, उस कालावधि 
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की समाप्ति पर मंत्री न रहेगा । (५) मंत्रियों के वेतन तथा भक्त 
ऐसे होंगे असे समय-समय पर उस राज्य का विधानमंडल विधि 
द्वारा निर्धात्ति करे, तथा जबतक उस राज्य का विधानमंडल इस 
प्रकार निर्धारित न करे तबतक, ऐसे होंगे जेसे कि द्वितीय अनु- 
: सूची में उलिखित है । 

राज्य का महाधिवक्ता 


१६५ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की अहंता 
रखनेवाके व्यक्ति को प्रत्येक राज्य का राज्यपाल राज्य का सहा- 
धिवक्ता नियुक्त करेगा । (२) महाधिवक्ता का कतेव्य होगा कि 
वह उस राज्य की सरकार को ऐसे विधि सम्बन्धी विषयों पर : 
मंत्रणा दे तथा ऐसे विधि-रूप दूसरे कत्तेव्यों का पालन करे जो 
राज्यपाछ उसे, समय-समय पर, भेजें या स्रौपं तथा उन कऋृत्यों 
का निवहन करे जो उसे इस संविधान अथवा अन्य किसी तत्स- 
मय प्रकृत्त विधि के द्वारा या अधीन दिये गये हों। (३) महाधि- 
वक्ता राज्यपाल के प्रसाद प्रयन्‍्त पद घारण करेगा तथा राज्यपाल 
द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक पायेगा । 

सरकारों काय का संचालन 
. १६६. (९) किसी राज्य की सरकार की समस्त राज्यपाढिका _ 
कायवाही राज्यपाल के नाम से की हुई कही जायेगी। (२) राज्य 
पाल के नाम से दिये ओर निष्पादित आदेशों ओर अन्य छिखितों 
का प्रमाणीकरण उसी रीति से किया ज्ञायेगा जो राज्यपाल द्वारा 
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बनाये जानेवाले नियमों में उल्लिखित हो तथा इस प्रकार प्रमाणी- 
कृत आदेश या लिखत की मान्यता पर आपत्ति इस आधार पर 
न की जायेगी कि वह राज्यपाल द्वारा दिया या निष्पादित आदेश 
या लिखत नहीं है। (३) राज्य की सरकार का कार्य अधिक 
सुविधापूवंक किये जाने के लिये तथा जहांतक वह कार्य ऐसा कार्य 
नहीं है जिसके विषय में इस संविधान के द्वारा या आधीन 
अपेक्षित है कि राज्यपाल स्वविवेक से कार्य करे वहांतक उच्त 
कार्य के बटवारे के लिये राज्यपाछ नियम बनायेगा । 

१६७. श्रत्येक राज्य के मुख्य मंत्री का--(क) राज्य-कार्यों के 
अशासन सम्बन्धी मंत्रि-परिषद के समस्त विनिश्चय तथा विधान 
के ढिये प्रस्थापनायें राज्यपाल को पहुंचाने का, (ख) राज्य कायो 
के अशासन सम्बन्धी तथा विधान के लिये प्रस्थापनाओं सम्बन्धी 
जिस जानकारी को राज्यपाछ मंगावे, उसको देने का तथा (ग) 
किसी विषय को, जिस पर मंत्री ने विनिश्चय कर दिया हो किन्तु 
मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया हो, राज्यपाल के अपेक्षा करने 
पर परिषद्‌ के सम्मुख विचार के लिये रखने का, कर्तव्य होगा। 


राज्य का विधानमंडल 


१६८. (१) प्रत्येक राज्य के छिये एक विधानमंडछ होगा जो 
राज्यपाल तथा--(क) पंजाब, पश्चिमी बंगाल, बिहार, मुम्बई और 
संयुक्त श्रान्त के राज्यों में दो सदनों से; (त्र) अन्य राज्यों में एक 
सदन से, मिलकर बनेगा । (२) जहां किसी राज्य के विधान- 
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मंडल के दो सदन हो वहां एक विधान-परिषद्‌ और दूसरा 

विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा ओर जहाँ केवछ एक सदन 

हो वहां वह विधान-सभा के नाम से ज्ञात होगा । 

... १७०. (९) अनुच्छेद ३३३ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 
अत्येक राज्य की विधान-सभा प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 
सदस्यों से मिलकर बनेगी। (२) किसी राज्य की विधान-सभा 
में प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र का प्रतिनिधित्व उस निर्वाचन- 

क्षेत्र की अन्तिम पूवंगत जन गणना सें, जिसके तत्सम्बन्धी आकड़े 
प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गयी जनसंख्या के आधार पर 
होगा, तथा आसाम के स्वायत्त जिलों को, तथा शिलोंग के नगर- 
क्षेत्र व कटक से मिलकर बने निर्वाचन-द्षेत्र को, छोड़कर जन- 
संख्या के प्रत्येक पचहत्तर हजार के लिये एक से अनधिक प्रति- 
निधि के अनुपात से होगा। परन्तु किस्ली राज्य की. विधान-सभा 
भे सदस्यों की समस्त संख्या किसी अवस्था में पांच सो से 
अधिक अथवा साठ से कम न होगी। (३) राज्य में प्रत्येक 
प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र को बांट में दिये जानेबाले सदस्यों की 
संख्या का उस निर्वाचन-क्षेत्र की अन्तिम पूषंगत जनगणना में, 
जिसके तत्सम्बन्धी आंकड़े प्रकाशित हो चुके हैं, निश्चित की गई 
जनसंख्या से अनुपात सारे राज्य में सबत्र यथासाध्य एक ही 
होगा। (४) प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की 
विधान-सभा में विभिन्न प्रादेशिक निर्वाचन-द्षत्रों के प्रतिनिधित्व 
का ऐसे प्राधिकारी द्वारा ऐसी रीति से ओर ऐसी तारीख से 
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प्रभावी होने के लिये पुनः समायोजन किया जायेगा जैसा कि 
संसद विधि द्वारा निर्धारित करे : परन्तु ऐसे पुनः समायोजन से 
विधान-शभा में के प्रतिनिधित्व पर तबतक कोई प्रभाव पड़ेगा, 
जबतक कि उस समय वतमान विधान-सभा का विघटन न होगा | 

१७१. (१) विधान-परिषद्‌ वाले राज्य की विधान-परिषद के 
सदस्यों की समस्त संख्या उस राज्य की विधान-सभा के सदस्यों 
को समस्त संख्या की एक चौथाई से अधिक न हो । पर्तु 
किसी अवस्था में किसी राज्य की विधान-परिषद्‌ के सदस्यों को 
समस्त संख्या चालीस से कम न होगी। (२) जबतक संसद 
विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध नहीं करे तबतक किसी राज्य को 
विधान-परिषद्‌ की रचना खंड (३) में उपबन्धित रीति से होगी । 
(३) किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों को समस्त संख्या 
का-(क) यथाशकक्‍य तृतीयांश उस राज्य में की नगरपालिकाओं, 
जिला मंडलियों तथा अन्य ऐसे स्थानीय श्राधिकारियो' के, जसे 
कि संसद विधि द्वारा उल्डटिखित करे, सदस्यो' से मिलकर बने 
निर्वाचकमंडलो' द्वारा निर्वाचित होगा; (ख) यथाशक्‍य द्वादर्शांश 
उस राज्य में निवास करनेवाले ऐसे व्यक्तियों से : मिलकर बने 
हुए निर्वाचक-मंडल्लो' द्वारा निर्वाचित होगा, जो भारत राज्य- 
क्षेत्र में के किसी विश्वविद्यालय के कम-से-कम तीन वर्ष से स्नातक 
है अथवा, जो कम-से-कम तीन वर्ष से ऐसी अहंताओ' को 
धारण किये हुए हैं जो संसद निर्मित किसी विधि के द्वारा या 
अधीनवं से किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की अहताओ' के 
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तुल्य विहित की गयी हो; (ग) यथाशक्य द्वादशांश ऐसे 
व्यक्तियों से मिलकर बने निर्वाचक-मंडलों द्वारा निर्वाचित 
होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओ से अनिम्न- 
. स्तर की ऐसी शिक्षा-संस्थाओ' के पढ़ाने के काम में कम-से-कम 
तीन वध से छगे हुए हैं जसी कि संसद निर्मित विधि के द्वारा या 
अधीन विहित की जायें; (घ) यथाशवक्‍्य तृतीयांश राज्य की 
विधान-सभा के सदस्यों द्वारा ऐसे ध्यक्तियो में से निर्वाचित होगा 
जो सभा के सदस्य नहीं हैं; (ड) शेष सद॒स्य राज्यपाल द्वारा 
उस रीति से नाम-निदृशित होंगे जोकि इस अनुच्छेद के खंड (५) 
में उपबन्धित हें । (४) खंड (३) के उपखण्ड (क), (व) और (ग) 
के अधीन निर्वाचित होनेवाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्बाचन-द्षेत्रों 
में चुने जायेंगे, जेसे कि संसद निर्मित किसी विधिके अधीन या द्वारा 
विहित किये जायें; तथा उक्त उपखंडो' के, और उपखंड (घ) के, अधीन 
होनेवाले निवोचन अनुपातीअतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल 
संक्रमणीय मत द्वारा होंगे। (५) खण्ड (३) के उपखण्ड (ड) के 
अधीन राज्यपाल द्वारा नाम-निदेशित किये जञानेवाले सदस्य ऐसे 
होंगे जिन्हें निम्न प्रकार के विषयो' के बारे में विशेष ज्ञान या 
व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात्‌ू--साहित्य, विज्ञान, कछा, सह- 
कारी आन्दोलन ओर सामाजिक सेवा | 

१७२. (9१) प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधान-सभा; यदि 
पहिले ही विघटित न कर दी जाये तो, अपने प्रथम अधिवेशन के 
लिये नियुक्त तारीख से पाँच वर्ष तक चालू रहेगी और इससे अधिक 

श्८ 
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नहीं तथा पाँच वष की उक्त कालावधि की समाप्ति का परिणाम 
विधान-सभा का विघटन होगा : 

परन्तु उक्त काछावधि को, जबतक आपात की डद्घोषणा- 
प्रवत्तन में दे, संसद, विधि द्वारा, किसी काछावधि के छिये बढ़ा 
सकेगी, जो एक वार एक वर्ष से अधिक न होगी, तथा किस्री 
अवस्था में भी इदूघोषणा के प्रवतेन का अन्त हो जाने के पश्चात्‌ 
छ मास की काछावधि से अधिक विस्तृत न होगी । (२) राज्य की 
विधान-परिषद्‌ का विघटन न होगा, किन्तु उसके सदस्यो' में से 
यथाशक्य निकटतम एक तिहाई संसद निमित विधि द्वारा बनाये 
गये तद्विषयक उपबन्धो' के अनुसार, प्रत्येक द्वितीय बे की समाप्ति 
पर यथासम्भव शीघ्र निबृत हो जायेंगे । 

१७४. (१) राज्य के विधानमण्डल के सदन या सदनो' को 
प्रति वर्ष कम-से-कम दो वार अधिवेशन के लिये आहूत 
किया जायेगा तथा उनके एक सत्र की अन्तिम बेठक तथा आगामी _ 
सन्न की प्रथम बेठक के लिये नियुक्त तारीख के बीच छ मास का 
अन्तर न होगा ।! (२) खण्ड (१) के उपबन्धो' के अधीन रहते हुए 
राज्यपाल; समय-समय पर--(क) सदनो को अथवा किसी 
सदन को ऐसे समय तथा स्थान पर, जेसा वह उचित समझे, 
अधिवेशन के लिये आहृत कर सकगा; (ख) सदन या सदनो' का 
सत्तावसान कर सकेगा; (ग) विधान-सभा का विघटन कर सकेगा । 

१७९. (१) विधान-सभा को; अथवा राज्य में विधान-परिषद्‌ 
होने की अवस्था में उस राज्य के. विधानमण्डछ, के किसी एक 
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सदन को, अथवा साथ समवेत दोनों सदनों को,राज्यपाल सम्बो- 
थित कर सकेगा तथा इस प्रयोजन के लिये सदस्यों की उपस्थिति 
की अपेक्षा कर सकेगा । (२) राज्यपाल राज्य के विधानमंडलू 
में उस समय लंबित किसी विधेयक विषयक अथवा अन्य विष- 
यक सन्देश उस राज्य के बिधानमंडछ के सदन अथवा सदनों 
को भेज सकेगा तथा जिस खदन को कोई सन्देश इस प्रकार 
भेजा गया हो वह सदन उस सन्दैश द्वारा अपेक्षित विचारणीय 
विषय पर यथाप्ुविधा शीघ्रता से विचार करेगा | 

१७६. (१) प्रत्येक सत्र के आरम्भ में विधान-सभा को, 
अथवा राज्य में विधान परिषद होने की अवस्था में साथ सम- 
बेत हुए दोनों सदनों को, राज्यपाल सम्बवोधन करेगा तथा आह्वान 
का कारण विधानमंडल को बतायेगा | ः 

(२) सदन या किसी भी सदन की प्रक्रिया के विनियामक 
नियमों से ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के हेतु 


समय रखने के लिये तथा सदन के अन्य काय पर इस चर्चा को 
पूबंवतिता देने के लिये उपबंध किया ज्ञायेगा । 


१७७, राज्य के प्रत्येक मंत्री ओर महाधिवक्ता को अधिकार 
होगा कि वह उस राज्य की विधान-सभा से, अथवा राष्य में विधान- 
परिषद्‌ होने की अवस्था में दोनों सदनों में, बोले तथा दूसरे प्रकार 
से उनकी कार्यवाहियों में भाग छे तथा विधानमंडर की. किसी 
समिति में, जिसमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया हो, 
बोले तथा दूसरे प्रकार से कायबाहियों में भ्राग ले, किन्तु इस 
अनुच्छेद के आधार पर उस्रको मत देने का हक्क न होगा। 
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२१०. (१) भाग १७ में किसी बात के होते हुए भी किन्तु 
अनुच्छेद ३४८ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए राज्य के विधान 
मंडल में काये राज्य की राजभाषा या भाषाओं में या हिन्दी में 
या अंगरेजी में किया जायेगा : परन्तु यथाश्यिति विधान-सभा 
का अध्यक्ष या विधान-परिषद्‌ का सभापति अथवा ऐसे रूप में 
काय करनेवाढ् व्यक्ति किसी सदस्य को जो उपयुक्त भाषाओं 
में से किसी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, 
अपनी माठ्भाषा में सदन को सम्बोधित करने की अनुज्ञा दे 
सकेगा | (२) जबतक राज्य का विधान-मंडल विधि द्वारा अन्यथा 
उपबन्ध न करे, तबतक इस संविधान के प्रारम्भ से पन्द्रह वर्ष 
को कालावधि की समाप्ति के पश्चात्‌ यह अनुच्छेद ऐसे प्रभावी 
होगा मानो कि “या अँगरेजी में? ये शब्द उसमें से छुप कर 
दिये गये हैं । 

२११. उच्चतम न्‍्यायाछय या किसी उच्च न्‍्यायारूय के 
किसी न्यायाधीश के अपने कपतव्य पालन में किये गये आच- 
रण के विषय में राज्य के विधान-मंडल में कोई चर्चा न होगी। 

अनुच्छेद २१२ के अलुसार न्यायालय विधान-मंडल की कार्यवाहियों 
की जांच न करेंगे । 


राज्यपाल की बविधयिनी शक्तियाँ 


जिस श्रकार संघीय विषयों में संसद के विश्रान्ति काल में राष्ट्रपति को 
अध्यादेश! अख्यापन की शक्ति है. उसी प्रकार राज्य के विधान-मंडरू के 
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विश्रान्ति-काल में अनुच्छेद २१३ के उपबन्धरों के अन्तर्गत राज्यपाल को भी 
अध्यादेश प्रस्यापन की शक्ति है । द 


राज्यों का शासन--- 


संविधान के अज्नुसार भारतीय संघ चार श्रकार के राज्यों को समाबिष्ट 
कर बनाया गया है। प्रथम अनुसूची के अन्तर्गत भाग (क) के अन्तर्गत 
के राज्य राज्यपाल अर्थात्‌ गवर्नरों के शासनाथीन हैं; और भाग (ख) के 
अन्तर्गत वे राज्य हैं, जो पहिले देशी राज्य थे, उन्हें पूर्ववत्‌ अथवा उनमें सीसा- 
सम्बन्धी परिवर्तन कर, कई छोटी-छोटी रियासतों को मिलाकर बनाया गयाहै । . 
ऐसे राज्यों को राज्यपालों के नहीं; राज प्रमुखों के शासनाधीन रखा गया है । 
पहले जो प्रान्त कहलाते थे, वही अब राज्य कहलाते हैं और उनके गवर्नर 
राज्यपाल तथा पहले की रियासते स्वतः अथवा दूसरी से संयुक्त होकर, रिया- 
सत के रूप में ही राज्य के रूप में बनायी गयी हैं और उनके लिये राज 
प्रमुख रखे गये हैं । उनके अधिकार और कार्य प्रायः एकसे हैं, केवल 
उनकी' नियुक्तियों की प्रणाली में अन्तर हे । तीसरे भाग (यो के अन्तर्गत 
वे राज्य हैं. जो संघ के शासनाथीन हैं और संघ चीफ कमिदनरों द्वारा 
उनके शासन के लिये उत्तरदायी हे। चौथे प्रकार का राज्य अण्डमन 
नीकोबार है जिसके लिये संविधान में विशिष्ट व्यवस्थाए है। उच्त राज्यों 
की तालिका इस प्रकार ह 


भाग (क) के राज्य-- 


(१) आखाम, (२) उड़ीसा (३) पंजाब, (४) पश्चिमी बंगाल? 
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(४) बिहार (६) मद्रास, (७) सध्यप्रदेश, (८) बम्बई ओर 
(६) उत्तर प्रदेश । 
भाग (ख) के राज्य-- 

संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग (ख) के राज्यों में से किस राज्य के 
साथ किन रियासतों को सम्मिलित किया गया, उनकी सूची इस प्रकार है :--- 

... (१) हैदराबाद (२) जम्मू और काइमीर (३) मध्य भारत (इसके 

अन्तर्गत अलीराजपुर, बरवानी, देवास, घार, खालियर, इन्दौर, जाबड़ा, 
भबुआ, खिलाहीपुर, नरसिहगढ़, राजगढ़, रतलाम, सेलाना, सीतामऊ, 
जोबाट, कठिवाड़ा, कुरपई, मठवार और पीपलोदा ) (४) मेसूर (५) पटियाला 

और पूर्वी पंजाब राज्यसंघ ( इसके अन्तर्गत पटियाला, कपूरथला, मलरे-कोटला, 

_फरीद कोट, नभा, भींद, नलंगढ़, कहसिया और पजाब रियासत ) 
(६) राजस्थान ( इसके अन्तर्गत अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर, करोली, 
जोधपुर, बीकानेर, जेसलमेर, बाँसवाड़ा, बू दी, डूंगरपुर, कालवाड़ा, किसनगंढ़े, 

कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक और उदयपुर ।) (७) त्रिवांकुर-कोचीन 

( इसके अन्तर्गत त्रिबांकुर और कोचीन )। 


- भाग (ग) के राज्य-- मी 
+ संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग (ग) के राज्यों में से किस राज्य 
के साथ किन रियासतों को सम्मिलित किया गया उनकी सूची इस प्रकार है-- 
(१) अजमेर (१) भूपाल (३) विलासपुर (४) कुग (५) दिल्‍ली 

(६) हिमालय प्रदेश ( इसके अन्तर्गत बछल, बघट, बलसन, बशहर, भजी, 
“जीजा; घरकोठी, घामी, जुब्बल, कॉंथल, कुमारसाई', कुनिहार, कुठार, महलोग, 
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सांगरी, मंगल, सिरमो, थरोंच, चम्वा, मंडी और सुकेत की पहाड़ी रियासर्तें ) 
(७) कुछ (<) त्रिपुरा (इसीके अन्तर्गत अगरतछा ) (८) मणिपुर ( इसीके 

अन्तर्गत इम्फल ) (९) किन्ध्य अंदेश ( इसके अन्तर्गत अजयगढ़, बावनी॥ 
बरौध, बिजावर, छतरपुर, चरखारी, दतिया, मैहर, नागोद, औड़छा, पन्ना, 
रीवाँ, समथर, अछीपुरा, बांका, पहारी, बारी, बेकुण्डा, बिहाट; भुजन, 
भुखई, गौरीहर, गरौली, जासो, जिगना, कामतारजौला, खनियाधान, कोठी, 
छुगासी, नंगावर, रेबईं, पहाड़ा; पालदेव; नयागाँव; सरीला; सोहवर; तराँव 
और टोरी फतहपुर ) | 


राज्यपाल और राज ग्रम्मुख.... 


भाग (क) के राज्यों के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सरकारी 
मुहरयुक्त पत्र द्वारा होती हे और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त वह पद धारण 
करेगा; उसका भारत का नागरिक तथा ३५८ वर्ष की आयु का होना अनिवार्य 
हे। उसके रहने के निवासस्थान तथा संसद द्वारा निर्धारित वेतन एवं भत्ता 
मिलता है । राज्यपाल संसद अथवा राज्य के विधान-मंडक का सदस्य 
नहीं हो सकता और उसका कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाय तो उसकी 
नियुक्ति की तिथि से उसकी सदस्थता का स्थान रिक्त समझ लिया जायगा। 
भाग (ख) के राज्यों के राज प्रमुखों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती हैं; 
राज प्रमुख उसी राज्य का होगा जिसका राज्य सम्मिलित किया गया है । उसे 
कोई वेतन नहीं; केवल भत्ता मिलेगा । राज प्रमुख होने पर उसे भी संसद 
अथवा विधान-मंडल का सदस्य रहनेका अधिकार नहीं हे । हंद्राबाद तथा 
'जम्सू-काइमीर के राज प्रमुख के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध हैं। इनके 
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अनुसार हृद्राबाद का निजाम तथा जम्मू काईइमीर का महाराज ही; क्रमशः 
हेदराबाद तथा जम्मू-कारमीर के राज प्रमुख होंगे । 

राज्यों की कार्यपालिका शक्ति राज्यपालों और राज अमुखों में निद्चित है, 
जिसका संचालन मंत्रिमण्डलों द्वारा अथवा परिस्थिति विशेष में---आपातकालछ 
की स्थिति में; स्वयं राज्यपालों और राज प्र॒मुखों द्वारा; यथा स्थिति; होगा । 
विधेयकों के पारित होने पर उन्हें उनकी स्वीकृति के लिये उनके समक्ष 
रखा जायगा और उनकी अजुमति प्राप्त होने पर ही उन्हें अधिनियमित 
समझा जायगा। वित्तीय विधेयकों पर उनकी स्वीकृति अनिवार्य है। उन्हें 
विधेयकों को, अनुमति देने के पूर्व, पुनः विधानमण्डलों में पुनविचार के लिये 
भेजने का अधिकार है; किन्तु मूल रूप में ही अथवा संशोधित रूप में यदि 
वह विधेयक पुनः पारित होजाय तो उन्हें अनुमति देनी ही होगी । विधान- 
सण्डलों का अधिवेशन जब न हो, तब अनिवार्य आवश्यकताओं में, उन्हें 
अध्यादेश---आडिनेन्स निकालने का भी अधिकार है। अधिवेशन होने पर 
यदि अध्यादेश कानून के रूप में स्वीकार न कर लिया जाय तो छ सप्ताह 
समाप्त होते ही अध्यादेश भी स्वतः समाप्त होजायगा । अध्यादेशों को लेकर 
उन्हें पूर्ण स्वतंत्रता नहीं है। ऐसे विषय जो राष्ट्रपति के अधीन हैं" और 
जिनपर उसकी अनुमति के बिना कानून नहीं बनाया जासकता--कोई राज्य- 
पाल अथवा राज श्रमुख अपने राज्य में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता । 
राज्यद्वारा सम्पत्ति अजित करने, सप्तम अनुसूची के “समवर्ती” सूची के प्रगणणित 
विषयों में, जिनपर राज्य द्वारा प्रस्तावित विधेयक संसद द्वारा निर्मित विधि के 
विपरीत हो, राज्यपाल या प्रमुख अध्यादेश नहीं निकाल सकते । संसद द्वारा 
सामाजिक जीवन के लिये अनिवार्य घोषित वस्तुओं के क्रय-विक्रय सम्बन्धी 
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करों के विषय में भी राष्ट्रपति की अनुमति के बिना राज्यपाल अथवा प्रमुख 
स्वेच्छापूर्वक अध्यादेश नहीं निकारू सकते। वित्तीय विधेयककों पर उसकी 
सिफारिशे सर्वथा अनिवार्य हैं। न्याय-सम्बन्धी उसके अधिकारों में क्षमादान, 
दण्ड का परिहार, अथवा उसे कम करने अथवा स्थगित करने का भी उसे 
अधिकार है। राज्यपाल अथवा राज प्रमुख अपने राजकीय कार्यों के लिये 
किसी न्यायालय के समक्ष उत्तरदायी नहीं है । उसकी पदावधि के भीतर उसके 
विरुद्ध वारन्ट नहीं निकल सकता, वह गिरफ्तार नहीं किया जासकता और 
दीवानी मामलों में सी उसे दो मास की नोटिस देनी होगी और उसकी समाप्ति 
के पूर्व कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की जासकती । उसके पद-ग्रहण के पूव के 
कार्यों से भी सम्बन्धित किसी मामले में मी यही नियम लागू है। राष्ट्रपति 
की भांति उसके विरुद्ध महाभियोग की व्यवस्था नहीं है । 
विवान-मण्डल के दोनों अथवा एक भवन के अधभिवेशनों को बुलाने, 
स्थगित करने अथवा भंग करदेने का, दोनों भवनों की संयुक्त बेठक बुलाने 
और उसके समक्ष भाषण देने का राज्यपाल को अधिकार है जिसमें वह 
शासन-सम्बन्धी कार्यो एवं नीतियों का सिंहावलोकन एथं भावी निर्देश करेगा 
ओर भाषण के पश्चात्‌ सदस्य उसपर बहस करेंगे। अपनी ओर से वह 
'विधान-समण्डल में विचाराथ सन्देश भेज सकता है, जिसपर भवन को शीत्र से 
शीघ्र विचार करना होगा । मंत्रिमण्डल की सलाह से ही राज्यपाल काम 
करेगा, किन्तु शासन नीति में उसकी योग्यता एवं व्यक्तिव की छाप अवद्य 
ही पड़ेगी और पब्लिक सर्विस कमिशन ( लोक सेवा-आयोग ) एडवोकेट-जेनरल 
( महाधिवक्ता ) जेसे पदों की नियुक्ति भी उसकी मंत्रणा से होगी। अतः 
यों वो राज्यपाल संविधान के अन्तर्गत राज्य का केवल वेधानिक प्रधान है; 
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किन्तु शासन पर उसका प्रभाव सुनिश्चित है, यद्यपि राज्यपाल वाह्मरूप- मे 
मत्रिमंडल द्वारा संचालित शासन के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेगा । राज्य- 
पाल की इसी वेधानिक स्थिति को देखते हुए सर होमी मोदी ने, जब वे उत्तर 
प्रदेश के गवर्नर नियुक्त हुए, एक अभ्यर्थना-सभा में मजाक करते हुए कहा था 

--मैं जब राज्यपाल नियुक्त होकर जा रहा हैं, तो अभी में क्या कहूँ. 
पता नहीँ, मुझे कितनी दूकानों का उद्घाटन करना होगा, कितने समा रोहों 
का सभापतित्व करना होगा कितने कुओं की नींव डालनी होगी, कितर्यी 
पस्थाओं का पारितोबिक वितरणोत्सव का समापतिख करके पारितोषिक बांटा 
ट्रीगा । नये संविधान के अन्तर्गत तो हम गवर्बरों के लिये यही सब कार्य 
सॉंपे गये 


मंत्रि-मंडल--.- 
राज्य का वास्तविक शासक मंत्रिमण्डल है । मंत्रिमण्डल संयुक्त रूप में 
विधान-मण्डल के प्रति जिम्मेदार होगा । देनिक शासन' काय में प्रत्येक मंत्री 
स्वाधीन है, किम्तु नीति-सम्बन्धी निर्णय मंत्रिमंडल करेगा । प्रधान मंत्री 
को नियुक्ति बहुमत ग्राप्त दछ के नेता की राज्यपाल द्वारा होगी और दूसरे 
मंत्री अधान मंत्री के परामर्श से नियुक्त किये जायेंगे। प्रत्येक मंत्री प्रधान 
मंत्री के श्रति उत्तरदायी होगा । किसी सी मंत्री के अ्रति अविश्वास का 
अत्ताव मत्रिमंडल के विरुद्ध समझा जायगा । राज्य के समस्त शासनसूत्र का 
संचालन, विधेयक तेयार करना, बजट बनाकर उपस्थित करना, विधानभंडक 
भे आलोचनाओं का उत्तरप्रत्युत्त--सभी कार्य मंत्रिमण्डल करेगा । के 
बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश में पिछड़ी जातियों की बहुत बड़ी 
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संख्या है, अतः उनकी उन्‍नति एवं विकाश के लिये उक्त राज्यों में विशेष 
मंत्रियों के लिये व्यवस्था है । मंत्रियों के सहायतार्थ पार्लमेण्टरी सेक्रेटरी--- 
सभासचिव भी नियुक्त किये जासकेंगे। 5 

यद्यपि संविधानिक उपबन्धों के अनुसार मंत्री राज्यपाल अथवा यथा- 
स्थिति, राज प्रमुख की पसन्दगी तक अपने पदों पर बने रहेंगे, किन्तु व्यव- 
ह्वारत विधान-मण्डलों द्वारा जबतक वे अविश्वास के प्रस्ताव पर हटये न 
जायें, तबतक वे शासनारुढ़ रहेंगे । 
राज्यों के विधान मण्डल--- 
द संविधान के अनुच्छेद ३८५ के अन्तर्गत वयस्क मताधिकार के अलुसार 
होनेवाले नये निर्वाचनों के पहिले प्रन्तीय व्यवस्थापिका परिषदें ही राज्य के 
विधानमण्डल के रूप में कार्य करती रहेंगी। इन अन्तकालीन उपबन्धों के 
अजुसार वर्तमान में, नये चुनावों के पहिले की स्थिति, यह है :--- 

बम्बईं, मद्रास, उत्तरप्रदेश और बिहार में विधानमण्डलों के दो भवन हैं । 
बंगाल और आसाम में भी पहिले दो मवन थे, किन्तु देश के विभाजन के 
'पश्चात्‌ उक्त प्रान्तों के बँटवारे के कारण उनमें एक भवन ही रह गया । डोष 
ब्रान्तों में केबल एक भवन है । उक्त उच्च सवनों--कोंसिल में विभिन्‍न राज्यों 
( प्रान्तों ) की सदस्य-संख्या इस प्रकार है: 

सद्रास ५६; बम्बई ३०; उत्तरप्रदेश ६० और बिहार ३० । 

नीचे के भवनों ( विधान-सभा--व्यवस्थापिका परिषद्‌ ) की सदस्य-संख्या 
इस प्रकार है १५ 5 20 “, ३ 

सद्रास २१०५ बम्बई १७०; पश्चिमी बंगाल ८४; उत्तरप्रदेश ९२८; 
पंजाब ७६; बिहार १५२; मध्यप्रदेश ११२; आसाम ७१ और उड़ीसा ६५०। 
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रियासतों के विलीनीकरण के पश्चात्‌ कतिपय राज्यों के भवनों की 
संख्या में बृद्धि होगयी हे। निम्न राज्यों की सीमाओं में स्थित रियासरतें 
उनमें सम्मिलित कर दी गयी हैं : 


(१) बिहार---सरायकेला, सरसावाँ । 

(२) बम्बई---अकाल कोट, औंध, मोर, जमखंडी, जाठ, कुरुन्दवाड़, मुढ़ोर, 
रामदुर्ग, साँगली, जंजीरा, काव्यन) सवनूर, सबन्तवाड़ी, वाडी, 
जागीर, मिरज, बत्सी नोर, बसण्डा, बरिया, खम्भाठ, 
छोटा उदयपुर, धर्मपुर, जबहर, लुलवाड़ा, राजपीपला, सचीन, 
साँल, इंद्र, राधनपुर, विजयनगंर, पालनपुर, जम्मुगोढ़ा, 
सुरगना, दाँता; सिरोही, कोल्हापुर और बड़ौदा । 

(३) मध्यप्रदेश -बस्तर, चन्द्रभाकर, छुईंखदान, जसपुर, कांकर, कबरधा, 

खैरागढ़, कोरिया, नन्दगाँव, रायगढ़, सक्ती, सारंगगढ़ 
रा ... सरगूजा; उदयपुर और मकरई । 

(9) उड़ीसा--अठगढ़, औंमलिक, बमरा, बरम्बा, बोध, बोनई, दसपह्ल, 
ढंकनल, गंगपुर, हिण्डोल, कलहांडी, क्योंकर, खण्डपारा, 
नरसिंहपुर, नयागढ़, नीलागार, पाल लहारा, पटना, रेराखोल, 
रायपुर, सोनपुर, तलूचर, टिगरिया और मयूरभंज । 


(५) मद्रास--वेंगनपछी, पद कोटा और सन्दूर | 

(६) पंजाब--लोहारू, ठुजाना और पटौबी । 

(७) प० बंगाछ--क्चबिहार । . 

(८) उत्तर प्रदेश--टेहरी गढ़वारू, रामपुर और बनारस । 
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राज्यों के विधानमण्डल-- 


नये संविधान के अन्तर्गत राज्य के विधानमण्डलों की स्थिति का उल्लेख 
किया जाचुका है । उनमें सदस्यों की संख्या किस द प्रकार रहेगी, इसका 
उल्लेख १२ अप्रेल ९९५० को एक निर्वाचन-सम्बन्धी विधेयक में है, जिसे 
विधि सचिव डा० अम्बेदकर ने उपस्थित किया था । उसके अलुसार विभिन्‍न राज्यों 
की विधान-सभाएं इस प्रकार रहेंगी :--- 

आसाम १०८, बिहार ३३०, बम्बई ३१०, मध्यप्रदेश २३२, मद्रास 
३७०, उड़ीसा १४०, पंजाब १२६, उत्तर प्रदेश ४३२०, पश्चिमी बंगाल 
२३६, हैदराबाद १७५, मध्य भारत ९९, मैसूर ९९, पूर्वी पंजाब रियासती 
संघ ६०, राजस्थान १६०, सौराष्ट्र ०, और त्रावणकोर-कोचीन १०८ । 
इनके अतिरिक्त वे सदस्य हैं जो एग्लो-इंडियनों के प्रतिनिधि-स्वरूप संविधान 
के अनुच्छेद ३३३ के अनुसार मनोनीत होंगे । 

जिन राज्यों में दो भवन होंगे उनमें विधान-परिषद्‌ के सदस्य इस 
प्रकार होंगे--- 

बिहार ६८, बम्बई ५६, मद्रास ७५, पंजाब ४०; उत्तर ग्रदेश ८६, 
पश्चिमी बंगाल ५१ और मेसूर ४०। 

विधान-समाओं के लिये २१ वर्ष अथवा उससे अधिक का कोई भारतीय 
वयस्क नागरिक जिसका मस्तिप्क विक्ृषत नहों है, जो दिवालिया नहीं है; जो 
किसी नंतिक भयंकर अपराध अथवा चुनाव-सम्बन्धी अपराध में दण्डित होकर 
अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, मतदान का अधिकारी है। १ जनवरी 
१९४९ को २१ वर्ष की आयु पूरी करनेवाला व्यक्ति वयस्क्त समझा जायगा। 
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विवान-समभा की सदस्यता के लिये अभ्यर्थी--उम्मेदवार का २५ जैथवा उससे 
अधिक वर्ष की आयु का होना चाहिये। विधान-सभा का कार्यकाल ५ वर्ष 
का होगा, यदि वह कारण विशेष से इसके पहिले ही भंग न कर दी जाय । 
विधान-परिबद के लिये उम्मेदवार का भारतीय नागरिक तथा कम-से-कम 
३५ वर्ष की आयु का होना चाहिये । उसमें एतद्विषयक संसद द्वारा निर्धारित 
योग्यताएं होनी चाहिये । विधानमण्डलों की गणपूर्ति-- कोरम ) संख्या 
कम-से-कम सदस्यों की दशमांश संख्या होगी । हिन्दी या अगरेजी, 
अथवा राज्य की भाषा में कार्यवाही होगी, विधान-सभा अथवा विधान-परिषद्‌ 
का सदस्य न होते हुए यदि कोई व्यक्ति उसमें भाग लेगा, तो उसपर ७००२० 
प्रतिदिन जुर्माना किया जासकता है । 

धन सम्बन्धी विधेयकों के सम्बन्ध में संघ संसद की लछोक- 
सभा के अधिकार ओर उनकी स्वीकृति की जिस्र प्रक्रिया का 
उल्लेख है, प्रायः वेसी ही व्यवस्था राज्य के विधान-मण्डल की 
विधान-सभा के सम्बन्ध में की गयी दै। सभा में जनता के 
निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा धन-विधेयकों का निर्णय हो, यही 
गणतंत्रात्मक प्रणाली है, अतः विधान-मण्डछ के उश्चव भवन द्वारा 
यदि कोई घन-सम्बन्धी विधेयक स्वीकृत नहीं होता तो भी यंदि 
निम्न भवन उसे दुबारा ख्रीकृत करता है तो वह खीकृत समभका 
ज्ञायगा | इसका अथ यह है कि छोक-प्रतिनिधियों का ही निर्णय 
अन्तिम निर्णय: समझा जायगा। निम्न भवन ( ;0 ०! 
पि०788 ) द्वारा घन्र विधेयक स्वीकार होने पर वह उच्च भवन 
( 09०० नि०प४७ ) के पास. भेजा जायगा। उच्च सवन 
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यदि १४ दिन के भीतर उसपर अपनी सिफारिश भेज देता है, 
तो निम्न भवन उसपर विचार करेगा, किन्तु उन सिफारिशों को 
मआनते अथवा न मानने के लिये निम्न भवन स्वतंत्र है। उसके 
निर्णय के पश्चात्‌ उक्त विधेयक दोनों भवनों द्वारा स्वीकृत समझा 
जायगा। यदि उक्त १४ दिनों के भीतर उच्च भवन कोई सिफा- 
रिश नहीं भेजता तो भी वह स्वीकृत समझता जायगा | 
अध्यक्ष 

विधानमण्डल का प्रत्येझ्र भवन यथा सम्भव शीघ्र अपने दो 
सदस्यों को अपना अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष चुनेगा। अध्यक्ष 
अथवा उपाध्यक्ष का पद रिक्त होने पर भवन का कोई भी सदस्य 
यथास्थिति अध्यक्ष अथवा उपाध्यक्ष चना जासकेगा | वे त्यागपत्र 
देकर अपने स्थान से हट सकते हैं, अथवा तत्कालीन घमस्त सदस्यों 
के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा उन्हें हटाया जासकता है | इस 
आशय को सूचना के छिये कम-से-कम १४ दिनों की अवधि 
आअनिवाय होगी। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को उनकी पदावधि में 
ऐसे वेवन ओर भत्ते दिये जायेंगे जिन्हें विधान-मण्डल निर्धारित 
करे : राज्य की विधान-सभा ओऔर विधान-परिषद के सदस्यों 
को भी ऐसे वेतन और भर्तो मिलेंगे जिन्हें विधान-मण्डल समय- 
समय पर विधि द्वारा निर्धारित करे। राज्य के विधान-मण्डढों 
की शक्तियाँ राज्य के अन्तर्गत प्राय: उसी प्रकार की हैं जंस्ती संघ 
के लिये संसद की । विधान प्रक्रिया तथा सदस्यों के अधिकार क्‍ 
भी प्राय: वसे ही हैं । 
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भाग (ग) और (घ) के राज्य -- 

संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग (ग) ओर (घ) के अन्त- 
गंत राज्यों के प्रशासन का भार राष्ट्रपति पर है। चीफ कमिश्नरों 
अथवा उपराज्यपालों द्वारा शासन को व्यवस्था है। राष्ट्रपति 
किसी पड़ोसी राज्य को भी प्रशासन का अधिकार सॉंप सकता 
है किन्तु ऐसा करने के पूत वह राज्य का छोकमत जान लेगा। 
संसद द्वारा निमित विधि के अनुसार शासन व्यवस्थाएँ निकाय 
द्वारा अथवा मंत्रणा-परिषद्‌ द्वारा की जासकती हें। (ग) के 
राज्यों में संसद विधि द्वारा उच्च न्यायालयों की स्थापना कर 
सकती है। उनके विषय में प्रशासन-सम्बन्धी अन्य व्यवस्थाएँ 
संसद आवश्यकतानुसार विधि द्वारा कर सकेगी। भाग (था) 
में अण्डमन ओर निकोबार हैं ओर उसके प्रशासन का अधिकार 
ओर उनके अन्तगंत शान्ति और सुव्यवस्था का उत्तरदायित्व 
राष्ट्रपति पर है । 


शा 2 


उन्‍नीसवाँ अध्याय 
संघ ओर राज्यों का सम्बन्ध 


संघ ओर राज्यों की शासन व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में 
पृथक प्रथक उल्लेख हैं, किन्तु उनमें विषय विशेष को लेकर पार- 
स्परिक संघ न हो, और दोनों के व्यवस्थापक, प्रबन्धक एवं 
न्‍्यायिक अधिकारों की सीमाएँ निर्धारित कर दी जाय॑ इसके 
लिये संविधान में यथेष्ट सतकता रखी गयी दै। इन विषयों का 
उल्लेख संविधान की सप्तम अनुसूची में दे जिसमें तीन सूचियाँ 
हैं। (१) “संघ छूची” के अन्तर्गत वे विषय हैं जिनपर केबल 
संघ की संख्नद को व्यवस्थापक अधिकार हैं। (२) “राज्यसूची” 
है जिसमें प्रगणित बिषयों के सम्बन्ध में राज्य को अधिकार 
प्राप्त हें ओर तीसरी “समवर्ती सूचो” है जिसमें प्रगणणित विषयों 
के सम्बन्ध में विधि निर्माण का अधिकार संघ तथा राज्य की 
व्यवस्‍्थापिकाओं को समान रूप से है। केवल इतना ध्यान 
रखना होगा कि उक्त विषयों में से किसी के सम्बन्ध में संसद 
द्वारा कोई विधि निर्मित है तो राज्य उसके विपरीत व्यवस्था 
नहीं कर सकता। दक्त सूचियाँ इस प्रकार दें :-- 

१६ 
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मची १--संघ-खची 

१. भारत की तथा उसके प्रत्येक भाग की प्रतिरक्षा जिसके 
अच्तर्गत प्रतिरक्षा के छिये तयारी तथा खारे ऐसे काय भी हैं, 
जो युद्धकाल में युद्ध को चछाने ओर उसको समाप्ति के पश्चात्‌ 
सफडछतापूर्वक सेल्य वियोजन में सह्दायक हों। २, नो, स्थल 
आऔर विमान बल; संघ के कोई अन्य सशख्न् बछ। ३, कटक 
क्षेत्रों का परिसीमन; ऐसे क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन; 
ऐसे क्षेत्रों के अन्दर कटक प्राधिकारियों का गठन ओर 
शक्तियाँ; तथा ऐसे क्षेत्रों में गृहधासन का विनियमन 
( जिसके अस्तर्गत किराये का नियन्त्रण भी है। ) ४, नो, स्थल 
ओर विमान बल की कमंशालायें। ४, शब्राल्र, अग्न्यास्र, युद्धो- - 
पकरणं और विस्फोटक । ६, अणु शक्ति तथा उसके उत्पादन 
के लिये आवश्यक खनिज सम्पत्‌। ७, संघद निर्मित विधि 
द्वारा प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिये अथवा युद्ध चढाने के लिये 
आवश्यक घोषित किये गये उद्योग । ८, केन्द्रीय गुप्त वार्ता ओर 
अनुसंधान विभाग । ६, भारत की प्रतिरक्षा, विदेशीय कार्य 
या सुरक्षा-सम्बन्धी कारणों से निवारक विरोध; इस प्रकार 
_ निरुद्ध व्यक्ति। १०, विदेशीय काये; सब विषय जिनके द्वारा 
संघ का किसी विदेश से सम्बन्ध होता दहै। ११, राजनयिक; 
वाणिज्य-दूतिक ओर व्यापारिक श्रतिनिधित्त। १२, संयुक्त 


राष्ट्रसंगठन | २३. अन्वर्राष्टीय सम्मेलनो; संस्थाओ' ओर अन्य 
निकायों में भाग केना तथा डउनमें किये गये विनिश्वयों को 
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अभिपूति। १४, विदेशो' से संधि और करार करना तथा 
विदेशों से की गयी संन्धियो'; करारो' और अभिसमयो' की 
पूति। १५, युद्ध और शान्ति। १६ , विददेशीय क्षेत्राधिकार | 
१७. नागरिकता; देशीयकरण तथा अन्यदेशीय । १८. ग्रत्यरपण । 
१६. भारत में प्रवेश ओर उसमें से उ्रवाध्न और निर्वासन, 
पार-पत्र और दृष्टांक। २० आरत के बाहर के स्थानो' की तीर्थ 

यात्रायें। २१, महासमुद्र या वायु में को गयी जछ दस्युता और 
. अपराध; स्थल या महाससुद्र या वायु में राष्ट्रों को विधि विरुद्ध 
किये गये अपराध । २२, रेल | २३, राजपथ जिन्हें संसद निर्मित 
विधि के द्वारा या अधीन राष्ट्रीय राज्यपथ घोषित किया गया है | 
२४, यन्त्रचालित जलयानो' के विषय में ऐसे अन्तदेशीय जलूपथों 
में नो वहन और नौ परिवहन जो संसद निर्मित विधि द्वारा 
राष्ट्रीय जछ-पथ घोषित छकिये गये हैं; तथा ऐसे जलपथो' के 
नियम । २५, समुद्र नो बहन और नौ परिवहन जिसके अल्त- 
गत ज्वार-जल नो वहन और नौ परिवहन भी है, वणिक्‌ वेत्तीय 
शिक्षा ओर प्रशिक्षण के लिये उपबन्ध तथा राज्यो' ओर अन्‍य 
अभिकरणो द्वारा दी जानेवाछी ऐसी शिक्षा और प्रशिक्षण का 
विनियमच | २६, भ्रकाशस्तम्भ; जिनके अन्‍्तर्मत प्रकाशपोत; 
आकाशदीप तथा नो बहन ओर बिप्तानो' की सुरक्षितता के. 
लिये अन्य उपबन्ध भी हैं। २७, वे पत्तन जिनको संसद निर्मित 
. विधि या वतंमान विधि के द्वारा या अधीन सहापत्तन घोषित 
किया गया है, जिसके अंतर्गत उनका परिसीमन तथा उनमें पत्तन 
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प्राधिकारियो' का गठन ओर शक्तियाँ भी हैं : २. पत्तन निरोधा, 
जिसके अन्तर्गत उससे सम्बद्ध विकित्सालय भी हैं; नाविक और 
समुद्रीय बिकित्साठय : २६ वायु-पथ; विमान और विमान 
परिवहन; विमानक्षेत्र के उपबन्ध, विमान यातायात ओर विमान 
क्षेत्रों का विनियमन ओर संघटन, वेमानिक शिक्षा और प्रशिक्षण 
के लिये उपबन्ध तथा राज्यों ओर अन्य अभिकरणों द्वारा दी 
गई ऐसी शिक्षा ओर प्रशिक्षण का विनियमन | ३०. रेलछू-पथ, 
समुद्र या वायु से अथवा यन्त्र-चालित यानों में राष्ट्रीय जलूपथों 
से यात्रियों ओर वस्तुओं का वहन । ३१, डाक और तार, 
दूरभाष, बेतार, प्रसारण ओर अन्य समरूप संचार। ३२ संघ 
की सम्पत्ति और उससे उत्थित राजस्व किन्तु प्रथम अनुसूची के 
भाग (क) या (ख) में उल्छिखित किसी राज्य में अवष्थित सम्पत्ति 
के विषय में , जहांतक संसद्‌ विधि द्वारा अन्यथा उपबन्ध न करे 
वहाँतक, उस राज्य के विधान के अधीन रहते हुए। ३३, संघ के 
प्रयोजनों के लिये सम्पत्ति का अजन या अधिग्रहण । ३४, देशी 
राज्यों के शासकों की सम्पत्ति के छिये प्रतिपाछठक अधिकरण । 
३५, संघ का छोक-ऋण । ३६, चछाथे टंकण, और विधि मान्य; 
विदेशीय विनिमय। ३७ चविदेशीय ऋण। ३८, भारत का 
रक्षित बेंक। ३६, डाकघर बचत बेंक | ४०. भारत सरकार 
. यथा किसी राज्य की खरकार द्वारा संघटित छाटरी । ४१ विदेशों 
के साथ व्यापार ओर वाणिज्य, शुल्क-सीमान्तों को पार करने- 
वाढे आयात ओर निर्यात, शुल्क स्रीमान्तों की परिभाषा । 
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४२, आन्तर्राज्यिक व्यापार और बाणिज्य। ४३, व्यापारिक 
नियमों का, जिनके अन्तर्गत महाजनी, बीमाई और वित्तीय 
निगम भी हैं किन्तु सहकारी संस्थायें नहीं हैं, निगमन, विनियमन 
ओर समापन | ४४, विश्वविद्यालयों को छोड़कर ऐसे नियमों 
का, चाहे वे व्यापारिक हों या नहीं, जिनके उद् श्य एक 
राज्य तक सीमित नहीं हैं, निगमन, विनियमन और 
ससापन्ष । ४४५, महाजनी। ४६ विनिमय-पत्र, चेक, बचन- 
पत्र तथा ऐसी अन्य छिखतें। ४७. बीमा । ४८, श्रेष्ठिचत्वर 
ओर वादा बाजार। ४६ एकख, आविष्कार और रूपांकन, 
अतिलिप्यघिकार, व्यापार चिल्ह और पण्य चिन्ह । (० बाँटों 
ओर मापों का सान स्थापन | ५१, भारत से बाहर निर्यात की 
जनेवाली अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजी जानेबाली 
वस्तुओं के गुणों का मान-स्थापन । ४ २, वे उद्योग जिनके लिये 
संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि कोक-हित के लिये उनपर 
संघ का नियन्त्रण इष्टकर दै। ८४३, वेल क्षेत्रों और खनिज तेल 
सम्पत का विनियमन ओर विक्वास्त, पेट्रोलियम और. पेट्रोलियम 
उत्पाद, संसद से विधि द्वारा भयानक रूप से ज्वालाग्रशी घोषित 
अन्य तरछ ओर द्रव्य । ४४, उस सीमातक खानों का विनियमन 
ओर खनिजों का विकाप्त जिस तक संघ के नियंत्रण में वैसे 
विनियमन ओर विकास को संसद विधि द्वारा छोक-हित के लिये 
इट्टकर घोषित करे । ५५ श्रम का विनियमन तथा खानों और 
तेल क्षेत्रों में सुरक्षितता। ५६, उस सोमातक अन्‍्तर्राज्यिक 
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नदियों ओर नदी-द्रनों का विनियमन ओर विकास जिसतक 
संघ के नियन्त्रण में वेष्चे विनियमन और विकास को संसद विधि 
द्वारा लोक-हित के लिये इष्कर घोषित करे। “७. जलूप्रांगण से 
परे मछछी पकड़ना ओर मीन-श्षेत्र। ४८ संघ अभिकरणों द्वारा 
लवण का निर्माण, सम्भरण और वितरण: अन्य अभिकरणों 
ढ्वारा छवण के निर्माण; सम्मभरण और वितरण का विनियमन 
ओर नियंत्रण। ४५६ अफीम की खेती; निर्माण तथा निर्यात के 
छिये विक्रय । ६०, प्रदर्शन के लिये चल चित्रों की मंज्री । 


६१, संघ के नोकरो' से संप्रक्त ओद्योगिक विवाद । ६२, इस 
संविधान के प्रारम्भ पर राष्ट्रीय पुप्तकाल्य, भारतीय संप्रहालय; 
साम्राज्यिक युद्ध संग्रहालय; विक्टोरिया स्मारक; सारतीय युद्ध- 
स्मरक नामों से ज्ञात संस्थायं तथा भारत सरकार द्वारा पूर्णतः 
या अंशतः बित्तपोषित तथा संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व 
की घोषित ऐसी कोई अन्य तद्गप संस्था । ६३, इस संविधान के 
प्रारम्भ पर काशी हिन्दू विश्वविद्याछ्य, अलीगढ़ मुस्छिम विश्व 
. विद्यालय ओर दिल्ली विश्वविद्यालय नामो' से ज्ञात संस्थायं तथा 
संसद से विवि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की घोषित कोई अन्य संघ्था। 
६४, भारत सरकार से पूर्णतः या अंशत: बित्त पोषित तथा संसद 
से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व की संत्था घोषित वेज्ञानिक या 
शिल्पिक शिक्षा संस्थायं। ६५, संघ अभिकरण और संस्थायें 
जो--(क' वृत्तिक, व्यावसायिक या शिल्प प्रशिक्षण, जिनके 
अन्तर्गत आरक्षी पदाधिकारियों का प्रशिक्षण भी है, के लिये हे, 
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अथवा (ख) विशेष अध्ययनो' या गवेषणा की छन्नति के छिये है, 
अथवा (ग) अपराध के अनुसंधान या पता चलाने में वेज्ञानिकः 
या शिल्पिक सदह्दायता के लिये है। ६६, उच्चतर शिक्षा या. 
गवेषणा की संस्थाओं में तथा वेज्ञानिक ओर शिह्पक संख्धाओं में 
एक सूत्रता छाना ओर मानों का निर्धारण । ६७ संखद से विधि 
द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीच और ऐतिहाखिक स्मारक 
ओर अभिलेख तथा पुरातत्वीय स्थान ओर अवशेष | ६८. भारतीय 
भू परिसाष, भूतत्वीय, वानश्पतिक, चरतत्वीय, प्राणकीय परिसाप, 
अन्तरिक्ष शाब्लीय संस्थाएँ। ६६, जन-गणना। ७०. संघ _ 
लोक सेवाएँ, अखिल भारतीय सेवाएँ, संघ छोक-सेवा आयोग; 
७१ संघ निवृत्ति वेतन, अर्थात्‌ भारत सरकार द्वारा या भारत 
की संचित निधि में से दिये जानेवाले निशृत्ति वेतन | ७२, संखद्‌ क्‍ 
ओर राज्यों के विधान-मण्डछों के लिये तथा राष्ट्रपति ओर उप 
राष्ट्रपति के पदों के लिये निर्वाचन, निर्वाचन आयोग | ७३, संसद. 
के सदस्यों, राज्य-परिषद्‌ के सभापति और डप सभापति तथा. 
छोक-सभा के अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते। ७४, संसद 

के प्रत्येक सदन की, तथा प्रत्येक सदन के खद्सयों ओर समितियों 
की शक्तियाँ, विशेषाधिकार ओर उन्मुक्तियाँ, संसद की समितियों 
अथवा संसद द्वारा नियुक्त आयोगों के सामने; साक्ष्य देने या दस्तावेज... 
पेश करने के छिये व्यक्तियों की उपस्थिति वाध्य करना। ७५ राष्ट्रपति 
ओर राज्यपाछों को उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार तथा अनु- 
पस्थिति छुट्टी के बारे में अधिकार; संघ के मंत्रियों के वेतन ओर 
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भत्ते, नियंत्रक महालेखा-परीक्षक के वेतन, भरो ओर अनुपस्थित 
छुट्टी के बारे में अधिकार तथा अन्य सेवा-शत'। ७६, संघ के 
ओर राज्यों के लेखाओ' की छेखा-परीक्षा । ७७, उच्चतम न्‍्याया- 
छय का गठन, संघटन; श्षेत्राधिकार ओर शक्तियाँ ( जिसके 

अन्तर्गत उस न्यायालय का अवमान भी है ) तथा उसमें लो 
जानेवाली फीस, उच्चतम न्‍्यायारकृय के सामने विधि-व्यवसाय 
करने का हक्क रखनेवाले व्यक्ति । *८ उच्च न्यायालयों के पदाधि- 
कारी ओर श्रृत्यों के बारे के उपबन्धो' को छोड़कर उच्च 
न्यायालयों का गठन ओर संघटन, उच्च न्‍्यायायाल्यो' के सामने 
विधि-व्यवसाय करनेका हक्क रखनेवाले व्यक्ति | ५६ किसी राज्य 
में मुख्य स्थान रखनेवाले किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधि- 
कार का उस राज्य से बाहर किसी क्षेत्र में बिस्तार तथा ऐसे 
किस्ली उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार का, ऐसे किसो क्षेत्र से 
अपवजन | ८०, किसो राज्य के आरक्षो बछ के सदस्यों की 
शक्तियाँ ओर क्षेत्राधिकार का उस राज्य में न होनेवाले किसी 
क्षेत्र पर विस्तार, किन्तु इस श्रकार नहीं कि एक राज्य की आरक्षी, 
उस राज्य में न होनेवाले किस्री क्षेत्र में बिना उस राज्य की 
सरकार की सम्मति के जिसमें कि ऐसा क्षेत्र स्थित है, शक्तियाँ 
ओर क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सके, किसी राज्य की आरबश्ली 
बछ के सदस्यो' की शक्तियाँ ओर क्षेत्राधिकार का उस राज्य से 
बाहर रेल क्षेत्रों पर विस्तार। ८१, अन्तर्राज्यीय प्रवजन, अन्त- 
राज्जीय निरोधा। कृषि आय को छोड़ कर अन्य आय पर कर। 
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८३, सीमा-शुर्क जिसके अन्तगत निर्यात शुल्क भी है। 
८४, भारत में निमित या उत्पादित तमाकू तथा--(क) मानव 
उपयोग के मद्य सारिक पानों; (ख) अफीम, भाँग ओर अन्य 
पिनक छानेवाढी ओषधियो' तथा स्वपाको'; को छोड़कर, किन्तु 
ऐसी ओषधीय और प्रसाधनीय सामग्री को अन्तर्गत कर कि 
जिनमें मद्य सार अथवा उक्त प्रविष्टि की उपकंडिका (ख) में का 
कोई पदाथ अच्तर्विष्ट हो; अन्य सब बस्तुओ' पर उत्पादन-शुल्क । 
८७५, निगम कर। ८३, व्यक्तियों या समवायो की आस्ति में 
से ऋषि भूमि को छोड़कर उसके मूछ-धन मूल्य पर कर; समवायों 
के मूल-धन पर कर । ८७, कृषि भूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति 
के बारे में सम्पत्ति शुल्क | ८८, कृषिभूमि को छोड़कर अन्य सम्पत्ति 
के उत्तराधिकारो के बारे में शुल्क । ८६, रेल या समुद्र या वायु 
से ले जानेवाली वस्तुओ' या यात्रियो' पर सीमा कर, रेल के जन .- 
आड़े ओर वस्तु भाड़े पर कर। ६०, मुद्रांक शुढ्क को छोड़कर 
श्रेष्ठिचत्वर ओर वादा बाजार के सोदो' पर कर। ६१, विनिमय 
यत्रो , चेको , वचन पत्रो', बहन पत्रो, प्रत्यय पत्रों, बीमा पत्रो', 
अंशो' के हस्तान्तरण, ऋण पत्रों, प्रतिपत्रियो' ओर प्राप्तियो' के 
सम्बन्ध में छगनेवाले मुद्रांक-शुल्क की दर। ६२ समाचार पत्रों 
के क्रय या विक्रय पर तथा उनमें प्रकाशित होनेवाले विज्ञापनों 
पर कर । ६३, इस सूची से विषयो' में से किसी से सम्बद्ध 
विधियो' के विरुद्ध अपराध । ६४, इस सूची के विषयो में से 
किसी के प्रयोजनो' के छिये जांच, परिमाप और सांख्यकी | 
६४ उच्चतम न्‍्यायारूय को छोड़कर अन्य नन्‍्यायाल्‍रूयों के इस 
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सूची में के विषयो' में से किसी के सम्बन्ध में क्षेत्राधिकार और 
शक्तियां, नावाधिक्रण-क्षेत्राधिकार | ६६ किसी न्यायाहूय में 
लिग्रे जानेवाली फीसो' को छोड़कर इस सूचो में के विषयो' से 
किसी के बारे में फीस । ६७, सूची (२) या (३) में से किल्तो में 
अवरणित किसी कर के सहित उन सूचियों में अप्रगणित कोई 
अन्य विषय | 


घी २--राज्य-प्ची 


१, सावजनिक उयवस्थ। ( किन्तु असेनिक शक्ति की सहा- 
यवा के डिये संघ है नोस्थछ या विमान बलों या किन्‍हीं अन्य 
बढों के प्रयोग को अन्त न करते हुए )। २ आरक्षो जिनके 
अन्तर्गत रेलवे और ग्राम आरक्षी भी हें। ३, न्‍्याय-प्रशासन; 
उच्चतम न्यायालय ओर उच्च न्यायालय को छोड़कर सब न्‍्याया- 
छयों का गठन और संघटन; उच्च न्‍्यायारूय के पदाधिकारी 
आर सेवक; भाटक ओर राजसख न्यायालयों की प्रक्रिया, उच्चतम 
न्यायालय को छोड़कर सब न्यायालयों में छठी जानेवाली फीसे। 
४, कारागार, सुधारशछूय, बोरस्टलछ संस्थार्य ओर तद्रप अच्य 
संस्थायं ओर उनमें निरुद्ध व्यक्ति; कारागारों ओर अन्‍य संस्थाओं 
के उपयोग के लिये अन्य राज्यों से प्रबन्ध । ५, स्थानीय शाखन 
अर्थात्‌ नगर-निगम, सुधार-प्रन्यास, जिला मण्डछो', खनिज- 
वसित प्राधिकारियो' तथा स्थानीय खशासन या ग्राम्य प्रशासन 
' के प्रयोजन के लिये अन्य स्थानीय ग्राधिकारियो' का गठन ओर 
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शक्तियाँ। ६, साबजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, चिकित्सालय 
ओर ओषधाल्य | ७, भारत के बाहर के स्थानो' की तीथ यात्राओं 
को छोड़कर अन्य तीथ यात्रायं। ८, मादकपानो' अर्थात्‌ मादक 
पानो का उत्पादन, निर्माण, कब्जा, परिवहन, क्रय ओर विक्रय | 
६, अज्ञहीनों ओर नोकरी के लिये अयोग्य व्यक्तियो' की सहा- 
यता। १०, शव गाड़ना और कबरस्थान; शव दाह और 
श्मशान। ११, सूची एक की प्रविष्टियो' ६३, ६७; ६५ ओर ६६ 
तथा सूची ३ को प्रविष्टि -४ के उपबन्धो' के अधीन रहते हुए 
शिक्षा, जिसके अन्तर्गत विश्वविद्यालय भी हैं। १२, राज्य से 
नियंत्रित या वित्तपोषित पुस्तकालय, संग्रहालय या अन्य समतुल्य 
संध्थायें, संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित से भिन्न 
प्राचीन ओर ऐतिहासिक स्मारक और अभिलेख। २१३, संचार 
अर्थात्‌ सड़कें, पुछ। नोका घाट तथा सूची १ में अनुल्लिखित 
संचार के अन्य साधन; ट्रामपथ, रज्ज्‌ पथ, अन्तर्देशीय जलूपथों 
के विषय में सूची १ ओर सूची ३ में के उपवन्‍्धो' के अधीन 
रहते हुए, यन्त्र चालित यानो' को छोड़कर अन्य यान । ४४, कृषि, 
जिसके अन्तर्गत कृषि शिक्षा ओर गवेषणा, मरहो' से रक्षा तथा 
ठद्धभिदू रोगों का निवारण भी है। १६ पशु के नस्‍्क का परि- 
रक्षण, संरक्षण ओर उन्नति तथा पशुओ' के रोगों का जिवारण; 
शालिहोत्री प्रशिक्षण ओर व्यवसाय । १६, पश्वरोध और पशुओं 
के अतिचार का निवारण। १७, सूची १ की प्रविष्टि £६ के 
उपवन्धो' के अधीन रहते हुए जरू, अर्थात्‌ जल सम्भरण, सिचाई 
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ओर नहूरं, जल निस्सारण ओर बन्ध, जल संग्रह ओर जल 
शक्ति। १८, भूमि अर्थात्‌ मूमि में या पर अधिकार, भूधृति 
जिसके अन्तर्गत भू स्वामी और किसानो' का सम्बन्ध भी है, 
तथा भाटक का संग्रदण, क्रषि भूमि का हस्तांतरण और अन्य 
संक्रामण, भूमि सुधार ओर कृषि सम्बन्धी उघार, उपनिवेषण | 
१६, वन। २०, वन्य प्राणियो' ओर पक्षियों की रक्षा। 
२१ मीन-द्षेत्र। २२, सूची १ की प्रविष्टि ३४ के उपबन्धो' के 
अधीन रहते हुए प्रतिपालक अधिकरण, भारप्रस्त ओर कुक सम्प- 
द्वायं। २३, संघ के नियन्त्रणाधीन विनियमन ओर विकास के 
सम्बन्ध में सूची १ के उपबन्धो के अधीन रहते हुए खानो' का 
विनियमन ओर खनिजो' का विकास। २४, सूची १ की प्रविष्ट 
६9 के उपबन्धो' के अधीन रहते हुए उद्योग। २६, गेस, गेस- 
कमशालायं। २६, सूची तीन को प्रविष्ट ३३ के उपउन्धो' के 
अधीन रहते हुए राज्य के अन्दर व्यापार ओर बाणिज्य । 
२७, सूची ३ की प्रविष्टि ३३ में के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 
चस्तुओ' का उत्पादन, सम्भरण ओर वितरण । २८, बाजार ओर 
मेले! २६, मान स्थापन को छोड़कर बाट ओर माष। 
३०, साहूुकारी और साहूकार, कृषि ऋणिता का उद्धार। 
३१, पान्थशाल्रा ओर पान्थशाछापाढ् । ३२, सूची एक में 
उल्लिखित निगमो' से भिन्न निगमो' का ओर विश्वविद्यालयों का 
निगमन विनियमन ओर समापन, व्यापारिक, साहित्यिक, वेज्ञा- 
निक, घामिक और अन्य अनिगभित समाजे और संस्थायें, 


संघ ओर राज्यों का सम्बन्ध_ ३०१ 


सहकारी समाज। ३३, नाव्यशाछा, नाटक अभिनय, प्रथप्त 
अनुसूची की प्रविष्टि ६० के उपबन्धो' के अधीन रहते हुए चाल 
चित्र, क्रीड़ा, प्रमाद ओर विनोद | ३४, पण रूगराना ओर जूआ | 
३५, राज्य में निहित या उसके सत्र वश में की कमंशाछार्य, भूमि 
ओर भवन। ३६, सूची ३ की प्रविष्टि ७२ के उपबन्धो' के 
अधीन रहते हुए ऐसे प्रयोजनो' के अतिरिक्त सम्पत्ति का अजन या 
अधिग्रहण । ३७, संसद निमित किसी विधि के डपबन्धों के 
अधीन रहते हुए राज्य के विधानमण्डल के ढिये निर्वाचन | 
३८, राज्य के विधान-मंडछ के खद॒स्यथो' के, विधान-सभा हे 
अध्यक्ष ओर उपाध्यक्ष के तथा, यदि विधान-परिषद्‌ दै तो उसके 
सभापति ओर उपसभापति के वेतन और भत्ते। ३६, विधान- 
ओर उसके सद॒स्यो' और समितियों की तथा; यदि विधान- 
परिषद्‌ हो तो, उस परिषद्‌ ओर उसके सदस्यों और समितियों 
की शक्तियाँ विशेषाधिकार ओर उस्मुक्तियाँ; राज्य के विधान- 
सण्डछ की समितियों के सामने साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश 
करने के लिये व्यक्तियो' की उपस्थिति वाध्य करना। ४० राज्य. 
के मंत्रियो' के वेतन ओर भत्ते। ४१, राज्य छोक-सेवायें, राज्य-छोक- 
सेवा-आयोग । ४२ राज्य-निवृति वेवन अर्थात्‌ राज्य द्वारा 
अथवा राज्य की संचित निधि में से देय निवृत्ति बेतन।[ 
४३; राज्यकालिक ऋण । ४४, निखात निधि । ४५, भू राजख 
जिसके अन्तर्गत राजस्व का निर्धारण ओर संग्रहण, भू अभिेखों 
का बनाये रखना, राजरब प्रयोजनो' के लिये ओर स्वत्व अभि- 
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हेखो' के लिये परिमाप और राजस्व का अन्य संक्रमण भी है। 
४६ कृषि आय पर कर। ४७, कृषि-भूमि के उत्तराधिकार के 
विषय में शुल्क । ४८, कृषि भूमि के विषय में सम्पत्ति शुल्क । 
४६ भूमि और भवनों पर कर। ५०, संसद से, विधि द्वारा 
खनिज्ञ विकाश के सम्बन्ध में छगाई गयी परिसीमाओ' के अधीन 
रहते हुए खनिज अधिकार पर कर। ४१, राज्य में निर्मित या 
उत्पादित निम्नछिंखित वस्तु पर डउटत्रादन शुकुक तथा भारत-'में 
अन्यत्र निर्मित या उत्पादित तत्सम वस्तुओं पर उस्ची या कम 
दर से प्रति शुल्क --(क) मानव उपभोग के लिये मद्यसारिक पान; 
(ख) अफीम, भाँग ओर अन्य पिनक लछानेबाली ओषधियाँ ओर 
घ्वापक किन्तु ऐसो ओषधीय ओर प्रसाधनीय सामग्रियों को छोड़ 
कर जिनमें मद्यसार अथवा इप्त प्रविष्ठ की उपकंडिका ख) में का 
कोई पदाथ अन्तर्विष्ठ हो । ५२, किसी स्थानीय क्षेत्र में उपभोग; 
अयोग या विक्रय के लिये वस्तुओ के प्रवेश पर कर | ५३, विद्यू त 
के उपभोग या विक्रय पर कर। ४४, समाचारपत्रो' को छोड़ 
कर अन्य वस्तुओं के क्रय या विक्रय पर कर । ४४५, समाचार- 
पत्रों सें प्रकाशित होनेवाल्े विज्ञापनों को छोड़कर अन्य विज्ञा- 
पनो पर कर । ५६, सड़कों या अन्तदंशीय जलूपथो' पर छे 
जाये जानेवाले बस्तुओ ओर यात्रियों पर कर। (७, सड़को' 
यूर उपयोग के योग्य यानो' पर, चाहे वे यंत्रचालछित हों या न हों 
तथा जिनमें सूची ३ की प्रविष्टि ३४ के उपबन्धो' के अधीन ट्राम 
गाड़ियाँ भी अंतर्गत हैं, कर । ५८, पशुओं और नोकाओ' पर 
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कर। ४६ पथ कर | ६० | वृत्तियों व्यापारों, आजीविकाओं 
और नोकरियो' पर कर। ६१, प्रति व्यक्ति कर। ६२, विछास 
बध्तुओ पर कर, जिनके अन्तर्गत आमोद, विनोद, पण लगाने 
शोर जूआ खेछने पर भी कर है। ६३, मुद्गरांक-शुल्क की दरो' 
के सम्बन्ध में सूचो (१) के उपबन्धो' में डहिछेखित दस्तावेजों को 
छोड़कर अन्य दस्तावेजों के बारे में मुद्रा शुल्क की दर | ६४, इस 
झुची में के विषयो' में से किसी से सम्बद्ध विधियो' के विरुद्ध 
आपराध। ६५, इस सूचो के विषयो' में से किसी के बारे में 

उच्चतम न्यायारय को छोड़कर सब न्‍्यायाछयो' का क्षेत्राधिकार 
. और शक्तियाँ। ६६, किसी न्यायालय में लिये जानेवाले शुल्कों' 
को छोड़कर इस सूची में के विषयो' में से किसीके बारे में शुल्क । 


सूची ३--समवर्ती सूची 

१ दंड-विधि जिसके अंतर्गत वे सब विषय दैं जो इस संवि- 
विधान के प्रारम्भ पर भारत दण्ड-संहिता के अन्तर्गत हैं किन्तु 
सूची १ या सूची दो में इहिछेखित विषयो' में से किसी से सम्बद्ध 
विषयो' के विरुद्ध अपराधो' को छोड़कर तथा असेनिक शक्ति के 
सद्दायताथ नौ, स्थल और विमानवलछो' के प्रयोग को छोड़ कर । 
२, दण्ड प्रक्रिया जिसके अस्तर्गत वे खब विषय हैं जो इस 
संविधान के प्रारम्भ पर दुण्ड-प्रक्रिया-संहिता के अन्तर्गत हैं। 
३ राज्य की सुरक्षा से, सावजनिक व्यवस्था बनाये रखने से 
अथवा समुदाय के डिये अद्यावश्यक सम्भरणों और सेवाओ' 
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को बनाये रखने से संसक्त कारणो' के लिये निवारक निरोध, ऐसे 
निरुद्ध व्यक्ति। ४७, केद्यो, अभियुक्त व्यक्तियो' तथा इस सूची 
की प्रविष्टि ३ में उल्छिखित कारणो' से निवारक निरोध म॑ किये 
गये व्यक्तियों का एक राज्य से दूसरे राज्य को हटाया जाना। 
५ विवाह ओर विवाह विच्छेद, शिशु ओर अवयस्क; दत्तक- 
ग्रहण, इच्छापत्र, इच्छापत्र हीनरव ओर उत्तराधिकार, अविभक्त 
कुटुम्ब ओर विभाजन, वे सब विषय जिनके सम्बन्ध में न्यायिक 
कायवाहियों में पक्ष इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिल्ले 
अपनी स्वीय विधि के अधीन थे। ६, कृषि भूमि को छोड़कर 
अन्य सम्पत्तियों का हस्तान्तरण, विलेखों ओर दस्तावेजों का 
पंजीयन । ७, संविदा जिनके अन्तर्गत भागिता, अभिकरण, 
परिवहन-संविदा ओर अन्य विशेष प्रकार की संविदाय भी हैं 
किन्तु कृषि भूमि सम्बन्धी संविदायें नहीं हैँ। ८, अभियोज्य 
दोष । ६, दिवाला और शोधाक्षमता। १०, न्यास ओर 
न्‍्यासी। ११, महाप्रशासक ओर राज ल्यासी । १२, साढ्ष्य 
और शपथे, विधि, सावजनिक कार्यो ओऔर अभिलेखों और 
. न्‍्यायिक कायवाहियों का अभिज्ञान। (१३, व्यवहार प्रक्रिया, 
जिसके अन्तर्गत वे स्व विषय हैं जो इस संविधान के प्रारम्प 
पर व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत हैं, परिसीमायं और 
मध्यस्थ-निर्णय । १४, नन्‍्यायाढय-अवमान, किन्तु जिसके 
अन्तर्गत उच्चतम न्यायालय का अवमान नहीं है। १५, आहि- 
ण्डन, अस्थिर बासी ओर प्रवासी आदिम जातियाँ । १६ उन्‍्माद 
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. और मनोवेकह्प जिसके अल्तर्गत उस्मत्तों ओर मनोविकलों के 
रखने या उपचार के स्थान भी हैं। ९ ७, पशुओं के प्रति नि्द॑- 
यता का निवारण। १८, खाद्य पदाथों और अस्य वस्तुओं में 
अपमिश्रण। १६ अफीम विषयक सूची १ की प्रविष्टि ५६ में के 
 उपबन्धों के अधीन रहते हुए औषधि और विष | २०, आध्िक 
ओर सामाजिक थोजना। २१ , वाणिश्यिक ओर औद्योगिक 
एकाधिपल, गुद्द और स्याख। २२, व्यापार-संघ, औद्योगिक 
ओर श्रमिक विवाद २३ , सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक 
बीमा, नौकरी और बेकारो । २४, श्रमिक्तों का कल्याण जिसके 
अन्तर्गत कार्य की शर्तें, भविष्य निधि, नियोजक उत्तरवादिता, 
कर्मकार-प्रतिकर, असमर्थता और वार्धक्य-निन्नत्ति-वेतन और 
प्रसूति सुविधायं भी हैं। २५ श्रमिकों का व्यावसायिक और 
शिल्पी श्रशिक्षण। २६ विधिबृत्तियां, वेय्क वृत्तियाँ ओर 
अल्य वत्तियाँ। २७, भारत और पाकिस्तान की डोमिनियनों 
के स्थापित द्वोने के कारण अपने मूछ निवासस्थान से स्थानान्वरित 
हए व्यक्तियों की सहायता और पुनर्वास । २८, पूर्त और पू्े- 
संस्थाएँ, पूत ओर धार्मिक धर्मंख और धार्मिक संध्थायें । 
२६, मानवों पशुओं ओर उद्धिदों पर प्रभाव डालनेवाले सांक्रा- 
मिक ओर सांसर्गिक रोगों और मारकों के एक राज्य से दूसरे 
में फेडने का निवारण। ३०, जीवन सम्बन्धी सांख्यकी, 
जिसके अन्तर्गत जन्म और सृत्यु का पंजीयन भी है। ३१ » संसद- 
निर्मित विधि या वर्तमान विधि के द्वारा या अधीन महापत्तन 
२० 
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घोषित पत्तनों से भिन्न पत्तन। ३२, राष्ट्रीय जलूपथों के विषय 
में सूची १ के उपबन्धों के अधीन रहते हुए अंतर्देशीय जलपथों 
पर यंत्रवालित यानो' विषयक नो वहन ओर नो परिवहन तथा 
ऐसे जरूपथो' पर पथ नियम, तथा अन्तदेशीय जलूपथों पर 
यात्रियों और वस्तुओ' का परिवहन । ३३, जहाँ संसद से 
विधि द्वारा किन्‍हीं उद्योगों का संघ द्वारा नियंत्रण लोकहित में 
इष्टकर घोषित किया गया दै उन ड्य्योगो में व्यापार और 
वाणिज्य तथा उनका उत्पादन, सम्भरण ओर वितरण । ३४, मुल्य- 
नियन्त्रण। ३५, यंत्र चालित यान जिनके अन्तर्गत वे सिद्धान्त 
भी हैं जिनके अनुसार ऐसे यानो पर कर छगाया जाना है। 
३६ कारखाने। ३७, बाष्प यन्त्र | ३८, विद्य त। ३६ समाचार- 
पत्र, पुस्तक और मुद्रणालय । ४०, संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय 
महत्व के घोषित से भिन्न पुरातत्व सम्बन्धी स्थान ओर अवशेष । 
४१, विधि द्वारा निष्क्राम्य घोषित सम्पति की कृषि भूमि सहित 
अभिरक्षा, प्रबंध ओर व्ययन | ४२, संघ के या राज्य के या 
किसी अन्य सावजनिक प्रयोजन के छिये अजित या अधिगृहीत 
सम्पत्ति के लिये प्रतिकर निर्धारण करने के सिद्धान्त तथा बसे 
प्रतिकर के दिये जाने का रूप ओर रीति। ४३, किसी राध्य में 
उस राज्य से बाहर पेदा किये हुए करविषयक दावो' तथा अन्य 
सावेजनिक अभियाचनाओ की, जिसके अन्तर्गत भू-राजस 
बकाया ओर इस प्रकार वसूछ की जानेवाली बकाया भी है, 
 बसूली। ४४, न्यायिक मुद्रांको द्वारा संग्रहीत शुल्को' या फीसों 
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को छोड़कर अन्य मुद्रांक शुल्क, किन्तु इसके अन्तर्गत मुद्रांक 
शुल्क की दर नहीं हैं। ४४, सूची २ या सूची-३ में डद्चिखित 
विषयो' में से किसी के प्रयोज्नो' के लिये जांच ओर सांख्यकी। 
४६, उच्चतम न्यायालय को छोड़ कर अन्य न्यायाहूयों' की 
इस सूची के विषयो' में से किसी के बारे में क्षेत्राधिकार और 
शक्तियाँ। ४७, इस सूची में के विषयो' में से किसी के बारे में 
फीस किन्तु इनके अन्तर्गत किसी न्यायाहुय में ली जानेबाली 
। 


हि. 


सनहीं हैं। . 

संविधान में संघ तथा राज्यों के विषय ऊपर स्पष्ट कर दिये गये 
हैं। संविधान के अजुच्छेद २४८ के अन्तर्गत “संसद को ऐसे किसी 
विषय के बारे में, जो 'समवर्ती सूची” अथवा राज्यसूची” में प्रणणित नहीं हैं, 
विधि बनाने की अनन्य शंक्ति है 7” अजु० २४९ के अन्तर्गत राष्ट्रीय हित 
में राज्य सूची के किसी विषय के बारे में भी संसद को विधि बनाने की शक्ति 
है। पर “संसद को, जबतक आपात की उद्घोषणा थ्रवर्तन में है, भारत के. 
सम्पूर्ण राज्य-क्षेत्र के अथवा उसके किसी भाग के लिये राज्य-सूची में ग्रगणित 
विषयों में से किसी के बारे में विधि बनाने की शक्ति होगी। विधायिनी 
शक्तियों के अतिरिक्त आपात की स्थिति में संघ को राज्यों का अशासनाधिकार 
राष्ट्रपति को सौंप देने की शक्ति है। अमेरिका के संविधान में राज्यों को 
अवशिष्ट अधिकार श्राप्त हैं, फलत; वहाँ संघ और राज्यों में संघर्ष भी हुए हैं, 
अतः कनाडा ने अपने रांविधान की धारा ९१ के अन्तर्गत वसा ही उपबन्ध 
किया, जेसा कि हमारे संविधान में है। आस्ट्रेलिया के संविधान के 
तद्विषयक उपबन्धों में कनाडा और अमेरिका के उपलब्धों को लेकर सामंजस्य 
स्थापित करने का प्रयत्न किया गया हे । हु 


बीसवाँ अध्याय 
राजस्व सम्बन्धों व्यवस्थाएँ 


राजनीति का मेरुदण्ड है अ्थंनीति | राज्य की आय के ओत 
जितने विस्तृत होंगे और राज्य की आय जितनी अधिक होगी, 
राष्ट्रनिमाण के कार्य में उतनी ही सुविधाएँ होंगी। अन्यथा 
जो कुञ्ञ भी आयके साधन होंगे उन्हीं के आधार पर राष्ट्रनिर्माण 
एवं शासन व्यवस्थाएं संचाहछित होंगी | 

जिस प्रकार एक लम्बे अरसे तक भारत के राजनीतिक एवं 
वेधानिक खरूप की कल्पनाएँ होती रही हैं, उसी प्रकार भारतीय 
राजस्व-सम्बन्धी व्यवस्थाएँ भी रही हें । भारत में केन्द्रीय शासन 
के पक्ष में ही अरसे तक राजनीतिक विचारधारा रही और 
इसी प्रकार एक रूम्बे अरसे तक भारतीय राजख पर भी केन्द्र 
का ही नियंत्रण रहा ओर जिस प्रान्त में केन्द्र ने जेसी आवश्य- 
कताएं समझी, उसी प्रकार उसने स्वेच्छायूवंक बिना किसी 
प्रान्तोय अधिकार को मान्यता देते हुए, राजस्व का वितरण नहीं, 
व्यय किया। १८७७ ई० में छाडे जान स्ट्ेची ने केन्द्र तथा 
प्रान्तों के अधिकारों की सीमा तथा राजस्व पर उनके अधिकारों 
. का अनुपात निर्धारित किया और इसके पश्चात्‌ १६०४ में छार्ड 
कजन ने इसी व्यवस्था को ओर भी सुव्यस्थित एवं वेज्ञानिक 


_ राजस्व सम्बन्धी व्यवस्थाएं ३०६, 


स्वरूप देने का प्रयल्ल किया। किन्तु इसका प्रथम ओर स्पष्ट 
गयल्ल १६१६ हई० के शासन विधान में दिखायी पड़ा, जिसमें केन्द्र 
एवं प्रान्यों को सीमा निर्धारित कर दी गयी । इसी सिद्धान्त को 
१६३४ के शासन विधान में ओर स्पष्ट रूपरेखा प्राप्त हुई। भारत 
के नये बतेसमान संविधान में इस विषय को अद्यन्त स्पष्ट कर 
दिया गया है। पिछले अध्याय में संविधान की सप्तम अनुसूची 
की जो तीन सूचियाँ हैं, उनमें भारतीय संघ, राज्य तथा समवर्ती 
सूचियों के अन्तर्गत संघ, राज्य तथा दोनों के समानाधिकारवाले 
विषयों को दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद २६६ के 
अनुसार कतिपय शुल्क एवं कर भारत सरकार के अधिकार में 
होंगे किन्तु इनसे होनेवाली आमदनी केन्द्रीय सरकार राज्यों में 
वितरित करदेगी | इसी प्रकार आय कर--इनकम टेक्स से 
होनेवाली आय का भी एक निश्चित भाग राज्यों की सरकारों को 
देदिया जायगा। संविधान के अनुच्छेद २७३ के अनुसार आसाम; 
विद्दार, उड़ीसा तथा पश्चिमी बंगाछू को पाट के निर्यात्‌ कर को 
आमदनी में से निश्चित भाग, जबतक वह आमदनी होती रहेगी, 
मिलता चलेगा। केन्द्र तथा राज्यों की आय के वितरण का अनुपात 
निर्धारित करने के लिये भारत सरकार द्वारा २६ नवस्व॒र १६ ६ 
को श्री चिन्तामणि देशमुख को नियुक्त किया गया ओर उन्होंने 
विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधियों से परामर्श कर ३१ जनवरी १६४० 
को अपनी रिपोट देदी। भारत सरकार ने श्री देशमुख के सुझावों 
पर १६४०-४१ के वार्षिक वित्त विवरण-बजट में अपनी खीकृति 
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देदी। उसके अनुसार आय कर का वितरण विभिन्न राज्यों में 
इस प्रकार किया गया :-- 


बम्बई २१ प्रतिशत, मद्रास १७६४ प्रतिशत, पश्चिमी बंगाल 
१३४ उत्तर प्रदेश १८, मध्य प्रदेश ६, पंजाब-४, बिहार १२-४६ 
उड़ीसा ३ ओर आसखाम ३ प्रतिशत | 

देशी रियासतों के सम्बन्ध में भी ऐसी दी व्यवस्था श्री बी०टी ० 
ऋष्णमचारी के सुझावों को खीकार करते हुए १ अप्रे १६४५० से 
कर दी गयी है। भावी व्यवस्थाओं के छिये संविधान में यह 
भी उपबन्ध दै कि १६४५२ ई० से पू्र राष्ट्रति एक अथ-आयोग 
का गठन करेंगे जिसमें एक अध्यक्ष के अतिरिक्त चार सद्स्य होंगे 
ओर वे छानवीन कर अपना सुमराव उपस्थित करंगे कि संघ तथा 
राज्यों में राजस्व का विभाजन ओर वितरण किस प्रकार हो । 
प्रति पाँचवें बष इसी प्रकार के भ्रायोगों की नियुक्ति के लिये भी 
उपबन्ध हें । 

राजस्व से संसद, विधि द्वारा, अग्रदाय के रूप में अनुच्छेद 
२६६ ओर २६७ के अन्तर्गत “भारत की आकस्मिकता-निधि” 
नास से ज्ञात आकस्मिकता-निधि की स्थापना कर सकेगी जिसमें 
ऐसी विधि द्वारा निर्धारित राशियाँ, समय-समय पर, डाली 
जायेगी, जिसमें से राष्टद्वित में आकस्मिक आवश्यकताओं में 
अग्रिम घन देने के लिये राष्ट्परति को योग्य बनाने के हेतु वक्त 
निधि राष्टपति के हाथ में रखी जायेगी । 
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इक्कीसवां अध्याय 
सरकारी नोकरियाँ 


शासनसूत्र निर्विन्न चलता रहे, कार्य की परम्पराओं की शट्डछा 
टूटने न पाये ओर राजनीतिक दलों की विजय ओर पराजय से 
शासनसूत्र के अ्ज अव्यवस्थित एवं विश्व्ठल न होजायें, इसलिये 
छोकंतं॑त्रात्मक शाखनप्रणाली के अन्तर्गत कृतिपय निश्चित खर- 
कारी नोकरियों की व्यवस्था की जाती है। हमारे देश में ब्रिटिश 
शासनकाछ में इण्डियन सिविल सबविस सबसे प्रमुख सरकारी 
नौकरी की व्यवस्था थी और उप्चके काय में वाधा न पहुंचे इस- 
लिये उम्नकी पूर्ण सुरक्षा की व्यवस्था भी भारत सचिव के अधीनस्थ 
थी | इण्डियन सिविल सर्विस बदनाम रही है ओर उसका प्रधान 
कारण यह रहा द्दे कि उसका दृष्टिकोण राष्ट्रीय नहीं रहा । किन्तु 
वास्तविक तथ्य को हमें विस्म्त नहीं करना चाहिये। सिविल 
सर्विस के कमंचारियों की नियुक्ति जिनके द्वारा होती; उन्हीं के 
प्रति उनकी आस्था भी प्रय्ाशित थी, अतः उनमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
का अभाव स्वाभाविक परिणाम था| द 

भारत की सरकारी नौकरियों के वर्तमान संगठन में इंडियन 
सिविछ सर्विस के स्थान पर इंडियन ऐडमिनिस्ट्रटिव सबिस का 
गठन किया गया। यह नाम का रूपान्तर है; साथ ही इसकी 
आस्था भी राष्ट्रीय सरकार के प्रति है, क्योंकि यह उसकी उपज 
है। इंडियन पुलिस सर्विस की व्यवस्था ज्यों की दो रखी गयी 
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है। यह नोकरियाँ केन्द्र के अधीन हैं ओर संघीय सेवा-आयोग -- 
यूनियन पब्छिक सबिस कमिशन द्वारा उनकी नियुक्तियो' की 
व्यवस्था है। देश की स्वाधीनता के साथ-साथ भारत के बदे- 
शिक सम्बन्ध के लिये दूतावासो', राजदूतो', कूटनीतिज्लो' तथा 
ऐसे कई पदो' के लिये तहिबयक विशेषज्ञों की आवश्यकता हुई, 
अतः एक इंडियन फारेन सविख का भरी गठन किया गया। उच्त 
तीनो प्रमुख अखिल भारतीय नोकरियाँ हें, इनके अतिरिक्त 
कतिपय ओर भी सेनिक एवं असेनिक नोकरियाँ हैं जो केन्द्र के 
अधीनस्थ हैं | [00/987 &पतां॥ ते ॥०००प्रा8 300 ए06, 
[0७ 0॥॥6979ए9 20000प7978 420]080/77876, 6 7 ॥- 
दीं॥0 दिक्रां।ए्३ए 23.000प्र78 58७/ए0७, "86 लिवाशा 
(/0860078 हाणते ्ररछ88 ७8/"ए0७, /8 |700॥6 7४5५४ 
0700/8 आदि कतिपय नोकरियाँ केन्द्रीय हैं | 

केन्द्रीय नोकरियों के अतिरिक्त कतिपय नोकरियाँ प्रान्त- 
व्यापी हैं। सिविछ, पुलिसः शिक्षा, इल्लीनियरिड्र, स्वास्थ्य, 
चिकित्सा, कषि, पशु चिकित्खा एवं वन सम्बन्धी प्राम्तीय नौक- 
रियाँ हैं। केन्द्रीय तथा प्रान्तीय छोक-सेवा आयोगों--पव्छिक 
सर्विस कमिशन द्वारा उक्त नौकरियों की नियुक्तियों की व्यवस्था 
' संविधान में की गयी है जिससे निष्पक्ष भाव से योग्यता की 
प्रतियोगिता के आधार पर कुशछू एवं विशेषज्ञ व्यक्तियों। की 
नियुक्तियाँ सम्भव हों ओर पक्षपात की नीति से अयोग्य व्यक्ति 
शासन व्यवस्था को निबंछ न करं। ऐसी नौकरियों के छोग 
सुरक्षित रहें, ओर राजनीतिक दलों का उनवर श्रभाव न पढ़े 
इसलिये वक्त नोकरियाँ स्थायी हैं। सेनिक नोकरियों के सम्बन्ध 
में प्रथक व्यवस्थाएँ हैं। 


. बाइसवाँ अध्याय 
स्वाथ्षत्त शासन 


. “भारत में स्वायत्तशासन अथवा स्थानीय स्वशासन का इतिहास 
उत्साहबद्ध क नहीं रहा है। स्वायत्त शासन कतिपय स्थानों का 
छोड़कर प्रायः सत्र बिफल रहा है ओर इसकी विफलता के मूल 
कारणों में कुछ ब्रिटिश सरकार की कुनीति रह्दी और कुछ अपनी 
दुर्नीति एवं अयोग्यता। स्वायत्त शासन प्रणाली के अन्तर्गत 
प्रत्येक नागरिक के लिये अपने कतंव्यपाछन का प्रश्न उठता दे 
ओर शिक्षा का अभाव तथा तज्जन्य अयोग्यताओं एवं अन्य 
कारणों से अनुत्तरदायित्वपूर्ण व्यक्तियों ने तद्निषयक इतिद्वास की 
रचना इस रूप में नहीं की हम॑ उसपर गये होने का कारण हो । 
स्वायत्त शासन श्रणाढ्ो की विफछताओं को देखते हुए उत्तर 
प्रदेश, बम्बई आदि प्रान्तों म॑ तत्सम्बन्धी जाँच के परिणामों ने 
स्पष्ट किया है कि जनता के स्थानीय प्रतिनिधियों की अयोग्यता, 
दुलबन्दी तथा स्वाथपरता के कारण उक्त व्यवस्थाओं की बिफछता 
हुई । उत्तर प्रदेश की कमिटी ने अपनी रिपोट में छिखा था कि 
आ्रामों ओर कस्बों को स्थिति बड़ी ही निराशाजनक है। स्वायत्त 
शासन का संचारून करनेवाले जो यंत्र हैं, उनसे जनता की उन्नति. 
असम्भव है। जिछा बोर्डो' एवं म्यूनिसपेढिटियों के कार्य सवंधा ._ 
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निर्जीव एवं निरथक प्रमाणित हुए हैं ओर दोनों ही झगड़े का घर 
हैं। १६१६ से १६३७ तक की स्थिति प्रायः सबंत्र ऐसी ही रही है | 

१६३४ के शासन विधान के अन्तर्गत १६३७ में जब कांग्र सी 
मंत्रिमण्डलों के हाथ में शासनसूत्र आया तब स्वायत्त शासन 
प्रणाली को पुनर्गठित ओर विकसित कर उसे उपयोगी बनाने का 


 प्रयत्त किया गया। ओर यही उक्त शासन प्रणाली का मूछ 


उद्द श्य भी है। सब प्रथम छाड रिपन ने १८८२ ई० में इस प्रणाली 
की स्थापना का उदं श्य बताते हुए कहा था कि जनता को राजनीतिक 
शिक्षा देना तथा सुर्योग्य व्यक्तियों का शासन में हाथ बँटाना ही 
इसका मूछ लक्ष्य दै। कित्तु इन उह्द श्यों की पूत्ति नहीं होसकी, 
क्योंकि सरकार ने भी उन्हें विकसित करने का पूर्ण अवसर एवं 
सुविधा नहीं दी। प्राचीन भारत में स्वायत्त शासन प्रणाली का 
विक्रास अपनी चरम सीमा पर पहुंचा हुआ बताया जाता है 
ओर कोटिल्य ने अपने अथ शास्त्र में एतद्विघयक अत्यन्त विशद्‌ 
वर्णन किया है। हिन्दू शासन नीति के अन्य आचार्यों ने भी 
ऐसा ही अभिमत व्यक्त किया है। ब्रिटिश शासन के अन्तगंत 
कलकत्ता, बम्बई ओर मद्रास के तीन निगमों तथा ७८१ नगर- 
पालिकाओं का गठन किया गया। समय-समय पर आवश्य- 
कतानुघार उनके विधि-विधान में परिवतंन भी होते गये। उनके 
अधिकार एवं कर्सव्य की सीमाये भी विस्तृत होती गयीं। नगर- 
पालिकाओं के अतिरिक्त छुधार प्रन्यासों को भी गठित किया 


. गया ओर उनके जिम्मे नागरिकों के कल्याण के लिये कतिपय 


७, 
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उत्तरदायित्व भी स्रोपे गये। कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास के समुद्र 
वर्ती नगर होने के कारण उनमें पत्तन श्रन्यासों की भी व्यवस्था 
की गयी। इनका मुख्य कार्य पत्तन सम्बन्धी वाणिज्य व्यत्रसाय 
को व्यवस्था तथा तद्विषयक कर की वसली है । 


सखायत्त शासन प्रणाढी के अन्तर्गत जिन संस्थाओं का ऊपर 
उल्लेख किया गया है, उनके कार्यो के अन्तर्गत, सड़कों का निर्माण, . 
सफाई, जल व्यवस्था, स्वास्थ्य-सम्बन्धी सतकतामूछक व्यवस्था, 
. बाजार, हाट आदि का नियंत्रण तथा उनकी आय के प्ताधन कर, 
चुँगी, यातायात का टैक्स आदि हैं। नये संविधान के अनुसार 
ग्राम पंचायतों का गठन, व्यवस्था तथा उन्हें स्वावलम्बी बनाने के 
साधनों की खोज आदि के सम्बन्ध में राज्यों तथा स्थानीय 
सरकारों की सीमाओं के भोतर तद्विषयक व्यवस्थाएं हैं। ग्राम 
पंचायतों को अपनी स्रीमा में नागरिक जीवन को सुव्यवस्थित 
करने का अधिकार सोंपा गया है और उन्हें साधारण दीवानी ओर 
फौजदारी अदालत के भी अधिकार हैं। प्राचीन भारत में प्राम 
पंचायतों का गठन खामाजिक कढ्याण के लिये बहुत ही वेज्ञानिक 
प्रणाली पर होता था। ब्रिटिश शासन के अन्तर्गत यह संस्थाएं 
मर गयीं ओर उन्हें पुनर्जनाबित करने का कोई प्रयत्न किया गया 
तो उप्ते भो नौकरशाही ने प्रोत्साहन नहीं दिया। डसे सभी 
संगठनों में अपने विरुद्ध षडयंत्र की ही गंध मिलती थी । 
. ञ्राम पंचायतों का गठन निश्चय ही बहुत कल्याणकारी है; 
किन्तु देशमें अशिक्षा का ऐसा अन्धकार है कि वे पंचायतें फिलछ- 
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हाल उपयोगी काय करने में असमथ हैं। शिक्षा के अभाव म 
उनम॑ विवेकशीछ॒ता तथा नागरिक उत्तरदायित्व का अभाव है। 
छोकतंत्रात्मक शासन की पहली सीढ़ी ग्राम पंचायत है, और 
गणतंत्र की सफलता के लिये शिक्षा प्रधान साधन है। किन्तु 
इसका अभाव है, अतः ग्राम पंचयतों द्वारा इस उदं श्य को पूर्ति 
को फिलहाल आशा नहीं की जासकती । स्वायत्त शासन प्रणाली 
यद्यपि अबतक प्राय: विफल ही रही है, किन्तु इसकी उपयोगिता 
सन्देह रहित है ओर अनेक उन्नत देशों मं यह प्रणाढी खुब विक- 
सित हो चुकी दे और इससे शासन तंत्र को बड़ी सहायता प्राप्त 
होती है | हमारे देश में अभी इसका नया श्रयोग है ओर वतंमान 
उत्साइवद्ध क भछे ही न हो, भविष्य निश्चय ही उज्ज्वल दे । 


. संविधान का संशोधन 


.. ३६८. इस्र संविधान के संशोधन का सृत्रपात उस प्रयोजन 
के लिये विधेयक को संश्षद्‌ के किसी सदन में पुरःस्थापित करके ही 
किया जञा सकंगा तथा जब प्रत्येक सदन द्वारा उस सदन को 
सेमस्त सद्ध्य-संख्या के बहुमत से तथा उस सदन के उपस्थित 
और मतदान करनेवाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से 
बह विधेयक पारित हो जाता है तब वह राष्ट्रपति के समक्ष 
उसको अनुमति के ढिये रखा जायेगा । तथा विधेयक को ऐसी 
अनुमति दीजाने के पश्चात्‌ विधेयक के निबन्धनों के अनुसार संवि- 
धान संशोधित हो ज्ञायेगा । परन्तु यदि ऐसा कोई संशोधन-- 
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(क) अनुच्छेद ४४, अनुच्छेद ४५, अनुच्छेद ७३, अनुच्छेद १६२ 
या अनुच्छेद २७१ में, अथवा (ख) भाग £ के अध्याय ७, भाग ६ 
के अध्याय ४५, या भाग. १९ के अध्याय ? मैं; अथवा (ग) सातवीं 
अनुपूची को सूचियों में से किसी में, अथवा (घ) संसद में राज्यों 
के प्रतिनिधित्व में, अथवा (ड) इस अनुच्छेद के उपबन्धों में, 
कोई परिवतन करना चाहता है तो ऐसे उपबन्ध करनेवाले विधे- 
यक को राष्ट्रपति के समक्ष अनुमति के छिये उपस्थित किये जाने 
. के पहिले उस संशोधन के लिये प्रथम अनुसूची के भाग (क) और 
 (ख) में उल्लिखित राज्यों में से कूम-से-कम आधों के विधान- 
मंडलों का उस प्रयोजन के छिये उन विधानमण्डछों से पारित 
संकलपों द्वारा अनुसमर्थन भी अपेक्षित होगा । 


द्वितीय अनुसूची 


[ अनुच्छेद ५६ (३), ६५ (३), ७५ ६) ६७, १२७, १७४८ (३) 

१४८ (३) १६४ (५) १८६ और २२१ ) 
- भांग (क) 

१ राष्ट्रपति तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में उल्लिखित 
राज्यों के रोज्यपालों को निम्नलिखित उपलब्धियाँ प्रति मास दी 
जायेंगी। अर्थात्‌-- क्‍ 

. राष्ट्रपति को १०००० रुपया; राज्य के राज्यपाल को ७५७०० रुपया . 
२ राष्ट्रपति तथा इस श्रकार उल्लिखित राज्यों के राज्यपालों को ऐसे भत्ते 
भी दिये जायेंगे जेसे कि क्रमशः भारत डोमीनियन के गवर्नर जेनरल को तथा 
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तत्थ्थानी प्रान्तों के गवनरों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहिले देय 
थे। ३, राष्ट्रपति तथा ऐसे राज्यों के राज्यपालों को अपनी-अपनी सम्पूर्ण 
पदावधि में ऐसे विशेषाधिकारों का हक्क होगा जसे कि इस संविधान के प्रारम्भ 
से ठीक पहिले क्रमशः गवनर जेनरल तथा तत्सथानी आन्तों के गवर्नरों को 
था। ४, जब कि उपराधष्टपति अथवा कोई अन्य व्यक्ति राष्ट्रपति के ऋृतद्यों 
का निर्वहन अथवा उसके रूप में कार्य कर रहा है अथवा कोई व्यक्ति राज्य- 
पाल के कृद्ों का निर्वहन कर रहा है तब उसको वेसी ही उपलब्धियों, भत्तों 
और विशेषाधिकारों का हक्ष होगा जसा कि यथास्थिति राष्ट्रपति या राज्यपाल 
को है जिसके कृत्यों का वह निर्बहन करता है' अथवा यथास्थिति जिसके रूप 
में वह कार्य करता है । 
भाग (ख) 

संघ के तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) और (ख) में के राज्यों के 
मंत्रियों के सम्बन्ध में उपबन्ध । ५ संघ के प्रधान मन्त्री तथा अन्य मंत्रियों 
में से प्रत्येक को ऐसे वेतत और भत्ते दिये जायेंगे जसे कि क्रमशः भारत 
डोमीनियन के प्रधान मंत्री तथा अन्य मंत्रियों में से प्रत्येक को इस संविधान 
के प्रारम्स से ठीक पहिले देय थे। ६ प्रथम अनुसूची के भाग (को या 
भाग (ख) में उलिखित प्रत्येक राज्य के मंत्रियों को ऐसे वेतन और भत्ते 
दिये जायेंगे जसे कि यथास्थिति तत्स्थानी प्रान्त या तत्स्थानी देशी राज्य के 
ऐसे मंत्रियों को इस संविधान के प्रारम्भ से ठीक पहले देय थे । 

द भाग (घ) 

उच्चतम न्यायालय तथा प्रथम अनुसूची के भाग (क) में के राज्यों के उच्च 

न्यायालयों के न्यायाधीशों के सम्बन्ध में उपबन्ध । ९, (१) उद्यचतम न्याया- 
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छ्य के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताये समय के बारे में निम्नलिखित 
दूर से प्रति मास वेतन दिया जायेगा अर्थात्‌ मुह्य न्यायाधिपति ५००० रुपया, 
कोई अन्य न्यायात्रीश ४००० रुपया; परन्तु यदि उच्चतम न्यायालय के न्याया- 
शीश को अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार की या उसकी पूर्ववर्ती सरकारों 
में से किसी की अथवा राज्यकी सरकार की अथवा उसकी पूर्ववर्ती सरकारों में 
से किसी की पहिले की गयी सेवा के बारे में ( निर्योग्यता या क्षव-पेन्शन से 
अतिरिक्त ) कोई नित्त्ति-वेतन मिलता हो तो उच्चतम न्यायालय में सेवा के 
बारे में उसके वेतन में से निदवृत्ति-वेतन की राशि घटा दी जायगी। २, उच्च- 
. ज्ञम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को, बिना किराया दिये, पदावास के 
उपयोग का हक होगा । १०, (१) प्रथम अनुसूची के साग (क) में उल्लिखित 
प्रत्येक राज्य में के उच्चन्यायालय के न्यायाधीशों को वास्तविक सेवा में बिताये 
समय के बारे में निम्नलिखित दर से प्रतिमास वेतन दिया जायगा; अर्थात्‌ 
मुख्य न्यायाघिपति ४००० रु० कोई अन्य न्यायाघीश ३७०० २० । 
१२ (१) भारत के नियंत्रक महालेखा-परीक्षक को चार सहल्ल रुपये प्तिमास 
की द्र से बेतन दिया जायगा । 
द भाषा द 

संविधान की अष्टम अचुसूची में भारतीय भाषाओं के बिषय _ 
में अनुच्छेद ३४४ (१) ओर ३५१ के अधीन कठिपय उपबन्ध हैं, 
उनके अनुसार निम्न भाषाएँ स्वीकृत हैं :-- 

१. असमियाँ २. डड़िया ३. उदू ४ कन्नड ४ कश्मीरी 
६ गुजराती ७. तामि्त ८, तेछमू ६, पंजाबी १०, बंगछा 
३११ सराठी १२, मलयालम १३, संस्कृत १४, हिन्दी । द 
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भारत और संयुक्त राष्ट्मण्डल 


भारतीय संविधान में भारत राष्ट्र की अन्तर्राष्रीय नीति एवं 
लक्ष्य को भी घोषणा राष्ट के नियामक सिद्धान्तों के अन्तर्गत क्रः 
दी गयी है। विश्वशान्ति हमारे राष्ट्र का रक्ष्य एवं युद्ध का 
अन्त उसका साधन है। इसोलिये हमारे नियामक सिद्धान्तों में 
यथा सम्भव सध्यस्थता की नीति की घोषणा की गयी है । भारत 
इसी सद्भावना की दृष्टि से संयुक्त राष्ट्रमण्डल का सदस्य है और 
मण्डल की विफछताओं तथा कतिपय विषयों में उसकी अवांड- 
नीय नीति को देखते हुए भी भारत भावी आशा में उसका सद्स्य 
बना हुआ है। युद्ध के मामले में वह यथा सम्भव तटस्थ रहना 
चाहता है ओर सभी राष्ट्रों के साथ मैत्री-सम्बन्ध बनाये रखना 
चाहता है। हमारा संविधान इस प्रकार अ हिसात्मक गाँधीवाद 
की सुदृढ़ आधार-शिछा पर अवस्थित है । द 


